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अध्याय १ 


मुद्रा का अर्थ तथा महत्व 
(८778 70प 5807087006 00 +४०7८५) 


सुद्रा को परिभाषा. वेसे तो सामान्यतः हम जानते हैं कि मुद्रा क्या है । 
प्रन्तु मुद्रा की एक परिग्राही (007777८70789ए८) तथा राभदायक परिभाषा 
देना अत्यन्त कठिन कार्य है क्योंकि मुद्रा की प्रकृति भ्रान्तिजनक तथा इसके 
कायं जटिल होते हैं।फिर भी मुद्रा की कुछ परिभाषायें उपलब्ध हैं। शब्दकोष 
के अर्थ के अनुसार मुद्रा वाणिज्य में प्रयुक अंकित (5(877760) धातुओं के 
टुकड़ों अथवा उसी प्रकार से प्रयुक्त कोई दूसरे चलन (८प्रा-ट709), अर्थात 
धन, को कहते हैं। परन्तु शब्दकोष का अर्थ हमें यह नहीं बतलाता कि मुद्रा 
की प्रकृति तथा उद्देश्य क्या हैं। एक परिभाषा के अनूसार 'कोई भी वस्तु जो 
सामान्यतः: विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है तथा जो राष्ट्र के 
लेखा की इकाई (पा 04 ४०८८०प्रात।) के रूप में व्यक्त की जाती है, मुद्रा 
कहलाती है'। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार 'मूद्रा विनिमय तथा भुगतान के 
उन सभी साधनों को कहते हैं जिन्हें ऋणों के भुगतान में विधानत:ः स्वीकार करना 
होता है। मुद्रा को परिप्राही तथा व्यापक परिभाषा देने के प्रयास करने से 
कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकलेगा क्योंकि चाहे हम कितना ही प्रयत्न क्‍यों 
न करें मुद्रा की एक सर्वेमान्य तया सम्पूर्ण परिभाषा देता सम्भव नहीं है । 
इसलिए हम इस निष्कर्ष परः पहुँचते हैं कि 'मुद्रा वही है जो मुद्रा कार्य 
करती है । 

फिर भी मुद्रा की दो प्रमुख विशेषताओं को तो बतलाया ही जा सकता है। 
मुद्रा की पहली विशेषता है इसकी सामान्‍य स्वीकृति । सावरेन सदृझ् पूर्ण मुद्रा 
(पि[-090व66 प्र०07८०) को तो लोग सामान्यतः: मूल्य के भुगतान तथा 
ऋण शोधन करने के लिए स्वीकार कर लेते थे क्योंकि इस सिक्के का वास्तविक 
मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर रहता था। परन्तु आधुनिक यूग में मुद्रा 
अधिकाँशत: सांकेतिक होती है, जैसे भारतीय रुपया तथा कागजी मुद्रायें जिनका 
वास्तव्रिक मूल्य उनके अंकित मूल्य से बहुत कम होता है। लछोग इसे इसके 
वास्तविक मूल्य के कारण नहीं स्वीकार करते वरन्‌ सरकार के आदेश' के 
कारण । कोई भी व्यक्ति यदि सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक के द्वारा चलाये गए 
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कागजी मुद्राओं तथा अन्य सिक्कों को स्वीकार नहीं करता तो उसको सज़ा हो 
सकती है । अतः मुद्रा की सामान्य स्वीकृति राज्य की सत्ता पर आधारित है। 

मृद्रा की दूसरी विशेषता यह नहीं है कि इसका मूल्य स्थिर होता है परन्तु 
यह है कि एक इकाई म्‌द्रा का मूल्य सदा एक रहता है। “लेखा की इकाई के रूप 
में मुद्रा को अन्य वस्तुओं से इस प्रकार पृथक्‌ कर सकते हैं कि इसका (मुद्रा का) 
मूल्य परिवर्तित नहीं हो सकता, इसका मूल्य सदा एक ही होता है। इसके 
विपरीत, वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन स्वतन्त्र रूप में सदेव होते रहते हैं । अतः 
पूल्य-परिदृढ़ता ([00706 +789704/09) मुद्रा की एक प्रमुख विशेषता है ।” मुद्रा 
की माँग मुद्रा के लिए नहीं की जाती वरन्‌ मुद्रा की माँग इसलिए की जाती है 
कि इसके द्वार। वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदा जा सकता है। इसका अर्थ यह्‌ 
हुआ कि यदि किसी व्यक्ति के पास मुद्रा है तो वह जिस प्रकार की वस्तुयें तथा 
पेवाएँ चाहे खरीद सकता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि मुद्रा की 
एक निश्चित मात्रा से बह सदा वस्तुओं और सेवाओं की एक निद्धिचत मात्रा 
ही खरीद सकता है। यदि एक घड़ी का मूल्य सौ रुपया है तब एक व्यक्ति घड़ी 
उसी समय खरीद सकता है जब उसके पास सौ रुपया हो तथा साथ-साथ उसकी 
घड़ी खरीदने की इच्छा भी हो । परन्तु यदि धड़ी का मूल्य घटकर पचास रुपया 
हो जाता है तब उतने ही (सौ रुपये) में वह व्यक्ति दो घड़ियों को खरीद सकता 
है । इसका अथे यह हुआ कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी होने 
के साथ-साथ मुद्रा के अध में वृद्धि होती है ।अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि मुद्रा का अर्घ स्थिर नहीं रहता, बरन्‌ एक रुपये का 'मूल्य'ाँ जो सदा एक 
रहता है, भविष्य में एक ही रहेगा । चूंकि एक मूल्य को दूसरे मूल्य के रूप में 
ब्यक्त किया जाता है, इसलिए हम उस समय तक नहीं बतला सकते कि घड़ी का 
पूल्य 'सौ रुपया है अथवा पचास जब तक रुपये का मूल्य स्थिर न हो। यह 
विशेषता अन्य किसी वस्तु की नहीं होती क्योंकि मुद्रा के रूप में अन्य वस्तुओं 
भौर सेवाओं के मूल्य में सदा परिवर्तन होता रहता है। 

भारतवर्ष में मुद्रा के अन्तयेत रुपया, आधे रुपये, तथा अन्य सिक्के, एक 
रुपये का नोट, दो, पांच तथा अन्य ऊँचे नोट और बेंक जमा (0277: (6८००श॥[8) 
आते हैं । बैंक जमा को हस्तान्तरित चेक, बेंक ड्राफ्ट, अथवा विनिमय 
पत्र (8 ० ८5०7०786) इत्यादि के द्वारा किया जा सकता है। ये 
सब साख के उपकरण (7787प्रा/ट8) हैं । 'बेंक जमा' भी उसी रूप में 
पृद्रा है जिस रूप में रुपया तथा अन्य सिक्के, क्योंकि बेंक जमा!” का भी प्रयोग 
ऋणों के भुगतान तथा अन्य कार्यों के छिए किया जा सकता है। चूँकि रुपये, 
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नोट तथा अन्य सिक्‍के (एक निश्चित मात्रा तक) विधि ग्राह्म (/८8०४ ८70०7 ) 
होते हैं अत: ये सदा मुद्रा कहे जाते हैं । परन्तु बेंक जमा को हम उसीः सीमा 
तक मुद्रा कह सकते हैं जिस सीमा तक लोग उसे साख के उपकरण चेक तथा 
बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं । कुछ स्थितियों में 
सहकारी गोदाम तथा संघ कृपन भी प्रदान करते हैं जिससे व्यक्ति दूध या अन्य 
सामान खरीद सकता है। सहकारी समिति तथा ग्राहकों के सीमित क्षेत्र के अन्त- 
गत ये कूपन भी मुद्रा की विशेषता ग्रहण कर लेते हैं, तथा हम इन्हें मुद्रा भी कह 
सकते हैं । परन्तु यदि हम पूरे समाज के दृष्टिकोण से विचार करे तब हम केवल 
हपये, सिक्कों, नोठों तथा बेंक जमा (केवल सीमित अ्थ में) को ही मुद्रा कह 
सकते हैं । 
मुद्रा का वर्गीकरण 

मुद्रा का अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण का प्रमूख 
उद्देश्य विभिन्न प्रकार की मूद्राओं को स्पष्ट रूप से बतलाना है । अतः मुद्रा के 
विभिन्न वर्गीकरणों पर विचार करने के स्थान पर हम इस सम्बन्ध में प्रयुक्त 
विभिन्न शब्दों पर विचार करेंगे क्योंकि इससे मुद्रा के सम्भावित प्रकारों के बारे में 
अधिक स्पष्ट तथा व्यापक जानकारी प्राप्त हो सकेगी । 

लेखा-मुद्रा (४0767 (ए 20८07) . “हेखा-मुद्रा ब्रिबरण था 
अधिकार पत्र (708८) को कहते हैं तथा मृद्रा उस विवरण पत्र का वास्तविक 
तथा व्यवहारिक रूप है । अतः लेखा-मुद्रा वह है जिससे सभी मूल्य व्यक्त 
तथा सभी ऋण भूगतान किये जाते हैं। भारतवर्ष में झपया उसी रूप में लेखा 
की मुद्रा है जिस रूप में अमेरिका में डालर तथा इंग्लेंड में पौंड स्टलिंग। केवल 
सभी वस्तुओं का मूल्य तथा सभी ऋणों एवं उत्तरदायित्वों को ही लेखा की मुद्रा 
के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता वरन्‌ अन्य सभी प्रकार की मुद्राओं का मूल्य 
भी लेखा की मुद्रा' के रूप में व्यक्त किया जाता है । उदाहरण के लिये किसी' 
व्यक्ति की बैंक जमा को भी लेखा की मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है । 
'लेखा की मुद्रा' अमूर्त (9087720८) होती है तथा मुद्रा, जो इसका वास्तविक 
रूप है, मूते वस्तु होती है। भारत में रुपये के अमूर्त रूप को हम लेखा की मुद्रा 
कहते हैं तथा एक रुपये का सिक्का इस अमू्तं विचार को मूर्त तथा सदृश्य रूप 
में प्रकट करता है। 

वास्तविक मुद्रा, राजकीय मुद्रा या सामान्य मुद्रा (7700० )०7८९, 
56 िणाठए 9 (एक्ाशठा १07८०). भारतवर्ष में इसके अन्तर्गत 
रुपये तथा अन्य सिक्के और रिजव बेंक द्वारा निकाले गये नोट सम्मिलित 
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हैं। इन्हें राज्य की सहायता तंथा स्वीकृति प्राप्त रहती है । इसके विपरीत 
बैंक मुद्रा को राज्य की सहायता तथा स्वीकृति नहीं प्राप्त होती । बैंक मुद्रा 
तो लोगों के विश्वास के कारण स्वीकार की जाती है। जिस सीमा तक 
उसे स्वीकार कर लिया जाता है उस सीमा तक उसमें तथा राजकीय मुद्रा में कोई. 
भेद नहीं रहता । 

प्रमाणिक मुद्रा (5+970 470 (07८9) न केवल सभी वस्तुओं और सेवाओं 
को वरन्‌ सभी अव्य प्रकार की मुद्राओं के मूल्य को प्रमाणिक मुद्रा के रूप में व्यक्त 
किया जाता है । भारत में प्रमाणिक मुद्रा रुपया है तथा न केवलर सभी वस्तुओं 
और सेवाओं के मूल्य को वरन्‌ सभी अन्य प्रकार की मुद्राओं जैसे दो रुपये का चोट, 
पाँच रुपये का नोट इत्यादि का भी मूल्य रुपये में व्यक्त किया जाता है । इस 
सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रमाणिक मुद्रा में ही मौद्रिक प्राधिकारी 
को भी अपने सभी उत्तरदायित्वों--परिवर्ततशील मुद्रा को परिवर्तित करने का 
उत्तरदायित्व भी--का निर्वाह तथा भुगतान करना पड़ता है । इसका अर्थ 
यह हुआ कि भारत के रिजव बेंक को भी रुपये का सिक्का या इसके प्रतिरूप रुपये 
के नोट को दो, पांच, दस या इसके ऊँचे मूल्य के नोटों के बदले में प्रदान करना 
पड़ेगा। चूँकि रुपये का सिक्‍का प्रमाणिक मुद्रा है, अतः रिजवं बैंक रुपये को किसी 
अन्य अच्छी वस्तु में परिवर्तित करने के लिए बाध्य नहीं है। 

विधि ग्राह्म (,222 (८0007). पूर्ण या असीमित विधि ग्राह्म मुद्रा-- 
यथा भारतीय नोट--उसे कहते हैं जिसे ऋणों के पूर्ण भुगतान तथा अन्य उत्तर- 
दायित्वों के निर्वाह के लिए विधानतः बिना किसी संकोच के स्वीकार करना पड़ता 
है। दो, पाँच तथा दस रुपये के नोट सदुश परिवर्तंनीय विधि ग्राह्म मुद्राएँ पृर्ण विधि 
ग्राह्म होती हैं परन्तु यदि कोई व्यक्ति चाहे तो उन्हें एक रुपये के सिक्‍कों या 
नोट में बदल सकता है। सीमित विधि ग्राह्म अथवा सहायक मुद्रा उसे कहते हैं 
जो ऋणों के भुगतान तथा अन्य उत्तरदायित्वों के लिए एक निश्चित सीमा तक 
स्वीकार की जाती है जैसे भारत में ८ आने, ४ आने तथा अन्य सिक्‍के जो केवल 
सीमित मात्रा तक ही स्वीकार किए जाते हैं । ' 

धात्विक मुद्रा (१(८४७/॥८ 770769) . धात्विक मुद्रा--यथा सावरेन या 
भारतीय रृपया--किसी धातु की बनी होती है, जब कि कागजी मुद्रा या नोट 
कागज पर छपी होती है। इस सम्बन्ध में हमें वस्तु मुद्रा या पुर्ण मुद्रा जिसका वास्तविक 
मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है---यथा सावरेन--तथा सांकेतिक मुद्रा 
((0/:60 770069), जिसके अंकित मूल्य तथा बास्तव्रिक मूल्य में किसी प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं होता, में भी भेद कर लेना चाहिए। 


मुद्रा का अर्थ तथा महत्व है 


प्रतिनिधि सुद्रा. इससे तात्पय॑ उन करेन्‍्सी नोटों से होता है जिन्हें पूर्ण 
मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है । यहाँ पर हमें व्यवस्थित मुद्रा तथा प्रादिष्ट 
मुद्रा (8 707८9) में भी अन्तर स्पष्ट कर लेना चाहिए । व्यवस्थित मुद्रा 
भी सांकेतिक मुद्रा होती है तथा इसके वास्तविक और अंकित मूल्य में भी कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । परन्तु व्यवस्थित मुद्रा को अन्य बहुमूल्य धातुओं में परिवर्तित 
करने का दायित्व: राज्य लेता है, अत: व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह वस्तु मुद्रा के 
ही सद॒ुश है। परन्तु प्रादिष्ट मुद्रा का अंकित मूल्य किसी अन्य बहुमूल्य पदार्थ 
के साथ सम्बद्ध नहीं किया जावा तथा इसमें परिवर्तन मांग और पूर्ति के अनुसार 
होता रहता है । 

जब भारत में स्वर्ण विनिमय मान था तब भारतीय रुपया सांकेतिक मुद्रा 
थी परन्तु इसका मल्य अप्रत्यक्ष रूप में स्वर्ण के साथ निश्चित था। थदि कोई 
व्यक्ति भारतीय रुपये को स्वर्ण में बदलना चाहता था तो वह पहिले रुपये को 
स्टलिज्ञः (एक निश्चित मात्रा) में तथा फिर स्टलिज्भ को सोने में बदक सकता 
था। परन्तु अब भारत में स्वर्ण विनिमय मान या अन्य कोई धात्विक मान नहीं 
है तथा भारतीय रुपया न केवल सांकेतिक मुद्रा है वरन्‌ प्रादिष्ट मुद्रा भी। 
भारतीय चलन के मूल्य का निर्धारण उसके धात्वरिक मात्रा (72(9![0 
८07667(5) के आधार पर नहीं होता वरन्‌ उसकी माँग और पूर्ति के आधार 
पर होता है । यदि भारत में चलन की पूर्ति माँग की अपेक्षा बढ़ जाती है (वस्तुओं 
और सेवाओं की पूर्ति) तब सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो जायेगी तथा उसी 
सीमा तक मुद्रा के मूल्य में कमी हो जायेगी । इसके विपरीत यदि मुद्रा की माँग 
(अर्थात्‌ वस्तुओं और सेवाओं की पूति) उसकी पूर्ति की अपेक्षा बढ़ जाती है तब 
सामान्य मूल्य-स्तर में कमी हो जायेगी तथा उसी सीमा तक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि 
हो जायेगी । ह 

मुद्रा के कार्ये 

आधुनिक आशिक व्यवस्था में मुद्रा के महत्व को उसके द्वारा किए गये 

कार्यों द्वारा ही ठीक-ठीक समझा जा सकता है। 
“मुद्रा करती है कार्य चार 
साधन, मापक, प्रमाप, भण्डार” 

मूल्य का सात. वस्तु विनिमय आशिक व्यव्रस्था की अनेक कठिनाइयों में 
से एक कठिनाई मूल्य के सामान्य मापक की कमी थी । मुद्रा एक सामान्य मापक 
प्रदाव करती है। सभी ब्रस्तुओं और सेवाओं का मूल्य तथा अन्य सभी प्रकार की 


६ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


मुद्राओं का मूल्य प्रमाणिक मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है जो भारत में 
रुपया हैं। जब हम यह कहते हैं कि एक कमरा की कीमत सौ रुपये तथा एक 
घड़ी कीं कीमत दो सौ रुपये है तब हम इन वस्तुओं के ही मूल्य को व्यक्त नहीं 
करते बरन्‌ यह भी व्यक्त करते हैं कि दो कमरों का मल्य एक घड़ी के मल्य के 
बराबर है। मूल्य के मान के रूप में मृद्रा का यही कार्य है। परन्तु इसका अथे यह 
नहीं हुआ कि वस्तुओं का मूल्य या मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है। जब वस्तुओं 
के मूल्य में परिवतेन होता है तब मुद्रा के रूप में वस्तुओं का मूल्य परिवर्तित होता 
है। परन्तु मुद्रा के प्रयोग से हम एक वस्तु के मूल्य को अन्य वस्तुओं के रूप में 
नाप सकते हैं तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य को द्रव्य के रूप में नाप सकते हैं। इसी 
अभिप्राय में मुद्रा मूल्य का मान समझी जाती है। 

स्थगित भुगतानों का मान. मुद्रा स्थगित भुगतानों (86छि7८वं 98५४- 
772783) के मान का भी काय करती है, क्योंकि आज उधार लिया गया सौ 
रुपया भविष्य में सौ रुपया अदा करने के लिए बाध्य करता है । इसी प्रकार 
यदि कोई व्यक्ति उधार समान खरीदता है तो वह उतना ही रुपया भविष्य में 
अदा करने की प्रतिज्ञा भी करता है। इस दशा में भी इसका अर्थ यह नहीं हुआ 
कि यदि कोई ऋण अदा कर दिया गया हो, या उधार छी गई बस्तुओं का 
मूल्य भविष्य में दिया जाय तो ऋणदाता को वही मूल्य वापस होगा जो तुरन्त 
भुगतान करने पर होता । इस बीच यदि सामान्य-मूल्य स्तर में परिवर्तत हो जाय 
तब वापस किये गये या भुगतान किए गए द्रव्य का मूल्य वस्तुओं और सेवाओं 
के रूप में भिन्न होगा। जो स्थिर रहता है वह है प्रमाप मुद्रा के रूप में दी 
गई मात्रा । 

विनिमय का साधन. मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग विनिमय के साधन 
के रूप में है। वस्तु-विनिमय (97767) आशिक व्यवस्था में आवश्यकताओं के 
दोहरे संयोग का अभाव, वस्तुओं की व्रिभाज्यता, तथा मूल्य के सामान्य मान 
सम्बन्धित अनेक कठिनाइयाँ थीं। इससे वस्तुओं के विनिमय में अनेक कठिनाइर्याँ 
होती थीं । मुद्रा के प्रयोग से ये सभी कठिनाइयाँ दूर हो गई। एक व्यक्ति जो 
वस्तुओं को बेचता है उसे बदले में रुपया मिल जाता है तथा जो व्यक्ति व्रस्तुओं 
को खरीदता है वह रुपया दे देता है। यह (विनिमय की) प्रक्रिया वर्तमान तक 
ही सीमित नहीं है वरन्‌ भविष्य से भी सम्बन्धित है जब क्रय, विक्रय पहले ही 
कर लिया जाता है तथा मुद्रा एक सुविधाजनक विनिमय के साधन के रूप में कार्ये 
करती है। 

मूल्य संचय करने का साधन (5(०7९ ९ ५०८). मुद्रा मूल्य संचय 


मुँद्रो का अर्थ तथा महत्व ७ 
करने का एक सुविधाजनक साधन है। गेहूँ, चावल तथा अन्य अनश्वर पदार्थों 
को संचित करने में अनेक कठिनाइयाँ थीं। (१) कीड़ों तथा अन्य कारणों से 
उनके गुणों तथा विशेषताओं में काफी खराबी आ सकती थी, (२) वस्तुओं के 
मूल्य में परिवर्तत होने: के कारण उनके मूल्य में भी कमी हो जाने का सदा भय 
बना रहता था, तथा (३) भविष्य के प्रयोग के लिये पदार्थों का एकत्रित करके 
रखना बहुत कष्टदायी तथा असुविधाजनक कार्य था। मुद्रा के प्रयोग से ये सभी 
कठिनाइयाँ दूर हो गई। मुद्रा को सुविधा के साथ संचित किया जा सकता है 
तथा वस्तुओं के समान इसके खराब हो जाने का भय नहीं है। यह सत्य है कि 
(१) कीड़ों, सीलन तथा आग से नोठ भी नष्ट हो सकते हैं, फिर भी इनको 
सुरक्षित रखने की सम्भावना भी अधिक है, तथा यदि आंशिक रूप में नष्ट 
हुए भी तो उन्हें केन्द्रीय बैंक से बदछा भी जा सकता है; और (२) जिस 
प्रकार से वस्तु के मूल्य में कमी हो सकती है उसी प्रकार मुद्रा के मूल्य में भी 
कमी हो सकती है जब सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाय तथा मुद्रा की उतनी 
ही मात्रा से भविष्य में कम वस्तुएँ खरीदी जायें। परन्तु वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा 
के मूल्य में घट-बढ़ ([पटाप०7०॥7) होने की सम्भावना कम है। सामान्य 
दाओं में वस्तु विशेष का मूल्य, वस्तु के औसत मूल्य की अपेक्षा अधिक परि- 
वर्तित होता रहता है। इसलिये बहुत सम्भावना इस बात की है कि मुद्रा अपने 
मूल्य को व्यक्ति द्वारा कय की जाने वाली वस्तु के रूप में स्थिर रखे रहे, परन्तु 
यदि एक व्यक्ति की आय प्राप्त करने तथा व्यय करते समय किसी दूसरे रूप में 
रखी जाय तब मुद्रा के मूल्य को अपेक्षाकृत स्थिर रखने की सम्भावना कम है। 


मुद्रा की सुविधाएँ तथा जटिलताएँ 


वस्तु विनिमय आ्थिक व्यवस्था की असुविधायें. जैसा कि ऊपर बतलाया जा 
चुका है, वस्तु विनिमय आर्थिक व्यवस्था में अनेक असुव्िधायें थीं । वस्तुओं का 
विनिमय करने के लिए आवद्यकताओं के दोहरे संयोग का होना आवश्यक था। 
इसका अर्थ यह हुआ कि यदि एक व्यक्ति कपड़ा बेचकर गेहूँ खरीदना चाहता 
था तो उसी समय दूसरा एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो गेहूँ बेचकर 
कपड़ा खरीदना चाहता हो क्योंकि यदि एक दूसरा व्यक्ति गेहूँ बेचकर चीनी 
खरीदना चाहता है तो एक तीसरे व्यक्ति की तहाश करनी होगी जो चीनी 
बेचकर कपड़ा खरीदना चाहता हो । परन्तु मुद्रा के प्रयोग से आवश्य- 
कताओं के दोहरे संयोगों का होना आवश्यक नहीं है । मुद्रा के प्रयोग से एक 
व्यक्ति जो वस्तु खरीदना चाहता है उसे खरीद सकता है तथा जो व्रस्तु बेचना 
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चाहता है उसे बेच भी सकता है बशर्ते कि पूरे समय के लिए क्रय की जाने 
वाली सभी वस्तुओं का कुल मूल्य बेची जाने वाली सभी वस्तुओं के कुछ 
मूल्य के बराबर हो । साधारणत: इसका अर्थ यह हुआ कि कोई व्यवित अपने 
पास उपलब्ध संसाधनों' से अधिक नहीं खरीद सकता। दूसरे, वस्तु विनिमय 
अथे व्यवस्था की एक और कठिनाई थीं जो उस समय उत्पन्न होती थी जब 
एक व्यक्ति अपनी बेची गई वस्तु के बदले में जितनी उसे अन्य वस्तु मिलती, 
उससे कम मात्रा वस्तु की चाहता है। वस्तु व्रिनिमय अथे व्यवस्था में यदि एक 
व्यक्ति एक बकरी बेचकर एक मन गेहूँ खरीदना चाहता था तो उसे उस 
समय बहुत जटिल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था जब एक बकरी 
का मूल्य एक मन गेहेँ के बराबर नहीं होता । मुद्रा के प्रयोग से यह कठिनाई 
लुप्त सी हो जाती है। परन्तु सम्भवतः वस्तु विनिमय अर्थ ध्यवस्था की सबसे 
बड़ी कठिनाई यह थी कि इसमें अघे के सामान्य मान का अभाव्र था यद्यपि कभी 
कभी कोई वस्तु सामान्य अछघे मान का कार्य करती थी। परन्तु इस प्रकार का 
अर्थ मान सदा अपूर्ण होता था तथा इससे सम्बन्धित पक्षों को बड़ी असुविधा 
होती थी । मुद्रा लेखा की इकाई तथा मूल्य के मान के रूप में कार्य करके वस्तु 
विनिमय अथे व्यवस्था की इन कठिनाइयों को दूर करती है । 

उपभोकताओं तथा उत्पादकों के लिए महत्व. उपभोक्ताओं को अपनी 
आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करने के लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं तथा 
उनकी भावनाओं के बारे में इस प्रकार निर्णय करना होता है जिससे उन्हें 
सर्वाधिक सन्‍्तोष की प्राप्ति उनके सीमित संसाधनों द्वारा हो। मुद्रा का प्रयोग 
उपभोक्ता को यह निरचय करने में सहायता प्रदान करता है कि वह किन 
त्रस्तुओं का कितनी मात्रा में क्रम करे जिससे उसे अपने व्यय द्वारा सर्वाधिक 
सन्‍्तोष की प्राप्ति हो सके । उसी प्रकार से उत्पादक को भी यह निर्णय करना 
पड़ता है कि व्रह किन उत्पादन के साधनों का कितनी मात्रा में तथा किस 
प्रकार प्रयोग करे । मूद्रा उत्पादक को विभिन्न उत्पादन के साधनों की सीमान्त 
उत्पादकताओं तथा उनके मूल्यों और उत्पादन छागत तथा मूल्य की तुलना 
करने में सहायता करती है। इसी प्रकार एक व्यापारी को भी क्रय मूल्य तथा 
विक्रय मृल्य की तुलना करके उसके लाभ को बतलाने में भी मुद्रा सहायता प्रदान 
करती है। मुद्रा के प्रयोग से सभी छेन-देन्न की क्रियायें अत्यन्त सरूू तथा 
सुविधाजनक हो गईं हैं। 

मुद्रा संचय करने की प्रेरक शक्तियाँ. ऊपर हमने बतला दिया है कि 
मुद्रा मूल्य संचय करने का साधन है। इसे कार्य के पूर्ण महत्व को समझने के 
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लिए हमें उन उद्देश्यों को जान लेना चाहिए जो लोगों को मुद्रा संचय करने के 
लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार के उद्देय तीन होते है: (१) लेन-देन प्रेरक 
(277880007 770४ए82), (२) पूर्वोपाय प्रेरक ([[76९2प्र0एथाए 
7700972८) , तथा (३) पूर्वकल्पी प्रेरक (296८प्रॉ०0४०6 77009८) । लेन-देन 
प्रेरक का अर्थ यह होता है कि उत्पादक मजदूरी देने, कच्चे मार और अन्य 
वस्तुओं के क्रय के लिए तथा उपभोक्ता क्रय की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं 
के मूल्य देने के लिए मुद्रा अपने पास रखते हैं। बिना किसी सन्देह के यह भाना 
जा सकता है कि लेन-देन सम्बन्धित उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली मुद्रा की 
मात्रा व्यक्ति की आय पर आधारित है। यदि हम देश के सभी व्यक्तियों को 
मिलाकर एक समष्टि (3827८९2०४८) दृष्टिकोण रखें तो हम यह देखेंगे कि लेन 
देन सम्बन्धित उद्देश्य से रखी गई मूद्रा की कुल मात्रा राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय 
मुद्रा के स्‍तर पर आधारित है । यदि राष्ट्रीय आय तथा प्रदा अधिक होगी तो 
लोग मुद्रा की अधिक मात्रा नकद के रूप में रखेंगे; इसके विपरीत यदि राष्ट्रीय 
आय तथा प्रदा कम है तो लोग अपेक्षाकृत कम मूद्रा की मात्रा नकद के रूप में 
रखेंगे । यह मान लेना पूर्णतया उचित है कि लेन-देन सम्बन्धित उद्देश्य के लिए 
रखी गई मुद्रा की मात्रा ब्याज की दर से पूर्णतया स्वतन्त्र है अर्थात ब्याज की दर 
पर आधारित नहीं है । ह 


पूर्वोषाय के उद्देश्य से प्रेरित हो कर लोग मुद्रा इसलिए संचित करके 
रखते हैं कि किसी अप्रत्याशित संकटकालीन स्थिति में, जेसे एकाएक बीमारी, 
लोगों के पास भुगतान करने के लिए रुपया हो । पूर्वोपाय के उद्देश्य से प्रेरित 
होकर नकद मुद्रा रखते की मात्रा लोगों के स्वभाव, पसन्दगी या सापसन्दगी 
तथा आय के स्तर पर आधारित है। समष्टि रूप में यह कुछ राष्ट्रीय आय तथा 
प्रदा के स्तर पर आधारित है। निस्सन्देह यह भी ब्याज की दर से पूर्णतया स्वतन्त्र 
है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि ब्याज की दर कम होगी तो लछोग पूर्वोपाय 
सम्बन्धित उद्देश्य की पूति के लिए अधिक रुपया नहीं रखेंगे तथा ब्याज की दर 
अधिक होने पर कम रुपया नहीं रखेंगे । 


पूर्वकल्पी उद्देश्य से प्रेरित होकर लोग मुद्रा इसलिए रखते हैं कि ब्याज की दर 
में हुए परिवतेनों से उत्पन्न होने वाले छाभों को उठा सकें। यहाँ पर व्यक्ति के 
सम्मुख यह समस्या होती है कि वह अपने पास नकद मंद्रा रखें अथवा बाँड। 
यदि बाँडों का मूल्य अधिक है तथा इन बाँडों पर प्राप्त सम्भावित लाभ कम है 
तब व्यक्ति बाँडों को नहीं खरीदेगा बल्कि उनके बदले अपने पास नकद रुपया 
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रखेगा ताकि उस रुपये से वह उस समय बाँडों को खरीद सके जब उनके मूल्यों 
में कमी हो जाय जिससे उसे सम्भावित लाभ मिल सके । 

मुद्रा के दोष. मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम, मूल्य संचय करने का साधन 
तथा स्थगित भुगतानों का मान ही नहीं है, बल्कि मूद्रा की कुछ अपनी मौलिक 
शक्ति तथा सामर्थ्य भी होती हैं जो कभी-कभी भयंकर दोष के रूप में भी 
प्रगट होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास मूठ्रा नहीं होती तो उसका वस्तुओं 
ओर सेवाओं पर अधिकार नहीं होता तथा उसे अनेक महान कठिनाइयों का 
भी सामता करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के पास अत्यधिक मुद्रा है तब 
उसके अधिक फिजूल खर्च हो जाने की सम्भावना है तथा वह अनेक सामाजिक 
क्रियाओं में संडगन हो सकता है । इसलिए न तो व्यक्ति के पास अत्यन्त अल्प 
मुद्रा का होता और न उसके पास अत्यधिक मुद्रा का होना वाँछनीय है । परल्तु 
केवल इतना ही नहीं है। यदि समाज में वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षा मुद्रा 
को मात्रा में अधिक वृद्धि हो जाय तो मुद्रास्फीति हो सकती है तथा वस्तुओं 
और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि भी । यदि मुद्रास्फीति की स्थिति जारी रहती है तो 
उप्से समाज के निर्धन व्यक्तियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
है। इसके विपरीत यदि समाज में वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षा मुद्रा की 
मात्रा कम होती है तब अस्फीति (6८(5000) हो जाती है । यदि इस 
प्रकार की अस्फीति कुछ काल तक जारी रहे तो व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों 
को क्रय तथा विक्रय सम्बन्धित लेन-देव करने में अनेक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है। कभी कभी तो मुद्रा अस्फीति व्यवसायिक मन्‍्दी, राष्ट्रीय आय 
तथा प्रदा में कमी, तथा वृत्ति हीनता में वृद्धि करने में भी सहायक होती है । 

उत्पादन पर भी मुद्रा महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यदि समाज में मुद्रा की 
पूति उसकी माँग की अपेक्षा बढ़ जाती है, और साथ-साथ ब्याज की दर में भी 
कमी हो जाती है तब दी हुई पूँजी की सीमान्त क्षमता की स्थिति में साहसोद्यमी 
अन॒कूछ परिस्थितियों से प्रेरित होकर अपने विनियोग में वृद्धि कर अपना व्यच- 
साय बढ़ा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय प्रदा, आय तथा वृत्ति 
(९7700५97767-) में वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त उपभोक्‍षताओं के 
स्वभाव तथा अभिरुचि की दी हुई स्थिति में कुछ मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के 
परिणामस्वरूप व्रस्तुओं और सेवाओं की माँग में भी वृद्धि अवश्य होगी क्‍योंकि 
बढ़ी हुई क्रय शक्ति से उपभोक्ता गेहूँ, कपड़े, किताब इत्यादि की अधिक मात्रा 
को खरीद सकता है । यदि इन वस्तुओं की माँग में वृद्धि हो जाय तब साहसोद्यमी 
और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इस प्रकार की' प्रक्रिया 
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उस समय तक जारी रह सकती है जब तक पूर्ण-बृत्ति (पि! €॥[0॥0977677) 
को स्थिति न हो जाय । यदि मूद्रा की पूर्ति में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की 
अपेक्षा कमी हो जाय और ब्याज की दर में वृद्धि हो जाय तब वस्तुओं और 
सेवाओं के गिरते हुए मूल्य के कारण उत्पादन में कमी हो जायेगी तथा ठीक विपरीत 
प्रक्रिय जारी हो जायगी । वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति 
में अधिक कमी हो जाने के कारण छोगों की आय, तदनुसार उनकी क्रय शक्ति कम 
हो सकती है जिससे आर्थिक मन्दी की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जो अन्ततोगत्वा 
वृत्तिहीनता, राष्ट्रीय आय तथा मुद्रा में कमी, सर्वव्यापी कष्ट उत्पन्न करने में सहायक 
सिद्ध होगी । 

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन उत्पादन पर गहरा 
प्रभाव डालती है जिसके कारण लोगों की आय, उनकी क्रय शक्ति तथा सामान्य 
मूल्य स्तर भी प्रभावित होते हैं। इसका अ्थ यह हुआ कि यदि मुद्रा की मात्रा 
तथा वस्तुओं और सेवाओं की पृति में समुचित सनन्‍्तुलन उचित मौद्रिक व्यवस्था 
करके न स्थापित किया जाय तो कोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ सकता है क्‍योंकि मुद्रा के मूल्य में हुए परिवर्तनों से न केवल उत्पादकों 
तथा उपभोक्ताओं के हितों को हानि होती है वरत्‌ ऋण देने वाले तथा ऋण लेने 
बाले व्यक्तियों को भी हानि होती है। 

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी मुद्रा ऊष्ण मुद्रा (800 77079) का रूप ग्रहण कर 
अनेक जटिलताओं को उत्पन्न कर सकती है। सामान्य स्थितियों में एक देश से 
दूसरे देश में मुद्रा ब्याज की दर में परिवर्तन तथा विभिन्न देशों में पूंजी की अर्जन 
क्षमता के कारण हस्तान्तरित होती रहती है। इस प्रकार से पूंजी की गतिशीलता 
विभिन्‍न क्षेत्रों के आथिक विकास में सहायक होती है । परन्तु कभी-कभी पूं जी-- 
ऐसी स्थितिः में हम उसे ऊष्ण म्‌द्रा कहते हैं--एक देश से दूसरे देश में राजनीतिक 
अस्थिरता तथा पूर्वकल्पी लाभ की आशा से हस्तान्तरित होती रहती है। इस 
प्रकार की पुजी की अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता विभिन्‍न मुद्राओं के विनिमय दर में 
अस्थिरता उत्पन्त कर सकती है जिससे विदेशी विनिमय में अस्तव्यस्तता तथा 
अनियमिता उत्पन्न हो सकती है। 

मानव जाति का उद्देश्य आनन्द की प्राप्ति है और यह नहीं कहा जा सकता 
कि मुद्दा तथा आनन्द एक साथ सम्भव हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास प्रचुर मुद्रा 
नहीं है तथा वह आवश्यकता विहीन होने में भी नहीं समर्थ हो सका है तब उसे 
बहुत कष्ट होगा क्योंकि उसकी बहुत सी आवश्यकतायें असन्तुष्ट रह जायेंगी। 
यदि किसी व्यक्ति के पास मुद्रा की मात्रा अत्यधिक है तथा उसे मुद्रा का उचित 
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ढंग से व्यय करना नहीं आता और वह अपनी शवित का अपव्यय करता है तब 
वह मुद्रा के अबुद्धिमत्ता पूर्ण व्यय के कारण दुखी हो जायेगा। इसके विपरीत 
यदि कोई व्यक्ति मुद्रा का संचय करके उसका व्यय नहूँ। करता तब बह भी दुखी 
होगा । वह उस मुद्रा का आनन्द नहीं उठा सकता या उसे सदा इस बात का 
भय बना रहता है कि कहीं चोर, डाक्‌ इत्यादि उसकी संचित मुद्रा को चुरा न छे 
जायें। यदि कोई व्यक्ति मुद्रा का संचय नहीं करता तब तो उसे और कठिनाइयों 
का सामना करना पढ़ता है क्योंकि उसे अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति 
करने तथा अपने परिवार के प्रयोग और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के लिए 
मुद्रा उपलब्ध नहीं हो पाती | यह इस बात को स्पष्ट रूप से प्रकठ करता है 
कि चाहे मनुष्य कुछ भी करे, मुद्रा उसके लिए सदा कष्ट तथा चिन्ता का 
विषय है । 


अध्याय २ 


चलन 
((प्रा।/67८फए) 


चलन एक विशेष प्रकार की मुद्रा होती है। भारत में एक, दो, पाँच, दस तथा 
इससे ऊँचे मूल्य के नोठ, रुपये, अठन्नी अथा अन्य सिक्‍के इसके अन्तर्गत आत्ते हैं । 
परिचलित चलार्थ (टप्राएट7टए ग। टां#टप्रॉं४0४07 ) की मात्रा का किसी आथिक 
व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि चलन तथा बैक साख की मात्रा पर--- 
वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की तुलना में--मूल्य स्तर तथा व्यक्तियों की आथिक 
समृद्धि आधारित है । अतः केन्द्रीय बेंकिग सत्ता के लिये यह आवश्यक है कि वह 
परिचलित चलार्थ की मात्रा पर जान-बूझ कर इस प्रकार से नियन्त्रण रखें जिससे 
सामान्य मूल्य-स्तर पर उसका उचित प्रभाव पड़े । इसके अतिरिक्त चलन की 
स्वीकार्यता, अन्ततोगत्वा, व्यक्तियों के विश्वास पर आधारित है। अतः केन्द्रीय 
बेंकिंग सत्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता का विश्वास चलन में 
बना रहे । साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि चलन सम्पूर्ण 
राष्ट्र के छिए अधिक महंगा न सिद्ध हो । 


अच्छी चलन प्रणाली की विशेषताएँ 


क्योंकि चलाथे की कुल परिचलित मात्रा सामान्य मूल्य-स्तर पर महत्वपूर्ण 
प्रभाव डालती है, और चूँकि बहुधा व्यक्ति चलन को संचित करके रखते हैं, 
अतः यह आवश्यक है कि चलन की मात्रा पर नियन्त्रण रखने का अधिकार 
देश के केन्द्रीय बैंक को हो । १९ वीं शताबिद में ब्रिटेन में बेकिंग स्कूल के समर्थकों 
ने यह तक प्रस्तुत किया कि नोट छापने का अधिकार व्यवसायिक बेंकों को मिलना 
चाहिये तथा इन लोगों ने इस बात को अस्वीकार किया कि बैंकों को उससे 
अधिक परिचित बैंक नोटों को निकालने का अधिकार है जितनी मात्रा विस्तार- 
शील व्यवसाय अवशोषण (2705070) करने में समर्थ हो सके । इससे बेकिंग 
स्कूल के अथेशास्तियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि केवल विकासशील अर्थव्यवस्था 
में ही मौद्रिक परिचलन (77076(87ए7 ८टा7८पॉ०४०07) में वृद्धि होगी तथा 
व्यवसायिक बेंकों द्वारा अधिक नोट निकालने से भी मूल्यों में वृद्धि नहीं हो 
सकती । यदि व्यवसायिक बैंकों को नोट निकालने का अधिकार दे दिया जाय 
तो इसमें कोई हानि नहीं होगी बल्कि उन्हें नोट निकालने का अधिकार दे देना 
आ्िक व्यवस्था के हित में ही होगा । परन्तु शीघत्ष ही यह अनुभव किया गया 
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कि व्यवसायिक प्रात्र (2०गागणाटांधां 0०0००) मुद्रा की यथाथे माँग का 
सूचक नहीं है, और किप्ती भी दक्षा में मुद्रा की पूर्ण पूर्ति पर नियन्त्रण व्यवसाय 
की यथार्थ माँग' जैसे संदिग्ध संबोध (ए४७प९८ ८०07८८७४) पर नहीं आधारित 
किया जा सकता । व्यवसायिक बैंक सम्पूर्ण आथिक व्यवस्था में मुद्रा की समप्टि 
माँग (4887८8०४८ त८:४४70) के सम्बन्ध में उचित निर्णय करने के लिये 
भलो भाँति सन्नद्ध नहीं होते । ये बेक मुद्रा को कुल माँग तथा पूर्ति मे ऐसा 
सामंजस्य भी स्थापित नहीं कर सकते जेसा सामंजस्य वांछित आथिक विकास की 
दर के लिए आवश्यक है। इसी लिए ब्रिटेन की सरकार ने बेंकिग स्कूल के 
अरथ॑ंशास्त्रियों के मत को नहीं स्वीकार किया वरन्‌ उन्होंने चलन स्कूल' के अर्थ- 
शास्त्रियों के विचार को स्वीकार किया जिसके अनुसार नोट निकालने का अधिकार 
केवल देश के केन्द्रीय बेंक को ही था । ब्रिठेन का १८४४ का बैंक चार्टर अधि- 
नियम इसी पर आधारित था । उसी समय से भारत में भी इसी विधि का 
अनुसरण किया गया है । 


अधिकांश देशों में अब अधिनियम के द्वारा व्यवसायिक बैंकों को नोट निकालने 
के अधिकार से वंचित कर दिया गया है । व्यवसाथिक बेक केवल बैक जमा के रूप 
में ही मुद्रा का सृजन कर सकते हैं; और केवल केन्द्रीय बेंक को ही नोट निकालने 
का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस कारण से भी सरकार सिक्‍कों तथा नोटों के कपट 
मुद्राकरण (00प्रगालर्षटंधाए9) तथा चौयंपणन (४7088!778 ) को रोकने 
के लिए सभी सम्भव प्रयास करती है जिससे केन्द्रीय बेकिंग सत्ता परिचलित चलार्थ 
की कुल मात्रा पर पूर्ण नियन्त्रण रख सके । 


एक अच्छी चलन प्रणाली के अन्तगंत कोई ऐसा विवर (]00[/॥06) नहीं 
होना चाहिए जिससे केन्द्रीय बैंकिंग सत्तत की इच्छा के विरुद्ध चलन की मात्रा में 
वृद्धि अथवा कमी हो सके । दुर्भाग्यवश इस प्रकार का विवर सन्‌ १९१४ के 
रिजर्व बेंक आफ इण्डिया के अधिनियम में था जिसके अनूसार रिजवं बेंक किसी 
व्यक्ति से स्टलिंग शीघ्र लन्दन भेजने के लिए क्रय तथा विक्रय के लिए बाध्य 
था । क्रय तथा विक्रय की दर कम से कम १ रुपया5--१ शिलिग ५हंडई पेंस 
तथा अधिक से अधिक से शिलिंग (है पेंस थी बशतें कि १० हजार पौंड 
स्टलिज् से कम न खरीदा या बेचा जाय । द्वितीय विश्व-युद्ध में अपने युद्ध 
व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ब्रिठिश सरकार ने इस अधिनियम से 
लाभ उठाया तथा रिजवे बैंक आफ इण्डिया को स्टिंग देकर बदले में रुपया प्राप्त 
कर लिया। इसके परिणामस्वरूप भारत के नाम से लन्दन में अत्यधिक पौण्ड 
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पावना संचित हो गया जो कि एक समय १७३३ करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर 
हो गया था। इसके फलस्वरूप भारत में चलन की मात्रा में भी काफी वृद्धि हो 
गईं । भारत. में चलन की मात्रा में १९४२-४३ में ६४४ करोड़ रुपये से बढ़कर 
१९४४-४५ में १०८५ करोड़ तथा १९४७-४८ में १३०४ करोड़ रुपये हो गई 
जबकि इस अवधि में कुल मुद्रा की पूति ११९८ करोड़ रुपये से १९२२ करोड़ 
तथा १९२२ करोड़ रुपय से बढ़कर २३०३ करोड़ रुपये हो गई । इसके फलस्वरूप 
भारत में अत्यधिक मुद्रा स्फीति (77936007 ) हो गई तथा थोक मूल्य का सामा- 
न्‍्य निर्देशांक, अगस्त १९३९ को आधार मानकर, १९४०-४१ में ११४“८ से 
बढ़कर १९४३-४४ में २३६१५ तथा ११४७-४८ में ३०७० हो गया । रिजवं बेंक 
आफ इण्डिया इस विध्यंसकारी स्थिति को असहायपूर्ण दृष्टि से देखता रहा। 
भारतीय चलन प्रणाली का यह दोष उस समय दूर हुआ जब १९४७ में भारत 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ([76790079 07८(४7'ए #'प्रा0) का सदस्य 
हुआ और रिजवे बेंक आफ इण्डिया के अधिनियम में सुधार हुआ जिसके अनु- 
सार बैक विदेशी विनिमय को एंसी दरों पर बेंच और खरीद सकता था जो केन्द्रीय 
सरकार समय समय पर निर्धारित किया करती थी । 


लोच (74]950 2८09) 


अच्छी चलन प्रणाली की एक ,महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी छोच जिसका 
अथे होता है कि व्यापृत समय (9057 8८9807 ) में शीघ्रता पूर्वक सुचारु ढंग 
से चलन की मात्रा में वृद्धि तथा मन्दी के समय (8]9८६ 5८2807 ) में कमी 
किया जाना सम्भव हो सके । इसका अर्थ यह भी होता है कि एक विकासशील 
अर्थ व्यवस्था में जब राष्ट्रीय प्रदा (0प०पाऑ) तथा आय में वृद्धि हो रही हो 
उस समय केन्द्रीय बेंक के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि वह मुद्रा के परिचलन 
में वृद्धि कर विकसित आथिक क्रियाओं के साथ साम्य स्थापित कर सके, तथा 
ह्वासोन्मुख अर्थ व्यवस्था' (4९८॥४४7४ ८००7०779) जिसमें राष्ट्रीय प्रदा तथा 
आय घट रह हों उस समय केन्द्रीय बैंक चलन की मात्रा में कमी कर सककने में 
समर्थ हो सके । १९१४ के पूर्व स्वर्ण मान के अन्त्गंत उन स्थितियों में जिनमें 
स्वर्णमान के नियमों का पालन किया जाता था चलन की मात्रा, देश में स्वर्ण की 
मात्रा में हुए परिवतंनों के साथ साथ स्वतः परिवर्तित होती रहती थी । यदि देश 
में स्वर्ण आता था तो चलन की मात्रा में वृद्धि हो जाती थी तथा जब स्वर्ण देश से 
बाहर जाता था तब चलन की मात्रा में कमी हो जाती थी। इससे चलन विधि 
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अत्यधिक लोचपूर्ण हो गईं थी। पत्र चलार्थ व्यवस्था (2067 टपाप्थाएए 
5५80८7॥) के अन्तर्गत, जिसमें धातु आँशिक रूप में रखी जाती हैं अथवा कभी 
कभी कुछ भी नहीं रखी जातीं, केन्द्रीय बेंक को जानबूझ कर देश के वाणिज्य तथा 
उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार चलन प्रणाली को लोचपूर्ण रखना होता है। 
यह इस बात की पृ्वकल्पना परु आधारित है कि केन्द्रीय बैंक का संगठन तथा 
कार्य पद्धति दोषपूर्ण नहीं है तथा चलन की मात्रा में प्रसार तथा संकुचन करने के 
उसके अधिकार परः कोई वेधानिक नियन्त्रण नहीं है। 


रिजवं बेंक की स्थापता से पूर्व भारत में चलन को मात्रा पर नियन्त्रण तथा 
निरीक्षण इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया (जिसे आजकल स्टेट बैक आफ इण्डिया 
कहते हैं) करता था । व्यापृत समय में बैंक चलन सम्बन्धित आकस्मिक माँगों की 
पूर्ति पेपर करेन्सी विभाग से उधार लेकर करता था । यह प्रणाली सुचारु रूप से 
कार्य न कर सकी क्‍योंकि इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया की चलन तथा साख 
की मात्रा पर नियन्त्रण सम्बन्धित नीति एकरूप नहीं थी । भारतीय चलन प्रणाली 
में यह एक भयंकर दोष था परन्तु रिजवं बैंक आफ इण्डिया की स्थापना से यह 
दोष दूर हो गया। चूँकि रिजव॑ बेंक का चलन तथा साख दोनों पर पूर्ण नियन्त्रण 
रहता है अतः यह व्यापुत समय (नवम्बर से मई) में चलन की मात्रा में वृद्धि तथा 
मन्‍्दी के समय (जून से अक्टूबर) में चलन की मात्रा में कमी बड़ी सफलता पूर्वक 
कर सकता है। चूँकि व्यापृत काल में नकद की माँग में वृद्धि हो जाती है तथा 
व्यवसायिक बेंकों द्वारा नकद की निकासी (७70729४9) ) भी अधिक होती है 
और सरकार तथा अन्य छेखों से चेक द्वारा भुगतान भी अधिक द्वोता है इसलिए 
रिजर्व बैंक के बेंकिंग विभाग में रखे गए नकद की मात्रा में उस निम्नतर स्तर से 
भी अधिक कमी हो जाती है जितने की आवश्यकता सामान्य काल में रहती है। 
अपने नकद साधनों की पूति करने के लिए बैंकिंग विभाग, निर्गम विभाग 
(7557८8 तैंट[००४7०7॥) को (नकद की समान सात्रा के बदले में) उचित 
परिसंपत्ति (28520) जेसे पौण्ड या रुपये के ऋण-पत्र (४८०पाप;४०४) को 
हस्तान्तरित करः देता है । बैंकिंग विभाग में इनकी मात्रा में वृद्धि तो बेंक तथा 
अन्य सरकारी संस्थाओं के अधिक नकद की माँग की पूर्ति करने की प्रक्रिया में 
ही हो जाती है। अतः जनता द्वारा नकद की अधिक माँग के फलस्वरूप सर्व- 
प्रथम व्यवसायिक बेकों के नकद शेष (0987 02/9770८$) की मात्रा में कमी 
हो जाती है; उसके उपरान्त रिजवें बैंक के बैंकिंग विभाग के नकद शेष की 
मात्रा में कमी हो जाती है। बैंकिंग विभाग से निर्गम व्रिभाग में उचित ऋणपन्रनों 
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के हस्तान्तरण से चलन में प्रसार हो जाता है।इस प्रकार व्यापृत काल में 
चलन को मात्रा में वृद्धि तथा मन्‍्दी के समय चलन की मात्रा में कमी हो जाती है । 


जहाँ तक भारत में चल्लार्थ के परिचलन में हुई वृद्धि का सम्बन्ध है, अतीत 
काल में इस प्रणालों में कुछ दोष थे | १९३४ के रिजवं बेंक आफ इंडिया के 
अधिवियम के अनुसार 'अनुपातिक निधि प्रणाली” ([7090##0त9] 7टइटा'एट 
$५86८४7) का अनुसरण किया गया तथा स्वर्ण और स्वर्ण की मुद्राओं की न्यूनतम 
मात्रा रक्षित निधि के रूप में रखने के लिए कुछ आवश्यक नियन्त्रण लगाये गए । 
इससे रिजवं बेंक निर्धारित सीमा से अधिक चलन की कुछ मात्रा में वृद्धि नहीं 
कर सकता था जिससे यहाँ की नोट निर्गम प्रणाली अनावश्यक रूप में अत्यधिक 
परिदृढ़ हो गई । जैसा कि अभी बतलाया जायेगा, अनूपातिक निधि प्रणाली 
१९५६ में बदरकू दी गई तथा इसके स्थान पर न्यूनतम निधि प्रणाली" 
(काांगाएप्रपय 7282"ए6 8एश८ा ) को अपनाया गया। भारतीय चलन कोष 
में से स्वर्ण तथा विदेशी ऋण-पत्रों की मात्रा में विधानतः कमी कर दी गई तथा 
रिजवं बेंक को चलन प्रसार सम्बन्धित और अधिक अधिकार प्रदान किए गये। 
साथ ही साथ रिजव बेंक को बैंक-साख (व्यवसायिक बेंकों द्वारा सृजन की गईं 
जमा) सम्बन्धित और अधिकार प्रदान किये गए । यदि रिजवे बैक को बेक 
साख पर नियंत्रण सम्बन्धित और अतिरिक्त अधिकार न प्रदान किए गए होते 
तथा केवल भारतीय चलन को राक्षित आवश्यकताओं में परिब्रतेन किया जाता 
तब उस समय एक ऐसी स्थिति के उत्पन्न हो जाने की सम्भावना थी जिसमें बेंक 
साख में अत्यधिक तीन गति से वृद्धि हो जाती जिससे मौद्रिक व्यवस्था नियन्त्रण के 
बाहर हो जाती । अब भारतीय चलन प्रणाली छोच की विशेषता को सन्तुष्ट करती 
है क्योंकि रिजवो बेंक का चलन तथा साख पर सक्रिय नियंत्रण है। 
जनता का विश्वास 

इन सब के अतिरिक्त एक अच्छी चलन प्रणाली वह है जिसमें जनता का विष्वास 
हो । अतीत में चलन को पूर्ण परिवर्ततशील बनाकर जनता के विश्वास को सुनिश्चित 
रखते का प्रथास किया गया था| परन्तु आधुनिक यग में जब कि विश्व के सभी देशों 
में व्यवस्थित चलन (787/4880 ८फ्ा7'&०८५) प्रचलित है तब पूर्ण परिवर्तंन- 
गीलता का कोई अर्थ नहीं रहता । उदाहरणाथ, भारत में पांच रुपये के नोट पर 
यह अंकित रहता है कि ([ 0707786 ६0 [089४ धीढ 922767 07 तंदागव्ाते 
076 $प्राव ० रिप्रु०८८४ 7ए८*, परन्तु इसका वास्तविक अर्थ कुछ भी नही 
होता । यदि कोई आदमी पांच रुपये का नोट लेकर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में 

पर 
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जाय और उसे बदलने के लिए कहे तो रिजव बेंक उस व्यक्ति को एक एक के पांच 
नोट अथवा पांच रुपये या पांच रुपये के बराबर अन्य छोटे सिक्के दे देगा । परन्तु 
ये सब उतने ही बरे या अच्छे हैं जितना कि पांच रुपये का नोट । इन सिक्कों 
अथवा नोठों का वास्तविक मूल्य सी पांच रुपये से बहुत कम होता है। अतः 
आधुनिक युग में जनता के विश्वास का आधार चलन की परिवर्तनशीलता नहीं 
हीती वरन्‌ सरकार की मौद्रिक तथा अन्य नीतियों की सुस्थिरता (50776/65%) 
होती है। किसी भी चलन में उसी समय तक जनता का विश्वास' रहता है जब 
तक उसका मूल्य स्थिर रहता है। अतः हमें चलन के मूल्य की स्थिरता के अर्थ 
को स्पष्ट तथा व्यापक रूप में जान लेना चाहिए । ह 
स्थिरता (508 07॥09) 

“आश्िक अनिद्चितता के वातावरण में , जबकि द्राव्यिक मूल्यों में शीघ्र परि- 
बर्तन होते रहते हैं, मानवीय मस्तिष्क अधिकतम विकास करने के लिए व्यग्र 
रहता है, वाणिज्य तथा संस्कृति दोनों के लिए एक स्थिर चलन की आवश्यकता 
है” । स्थिर चलन की आवश्यकता केवल आथिक विकास सुनिश्चित करने के लिए 
ही नहीं वरन्‌ सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी होती है क्योंकि कौद्धिक तथा 
कलात्मक क्रियाओं के लिए भी धन का एक निश्चित भौतिक आधार चाहिए । 
अतीत में वाणिज्य ने इस प्रकार का भौतिक आधार प्रदान किया है। वाणिज्य 
ने मनृष्य को जिज्ञासा की प्रवृत्ति को भी अधिक सुदृढ़ बताया है क्योंकि व्यवसायियों 
को फेशन तथा माँग में हुए परिवर्ततों, विदेशी बाजारों तथा उनकी पूर्ति में हुए 
परिवर्तनों को भी जातना होता है | इसके अतिरिक्त उन्हें सुदूर के अद्भुत स्थानों 
में भी जाना होता है । तवीन विचारों के प्रादुर्भाव के लिए जिज्ञासा की नितानन्‍्त 
आवश्यकता होती है । परन्तु चलन के मूल्य की स्थिरता का अर्थ यह नहीं होता 
कि मूल्य, स्तर, राष्ट्रीय प्रदा, राष्ट्रीय आय तथा वृत्ति भी पूर्ण कृत्ति (पा 
2९४॥]0/0५970678) अथवा अन्य किसी स्तर पर अपरिवर्तित हों । यदि हम स्थिरता 
परः प्रवेगिक (0५027770) दृष्टिकोण से विचार करें तो हमें यह मानना पड़ेगा 
कि आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा के मूल्य तथा सामान्य 
मूल्य स्तर में कुछ सीमा तक परिवतंन भी हो सकता है | यदि आर्थिक व्यवस्था 
विकासशील है तब मूल्य स्तर में कुछ वृद्धि होना (मुद्रा के मूल्य में कमी) 
स्वाभाविक तथा आवश्यक है, परन्तु यदि आर्थिक व्यवस्था ह्वासशील है तब 
सामान्य मूल्य स्तर में कमी होने (मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होना) की उतनी ही 
सम्भावना है| यदि इस प्रकार की वृद्धि तथा कमी अल्प मात्रा में है तब वह 
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चलन की स्थिरता के पूर्णत: अनुरूप है। केवल उसी स्थिति में चछन की स्थिरता 
खतरे में पड़ जाती है जब मुद्रा के मूल्य (मूल्यस्तर) में परिवर्तन निरन्तर तथा 
अधिक मात्रा में होने छूगता है । 

'मल्य स्थिरता” तथा विनिमय स्थिरता” में अन्तर. इस सम्बन्ध में मूल्य 
स्थिरता तथा विनिमय स्थिरता में अन्तर का एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता 
है। मूल्य स्थिरता से तात्पर्य उस स्थिति से होता है जब देश में सामान्य मूल्य स्तर 
स्थिर हो तथा विनिमय स्थिरता (८रट7०726 5४४० ०४7॥५9) से तात्पर्य उस 
स्थिति से होता है जब एक चलन का विनिमय मूल्य अन्य चलनों के रूप में 
अपरिवर्तित रहे । केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ये एक तरह नहीं 
रहते । बहुधा मौद्रिक सत्ता को यह निर्णय करना पड़ता है कि इन दोनों मे से 
किसको अधिक पसन्द करे । स्वर्ण मान के अच्तर्गेत विनिमय स्थिरता स्वतः सुनरि- 
दिचत हो जातो थी क्योंकि किसी चलन का विनिमय मूल्य स्वर्ण बिन्दुओ 
(80226 709708) के बाहर नहीं बदल सकता था । स्वर्णमान के अन्तर्गत 
मूल्य स्थिरता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जबकि विभिन्न देशों की आथिक 
स्थिति में परिवर्तन न हो तथा किसी भी देश के मूल्य स्तर में वृद्धि या कमी न हो । 
परन्तु यदि किसी भी एक देश में मूल्य स्तर बदल गया तब कालान्तर में स्वर्ण मान 
के सभी देशों में इस प्रकार का परिव्रतेंन अवश्य उत्पन्न हो जायेगा। इस प्रकार 
स्वर्ण मान केवल विनिमय स्थिरता सुनिश्चित करता है, मूल्य स्थिरता नहीं । 

विशेषतः राष्ट्रीय भावना के फेल जाने से छोग विनिमय स्थिरता की 
अपेक्षा मूल्य स्थिरता को अधिक पसन्द करने छगे हैं क्योंकि मूल्य स्थिरता से 
देश का शीघ्र आर्थिक विकास सम्भव है। इसके अतिरिक्त छॉर्ड कीन्स (१९३०- 
४० में) ने विनिमय स्थिरता से मूल्य स्थिरता पर अधिंक बल दिया। व्यवस्थित 
चलन--जो आजकल प्रायः सभी देशों में प्रचलित है--के अन्तर्गत केन्द्रीय बेंक मूल्य 
स्थिरता की ओर सतत प्रयास करते हैं और जहाँ तक सम्भव हो सके विनिमय 
समानीकरण लेखा (+ऋटाथ096 णितृप७07 ८८०प708) के माध्यम से 
विनिमय स्थिरता भी छाने की चेष्टा करते हैं। विनिमय समानीकरण लेखा के 
अन्तर्गत विदेशी चलनों की प्राप्ति को एक विशेष लेखा में आकलित (८20/060) 
किया जाता है। जब विदेशी चलतों की मॉग की जाती है तब उसी लेखा 
से भुगतान किया जाता है। इस प्रकार चलन के विनिमय मूल्य में हुए अत्यधिक 
परिवर्तनों को रोका जा सकता है। १९४७ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के 
पश्चात सदस्य देश' अपने स्वयं के रक्षित विदेशी चलनों के रखने के अतिरिक्त अन्त- 
राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपनी चलन के बदले में विदेशी चलनों का उधार लेकर 
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दूसरे देशों को भुगतान कर सकते हैं । इस प्रकार वह विनिमय स्थिरता स्थापित 
कर सकते हैं। 

विनिमय-स्थिरता से लाभ. (१) विनिमय स्थिरता वाणिज्य तथा व्यवसाय में 
अधिकतम सीमा तक वृद्धि करती है, क्योंकि विनिमय दर की स्थिरता निर्यात तथा 
आयात में वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त होती है । यह व्यवसायिक समुदाय को 
भविष्य के प्रसंविदाओं (0000738८08) को करने में सहायता प्रदान करती है क्योंकि 
व्यवसायियों को विनिमय दर के विषय में पूर्ण निश्चित ज्ञान होता है, जो वाणिज्य 
तथा व्यवसाय की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। (२) विनिमय स्थिरता विदेशी 
विनिमय सम्बन्धित परिकल्पी क्रियाओं (०८८एॉ७४ए८ 2८४ 9४9) को रोकती है। 
इससे इस प्रकार की बुराइयों जेस एक देश से दूसर देश में पूँजी का अल्पकालीन पश्किल्पी 
गमनागमन--जिसे उष्ण मुद्रा (0। 77079 ) कहते हैं--भी उत्पन्न नहीं होती । 
और (३ ) विनिमय स्थिरता एक देश की मुद्रा की साख अन्य विदेशी देशों में अधिक 
बना देती है क्योंकि चलन के बाह्य मूल्य में आकस्मिक तथा असम्भावित परिवर्तनो 
से विदेशियों का विद्वास चलन की स्थिरता में कम हो जाता है। 

मूल्य स्थिरता से छाभ. (१) मूल्य स्थिरता देश का अधिक आशथिक विकास 
सुनिश्चित कर देश के आर्थिक संसाधनों का पूर्णतः प्रयोग करने में सहायक सिद्ध 
हं।ती है। मूल्य स्थिरता के अभाव में देश के उद्योग, व्यवसाय तथा वाणिज्य का 
विकास पूर्ण रूप से सम्भव तहीं हो सकता । (२) यदि मूल्य स्थिर नहीं रहता तो 
मूल्य तथा मजदूरी का सन्तुून नष्ट हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि वस्तुओं के 
मूल्य में वृद्धि हो रही है और मजदूरी तथा वेतन में अनुपातिक वृद्धि नहीं हो 
रही है तब इससे श्रम सम्बन्धित कठिनाइयाँ तथा सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होंगे 
जिससे लोगों को, विशेषतया स्थिर आय के व्यक्तियों को, अनेक कठिनाइयों का 
सामता करना पड़ेगा । ( ३) यदि मूल्य स्थिर नहीं रहता तब सरकार के व्यय तथा उसके 
कारण करों की मात्रा में वृद्धि होगी । यदि मूल्य में वृद्धि हो रही है तब सरकारी 
व्यय में भी वृद्धि होगी जिससे सरकार को बाध्य होकर अधिक कर लगाना पड़ेगा । 
इसका व्यक्ति तथा उद्योग दोनों पर गम्भोर आशिक प्रभाव पड़ता है। और (४) 
चलन के मूल्य तथा इसके फलस्वरूप सामान्य मूल्य स्तर में हुए परिवर्तन देश में 
ऋणदाता तथा ऋणी के सम्बन्ध को भी परिवर्तित कर देते हैं। यदि मूल्य स्तर में 
वृद्धि हो रही है तब यदि ऋणी उस समय के लिए गये ऋण को अदा करता हैं 
जब मुल्य स्तर में वृद्धि नहीं हुई थी तो ऋणदाता को वास्तविक रूप में कम मुद्रा 
वापिस मिलेगी क्योंकि अब वापिस की गई मुद्रा के द्वारा पहले से कम वस्तुयें और 
सेवाएँ खरीदी जा सकती हैं । ' 
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इसके अतिरिक्त दूसरी समस्या जिस पर हमें विचार करना है वह यह 
है कि क्या चलन स्थिरता के साथ चलन का मूल्य हास (4ट[आ८८ां20०07 ) 
अवमृल्यन (6८ए०प७४०7) , अधिकुप्यन (6209886767) , तथा विमुद्री - 
करण (0६79076४08%४ 07) इत्यादि भी हो सकता है। इसलिए इन डब्दों के 
वास्तविक अर्थ को जान लेना अत्यन्त आवश्यक है। 

चलन का मुल्यद्वास (८पाफलाटए वलूआट्टा007) . चलन के मुल्य छास 
का यह अर्थ होता है कि चलछन की क्रय शक्ति वस्तुओं और सेवाओं तथा विदेशी 
चलन के सम्बन्ध में घट गई है । यदि किसी देश में चलन की मात्रा में वस्तुओं 
और सेवाओं की अपेक्षा अधिक वृद्धि हो जाती है तब उस स्थिति में भी चलन 
का मूल्य 'ह्वास हो जायेगा क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के रूप में चछन की क्रय 
शक्ति कम हो गई है। इसी प्रकार यदि उदाहरण के लिए भारत में निर्यात की 
अपेक्षा आयात अधिक होने के कारण विदेशी विनिमय बाजार में रुपये की पूर्ति पौण्ड, 
डालर तथा फ्रेक को अपेक्षा अधिक हो जाती है तब रुपये का मूल्य ह्वास हो जायेगा 
क्योंकि अब प्रत्येक सौ रुपये के बदले में पहले की अपेक्षा कम पौण्ड, प्डालर तथा 
फ्रैक मिलेंगे । चलन की आन्तरिक क्रय गक्ति अथवा विदेशी चलन के रूप में 
विनिमय मूल्य में होने वाले ठोक इसके विपरीत परिवर्तनों को चलन अधिमुल्यन 
(2[2[776८9007 ) कहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में चलन का मूल्य 'हास तथा 
अधिमूल्यन समय-समय पर बराबर होते रहते हैं। 

अवमूल्यन ( 0९५० प८४ ०॥ ) . चलन के अतिमूल्यन ( 0727५४. ०८) के दो अर्थ 
होते हैं। एक तो यह कि चलन का विनिमय दर संस्थिति के विनिमय दर से अधिक 
है और दूसरा यह कि मुक्त बाजार (#'€८ 77877:८0) में प्रचलित विनिमय दर से 
चलन का विनिमय दर अधिक है। जब तक हम यह मान नहीं लेते, जैसा कि नहीं 
माना जा सकता, कि मुक्त बाजार सदंव संस्थिति की स्थिति में अपने आप 
पहुँच जायेगा तब तक इन' दोनों अर्थों का आशय भिन्न-भिन्न है। अधिकांशत: 
अतिमूल्यत का प्रयोग पहले अर्थ में होता है । इस प्रकार अवमुल्यन का अर्थ उस 
स्थिति से होता है जिसमें चलन का विनिमय मूल्य घटकर उस स्तर तक आ जाता 
है जो संस्थिति की दशाओं के अनुकूल हो । भारतीय रुपये का अवमूल्यन सितम्बर 
१९४९ में किया गया था। इसका मूल्य अमेरिका कौ चलन के रूप में ३०२२५ 
सेण्ट से घटकर २१ सेण्ट प्रति रुपया हो गया (तथा स्वर्ण के रूप में ०*२६८६० १ 
ग्राम शुद्ध सोने से घटकर ०*१८६६२१ ग्राम शुद्ध सोने के हो गया) । परन्तु पौण्ड के 
रूप में रुपये का मूल्य वही रहा जो पहले था (एक रुपया --१ ,शिलिंग ६ पेंस)। 
इसका अथ्‌ यह हुआ कि रुपये का अवमूल्यन पौण्ड के रूप में नहीं किया गया। रूपये 
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का अवमूल्यन इस लिए किया गया कि पौण्ड की अपेक्षा अन्य चलनों के सम्बन्ध में 
रुपये का अतिमूल्यन हो गया था जिसके परिणामस्वरूप इन देशों के साथ भारत 
का व्यापार प्रतिकूल होता जा रहा था। 

कुछ लोगों का यह मत है कि अवमृल्यन तथा मूल्यहास (62[77८८०9४07) 
दोनों एक होते हैं क्योंकि दोनों का प्रभाव एक सा होता है । फिर भी इनमें कुछ 
महत्वपूर्ण अन्तर होते हैं जैसे (१) चलन का मूल्य 'हास चलन की माँग और पूर्ति 
में होने वाले उन परिवर्तनों के कारण होता है जो बाजार की शक्तियों के स्वतस्त्र 
रूप से कार्य करने के कारण उत्पन्न होते हैं परन्तु अन्य चलनों अथवा! स्वर्ण के रूप 
में अवमूल्यन सरकार (अथवा केन्द्रीय बेंक ) द्वारा जान बूझ कर किया जाता है, (२) 
चलन का मूल्य हास आच्तरिक भी हो सकता है तथा बाह्य भी । आन्तरिक मूल्यह्ास 
उस समय होता है जब देश के भीतर चलन की' क्रय शक्ति (वस्तुओं और सेवाओं 
को खरीदने की ) कम हो जाती है तथा बाह्य मल्य 'हास उस समय होता है जब 
विदेशी चलनों के रूप में एक चलन का मूल्य घट जाता है। परन्तु चछून का अब- 
मूल्यन बहुधा चलन के विदेशी विनिमय मूल्य में कमी होने तक ही सीमित रहता है । 

चलन-अधिकुप्यन ((+प्77८7८ए 066098207०९7/) . चलन के अधिकृप्यन 
का अर्थ उस स्थिति से होता है जब चलन की धात्विक मात्रा में कमी या तो 
निक्ृषष्ट धातु के मिलाने से अथवा केवल धात्विकः अंश घटा देने से हो जाती है। 
सर टामस ग्रेशम के समय में (१५१९-१५७९) इंग्लेण्ड में तीत्र अधिकुप्यन् हुआ 
था जिसके परिणाम स्वरूप निकृष्ट चलन (अधिकुप्यित चलन) ने उत्कृष्ट चलनों 
को प्रचार के बाहर कर दिया। सर ठामस ग्रेशम ने इस पर आधारित एक सिद्धान्त 
बनाया जो प्रेशम के नियम ((८४४77%5 ॥,80/) के नाम से विख्यात है। 
इस नियम के अनुसार निक्ृृष्ट मुद्रायें (290 770769) उत्कृष्ट मुद्राओं (800 
0707८9) को चलन से बाहर कर देती हैं क्योंकि लोग अपने पास उत्कृष्ट मुद्रा 
रखना (संचय करना) अधिक पसन्द करते हैं तथा केन-देन सम्बन्धित सभी 
क्रियाओं को निक्ृष्ट मुद्राओं के दारा करते हैं। यही परिणाम उस समय भी होगा 
जब चलन का अपघर्षण (3072अ07) या तो उसके घिसने या काट छांटकर 
कम करने के कारण होता है जिससे उसका (चलन का) धात्विक अंश कम हो 
जाता है। इस प्रकार के निक्ृष्ट सिक्के उत्कृष्ट सिक्कों को चलन से बाहर कर 
देते हैं। यदि किसी कारण एक प्रकार की चलन के दुष्प्राप्य हो जाने के कारण 
(जैसे द्वितीय व्िशव॑ युद्ध के उत्तराद्ध में भारत में छोटे सिक्कों की कमी ) छोग उसी 
को लेना पसम्द करने लगते हैं तब अन्य चलन (भारत में उस समय रुपये के सिक्‍के 
तथा नोट) उसे प्रचलन से बाहर कर देते हैं क्योंकि छोगों की अधिकाधिक भ्रवृत्ति 
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अब उस दुष्प्राप्य चलन को रखने की होती जाती है तथा अन्य प्रकार के सिक्‍कों 
द्वारा भुगतान किये जाते हैं। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति के पास कुछ मठमेले तथा 
खराब नोट हैं और कुछ नये तथा अच्छ नोट हैं तब उसकी सामान्य प्रवृत्ति निक्ृंष्ट 
प्रकार के वोठों को पहले देने की होती है। वह अन्त तक उत्तम तथा श्रेष्ठ नोटों 
को अपने पास रखना चाहता है। यह प्रवृत्ति भी एक प्रकार से ग्रेशम के नियम 
की कार्य पद्धति को समझाती है । इस प्रकार की सभी स्थितियों में खराब चलन 
अच्छी चलन को प्रचार से बाहर कर देगी । परन्तु आधुनिक युग की मौद्विक 
व्यवस्था (770060979 $५४८77) में इन स्थितियों का कोई महंत्व नहीं है । 
व्यक्ति का एक प्रकार के नोट या सिक्‍के को रखकर दूसरे प्रकार के नोट या 
सिक्‍के से भुगतान करना किसी भी अकार से न तो व्यक्ति के छिए और न आर्थिक 
व्यवस्था में कोई अन्तर उपस्थित करता है । ग्रेशम के नियम का महत्व उस 
समय था जब स्वर्ण या चाँदी के पूर्ण कराय (पि-704९0 ) सिक्के प्रचलित 
थे तथा अच्छे सिक्‍कों का वास्तविक मूल्य खराब सिक्‍कों के वास्तविक मूल्य से कम 
होता था। आधूनिक यूग में सभी नोटों तथा सिक्‍कों का एक ही मूल्य होता है 
चाहे वे नये हों अथवा पुरान, चाहे वे मटमेले हों अथवा चमकीले । 

चलन का विमुद्रीकरण (/2८70760 29707 0० ८प्र7/थ८70५). चलन का 
विमुद्रीकरण उस स्थिति में होता है जब सरकार परिचित चलाथ की कुछ 
इकाइयों पर से विधि भ्राह्मय (९82| (८702') अधिकार उठा लेती है। भारत 
में १९४६ के हाई डिनामिनेशन बैंक नोट आइडिनेन्स के अनुसार पांच सौ या पाँच 
सो रुपये से ऊपर के सभी नोठों की विधि ग्राह्ययता समाप्त कर दी गई । यह 
इसलिए किया गया था जिससे यह पता चल जाय कि किसने कितना चलन संचित 
करके रखा है तथा किसके पास अवैध तथा अनुचित ढंग से एकत्रित धन कितना 
है । परन्तु ऊंचे मूल्य के नोटों के विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप जनता का 
विश्वास भारतीय चलन की सुस्थिरता में कम हो गया जिससे व्यवसायियों को 
गम्भीर असुविधाओं का सामना करना पड़ा । वे बाध्य होकर ऊँचे मूल्यों के नोटों 
के बजाय सौ सौ रुपये के नोटों की गड्डी लेकर व्यवसायिक क्रियाओं को करने के 
लिये जाते थे । 

चलन का अधिकृुप्यन तथा विमुद्रीकरण दोनों पूर्णतः चलन की स्थिरता के 
लिए घातक होते हैं। इनका औचित्य किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं किया जा 
सकता । कोई भी सरकार (केन्द्रीय बेंक) जो देश में चलन की स्थिरता रखना 
चाहती है वह इन्हें (अधिकृप्यन तथा विमुद्रीकरण) रोकने की सतत चेष्टा किया 
करती है, क्योंकि इससे जनता का विश्वास देश की चलन में डिंग जाता है और 


$ 
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उसे गम्भीर असुविधाओं का सामना करना होता है । चलन का अवमूल्यन तो एक 
विशेष परिस्थिति में बाध्य होकर किया जाता है। यह उस समय करना चाहिए 
जब किसी चलन के वास्तविक विनिमय मूल्य तथा संस्थिति विनिमय मूल्य में 
भयंकर विषमता आ जाती है या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियम की शब्दावली 
मे जब 'मौलिक असच्तुलन' (पिःतब्ाला(4] ता5€0प्रग+पा ) हो जाता 
हैं। अवमूल्यन का उद्देश्य चछन के विनिमय मूल्य को सामान्य स्तर पर छाना 
हीता है। परल्तु मुद्रा का अवमृल्यन यदि केवल कृत्रिम ढंग से निर्यात को बढ़ाने के 
लिए अथवा आयात को कम करने के लिए किया जाता है ->जेसा कुछ देशों ने 
किया है---तव यह चलन की स्थिरता के अनुरूप नहीं होता। प्रवेगिक अर्थ- 
व्यवस्था में चलन का मूल्य-हास (क०००८टांथ707) तथा अधिमूल्यन 
(8 [0[772८9(0॥ ) तो बराबर होता रहता है परन्तु इस प्रकार का केवल सूक्ष्म 
टी परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि किसी भी दिशा में केवल सूक्ष्म परिवर्तन ही 
चलन की स्थिरता के अनुकूल होता है। चछन की आस्तरिक क्रय शक्ति में तथा 
बह्य विनिमय दर में किसी भी प्रकार का,अत्यध्िक परिवर्तन सरकार द्वारा रोका 
जाना चाहिए यदि सरकार चलत की स्थिरता सुनिश्चित करना चाहती है। 


नोट निर्गंम की पद्धतियाँ 


चलन की एक महत्वपूर्ण समस्या नोट निर्गम (700८ 485प८) की भी है 
अर्थात देश की केन्द्रीय बैंकिंग सत्ता नोट निर्गंम की कौन सी पद्धति का अनुसरण 
करती है । तो निर्गंभ की पद्धति पर ही जनता का चलन में विश्वास अवलूम्बित है 
तथा केन्द्रीय बेंक की वस्तुओं और सेवाओं के अनुफात में नोट की पति को नियन्त्रित 
करने की शक्ति भी इसी पर आधारित है। केन्द्रीय बैंक को नोट की पूतति इस 
प्रकार से नियन्चित करनी चाहिए जिससे चलन की स्थिरता स्थापित रह सके । 
यदि नोट निर्गम पद्धति दूषित है तब केन्द्रीय बैंकिंग सत्ता अपने उद्देश्यों के 
बावजूद भी चलन स्थिरता स्थापित करने में समर्थ नहीं हो सकती। नोट निर्गम 
की अनेक पद्धतियाँ हैं: 

(१) शत प्रतिशत सुरक्षित पद्धति (८८१६ 0९7८९ 7८527"ए८ 5ए527 )« 
इस पद्धति में नोठ के बदले में शत-प्रतिद्ञत स्वर्ण अथवा अन्य धातु सुरक्षित रखे 
जाते हैं। यदि एक इकाई नोट निकाछ़ा जायेगा तब उतने ही मूल्य का स्वर्ण या अन्य 
धातु सुरक्षित रखना पड़ेगी। आधुनिक युग में इस पद्धति का अनुसरण कोई भी 
केन्द्रीय बेंक नहीं करता। स्वर्णमान के अन्तगंत भी या तो निरिचित विश्वास भश्रित प्रणाली 
(फिलते गितपरतंधाए 5३८०४) या अनुपातिक सुरक्षित प्रणाली ([70०07- 
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प्रणा&] 72527ए८ 8एड2८77) का अनुसरण किया जाता था । इनकी' व्याख्या हम 
अभी करेंगे । आधुनिक मूद्रण के विकास के पूर्व यूरोप के वैत्तिक केन्द्रों में मौद्विक 
परिचलन का स्वरूप प्रामक था। चूँकि उस समय अनेक क्षेत्रीय सत्तायें भी थीं जो 
मुद्राओं का निर्मम करती थीं, इसलिए मुद्रा का वास्तविक अथवा स्वर्ण मूल्य निश्चय 
करना कठिन हो जाता था । इसलिये व्यवसायियों ने विशेषज्ञों (सुनारों) को 
अपने पास काम पर छगा रखा था जिनका काम प्रचलित सिक्‍कों की शुद्धता की 
जांच करना होता था । इस प्रकार म॒द्रा संचय करने में छोगों को काफी सहायता 
मिलती थी । सिक्‍कों के निश्लेप (त2[00988) के आधार पर सुनार लोग जमा 
करने वालों को निक्षेप-प्रपत्र (06/0४70206 ० तेंटए08४(8) दिया करते थे जिंस 
में जमा किये गये सिक्‍कों का स्वर्ण के रूप में मुल्य देश की मौद्रिक इकाई के माध्यम 
से व्यक्त किया जाता था तथा उमे उतनी ही मात्रा में लौटाने का वचन भी दिया 
जाता था। इस प्रकार के निश्षेप प्रपत्रों पर शत-प्रतिशत स्वर्ण सुरक्षित रखा जाता 
था | इसलिये इस प्रकार के प्रपत्रों को प्रतिनिधि पूर्ण-काय (#प-00460० ) 
मद्रा कहा जाता था । 

इस प्रकार की नोट निर्गम प्रणाली में (१) चलन के अति-निर्गोभ (0४९॥- 
8896 ) का भय नहीं रहता क्योंकि प्रति इकाई चलन के पीछे या तो स्वर्ण अथवा 
अन्य धातु सुरक्षित रखे जाते हैं; (२) देश की सरकार चलन प्रणाली के साथ 
इधर उधर का अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकती तथा चलन की मात्रा 
का स्वतः नियन्त्रण स्वर्ण या चांदी के आयात तथा निर्यात के साथ-साथ होता रहता है; 
तथा (३) देश को चलन प्रणाली में जवता का विश्वास भी स्थापित रहता है क्योकि 
प्रतिनिधि मुद्रा (#2/[००8८०४७/॥४८ 770069) उतनी ही अच्छी हाती है 
जितनी धात्विक मुद्रा । 

परन्तु यह प्रणाली दृषित भी है क्योंकि (१) इसमें अधिक लोच नहीं पाया 
जाता तथा देश का केन्द्रीय बेंक उस समय भी चलन की मात्रा में वृद्धि नहीं कर 
सकता जब देश के द्रत आथिक विकास के लिए अधिक चल्लनन की आवश्यकता हों; 
(२) यह प्रणाली अमितव्ययी होती है क्योंकि सोते और चांदी की अधिक मात्रा 
बेकार सुरक्षित करके रखी जाती है जिससे राष्ट्रीय आय की हानि होती है; 
तथा (३) आधुूनिक यूग में यह प्रणाली अव्यवहारिक है क्योंकि यदि सभी देश 
इसी प्रणाली का अनुसरण करने लछगेंगे तो स्वर्ण तथा अन्य धातुओं की पर्याप्त 
मात्रा नहीं प्राप्त हो सकेगी । 

(२) निश्चित विध्वासाश्रित निर्गंम प्रणाली (+756त कतप८ं9०ए [इछ7९ 
9५५८) , इस प्रणाली के अन्तगृंत परिचलित चलार्थ का एक निश्चित अनुपात 
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ऋणपत्रों (इ2८प770८७ ) के आधार पर, बिना स्वर्ण या अन्य धातु को रक्षित किये, 
निर्गम किया जाता है। परन्तु इस निश्चित मात्रा के ऊपर यदि किसी भी प्रकार 
की वृद्धि परिचलित चल्ार्थ में की जाती है तब उसके पीछे शत प्रतिशत स्वर्ण 
अथवा अन्य धातु निधि रखी जाती है। ऋणपतन्रों के आधार पर निर्मित नोटों को 
विश्वासाश्रित निर्गम कहते है । 


निश्चित विश्वासाश्रित प्रणाली (१) स्वर्ण की बचत (2८0707786८) करती 
है और इस सीमा तक यह शत प्रतिशत निधि प्रणाली से श्रेष्ठ है। (२) यह 
अधिक लोचपूर्ण भी है क्योंकि केवल एक निद्दिचत मात्रा के बाद ही केन्द्रीय बेक 
को शत प्रतिशत स्वर्ण अथवा धातु निधि रखनी होती है, सदा नहीं; तथा 
(३) यह केन्द्रीय बेंक की प्रचलित चलार्थ को बढ़ाने की शक्ति को नियन्त्रित 
रखती है जिससे मुद्रा स्फीति की सम्भावना भी कम हो जाती है और साथ साथ 
जनता का विश्वास भी देश की चलन में बना रहता है। यह बात अधिक महत्व- 
पूर्ण नहीं है क्योंकि, आवश्यकता पड़ने पर विश्वासाश्वित निधि को बंढ़ाया भी 
जा सकता है तथा केन्द्रीय बेक बिना स्वर्ण निधि रखे ही परिचलित चलार्थ की मात्रा 
में वृद्धि कर सकता है। 


(३) अनुपातिक निधि प्रणाली ([70200797 768८/ए८ ३5ए४८॥). 
अनुपातिक निधि प्रणाली के अन्तर्गत स्वर्ण तथा अन्य धातु निर्गमेमित चलन के 
कुल मूल्य के २५ से ४० प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक अनुपात में सुरक्षित 
रखी जाती है। केन्द्रीय बेंक इस अनुपात को सदा बनाए रखता है। अतीत में 
इस प्रणाली का अनुसरण संयुक्‍त राज्य अमेरिका में किया गया था। भारत में 
न्यूनतम निधि प्रणाली (पराशोशाप्रा॥ओ #॥65९८ए८ 5५5०४7) के पूर्व. अनुपातिक 
तिधि प्रणाली ही थी । १९३४ के रिजवे बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार 
निर्गेमित बोटों के पीछे ४० प्रतिशत स्वर्ण सिक्के, शुद्ध स्वर्ण तथा पौण्ड ऋणपत्र 
रखने आवश्यक थे । स्वर्ण मूल्य के रूप में २१९२४ रुपये प्रति तोला (८ तोला 
बराबर ३ ओऑंस) के भाव से ४० करोड़ रुपये से कम का सोना नहीं होना 
चाहिए था । शेष ६० प्रतिशत रुपये के ऋणपत्र, रुपये के सिक्कों तथा निर्दिष्ट 
([768८70८0) विनिमय बिलों के रूप में होना चाहिए था बशतें कि भारतीय 
सरकार की प्रतिभूतियाँ ५० करोड़ रुपये अथवा कुछ के चौथाई भाग (जो भी 
अधिक हो) से अधिक नहीं होना चाहिए थीं । 

इस प्रणाली में (१) पूर्व दो प्रणालियों की अपेक्षा स्वर्ण की मितव्ययिता 
अधिक है; (२) यह प्रणाली अधिक छोचपूर्ण भी है क्योंकि निश्चित विष्वा- 
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साश्चित प्रणाली में ४० करोड़ रुपये के स्वर्ण से केवल ४० करोड़ रुपये का ही 
अतिरिक्त चलन निकाला जा सकता है, परन्तु अनुपातिक निधि प्रणाली के अन्तर्गत 
इतने स्वर्ण से १०० करोड़ रुपये का चलन निकाला जा सकता है। इसी प्रकार 
जब स्वर्ण निधि में कमी कर दी जाती है तब पिछली दो प्रणालियों की अपेक्षा 
अनुपातिक निधि प्रणाली के अन्तर्गत परिचलित चलन की मात्रा में अधिक 
कमी हो जाती है; तथा (३) चलन की आंशिक परिवतंनशीलता भी सुनिद्दिचत 
रहती है क्योंकि १०० करोड़ रुपये के चलन के पीछे ४० करोड़ रुपये की स्वर्ण 
तथा अन्य धातु निधि रखी जाती है । परन्‍्तु व्यवहार में आंशिक परिवतंन- 
बीलता का वही प्रभाव होता है जो पूर्ण परिवर्ततशीलकूता का। इसके साथ साथ 
जनता का विद्वास भी देश की चलन में अच्छी तरह बना रहता है । 

(४) अति-परिसीमन प्रणाली ((ट३ वशांए0) फैजशल्ा) . 
इसे अधिकतम विद्ववासाश्रित निर्गम प्रणाली (करत. ७क०रांग्रापा। 
भिवंपलआए 5ए४8८०) भी कहते हैं। इस प्रणाली के अन्तगंत देश में नोट निर्गम 
को एक अधिकतम सीमा सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। इस निर्धा- 
रित सीमा से अधिक नोट बिल्कुल नहीं निकाले जा सकते हैं । इस्लेण्ड में 
प्रचलित निश्चित विध्वासाश्रित प्रणाली से यह भिन्न है क्‍योंकि उस प्रणाली में 
विश्वासाश्रित सीमा का अथं चलन की उस न्यूनतम सीमा से होता है जिसका 
केवल सरकार द्वारा तथा अन्य रक्षित ऋणपतन्रों के आधार पर ही निर्गममन 
किया जा सकता है, परन्तु उस न्यूनतम सीमा से अधिक नोट निर्गम केवल शत प्रति- 
दात धातु निधि रखकर ही किया जा सकता है। परन्तु अति परिसीमन प्रणाली 
के अन्तर्गत परिचलित चलार्थ की सर्वाधिक सीमा निश्चित कर दी जाती है तथा 
उससे अधिक चलन की मात्रा में वृद्धि सरकार के आदेश के बिना बिल्कुल ही 
नहीं की जा सकती । 

नोट निर्गम की इस प्रणाली में (१) स्वर्ण की पूर्ण मितव्ययिता होती है। 
स्वर्ण निधि का कोई प्रश्न ही नहीं रहता, चाहे केन्द्रीय बेंक भले ही अपनी 
इच्छानुसार कुछ निधि सुरक्षित रख ले; (२) यह प्रणाली अधिक लोच पूर्ण है। 
जब चाहें तब नियम में परिवर्तन करके नोट निर्गंम की मात्रा में वृद्धि तथा कमी 
देश की आथिक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर की जा सकती है; तथा 
(३) प्रगतिशीरू विधियों का प्रयोग होता है तथा जनता का व्रिश्वास बना रहता 
है। यह विश्वास किसी स्वर्ण अथवा धात्विक निधि के कारण नहीं वरन्‌ सरकार 
और केन्द्रीय बेंक द्वारा अनुसरित आथिक तथा वैत्तिक नीतियों की सुस्थिरता के 
कारण होता है। | 
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(५) न्यूनतम निधि प्रणाली (//जांगायाा फिटडटाएट छेडएड़ाशाएं . 
इस प्रणाली के अन्तर्गत स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा सुरक्षित रखी जाती है 
तथा चलन की मात्रा मे वृद्धि आथिक व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान मे 
रखकर किसी भी सीमा तक की जा सकती है। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
के प्रारम्भ में यह अनुभव किया गया कि वर्धित आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने 
के लिए अधिक चलन की आवश्यकता होगी और सम्भवत: अनुपातिक निधि 
प्रणाली के अन्तंगत यह सम्भव नहीं हो पायेगा क्योंकि सरकार के पास सोने 
की प्रचुर मात्रा उपलब्ध न थी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वित्त प्रबन्धन में 
सुविधा प्रदान करने के लिए १९५६ के रिजवे बैंक आफ इण्डिया (संशोधित) 
अधिनियम के अनुसार अनुपातिक निधि प्रणाली के स्थान पर च्यूततम निधि प्रणाली 
अपनाई गई । इपमें यह आवश्यक कर दिया गया कि ५१५ करोड़ रुपयें वे; 
बरावर न्यूनतम चलन सुरक्षित रखी जाय जिसमें वेदेशिक प्रतिभूतियाँ (8८८पराशं ८४) 
४०० करोड़ झरुपये के बराबर (जो विशेष परिस्थितियों में सरकार की पूर्व 
अनुमति से घटाकर ३०० करोड रुपया किया जा सकता है और साथ साथ 
न्यूनतम चलन निधि भी ४१५ करोड़ रुपये की जा सकती है), तथा स्वर्ण सिक्‍के 
ओर शुद्ध सोना ११५ करोड़ रुपये के बराबर होता चाहिए। सोने की दर ६२००० 
रुपये प्रति तोले अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दर की समानता के आधार पर 
निश्चित की गई। परन्तु जब देश में विदेशी विनिमय संकट अधिक गम्भीर हो 
गया तथा स्वर्ण और वदेशिक प्रतिभूतियों की कमी हो गई तब अक्टूबर ३१, 
१९५७ के अध्यादेश (00727८6) और बाद में १९५७ में रिजव बैंक 
आफ इण्डिया एक्ट के संशोधन के द्वारा स्वर्ण मुद्राओं, शद्ध स्वर्ण तथा वेदेशिक 
प्रतिभूतियों का संग्रक्‍्त मूल्य बैंक के निर्गंग विभाग के लिए घटाकर २०० करोड़ 
रुपये के बराबर कर दिया गया जिसमें स्वर्ण सिक्कों तथा शुद्ध स्वर्ण का मूल्य किसी 
भी समय ११०८ करोड़ रुपये से कम नहीं हो सकता । इस प्रकार ११५ करोड़ 
रुपये के बराबर स्वर्ण सिक्कों और शुद्ध स्वर्ण, तथा ८५ करोड़ रुपये के बराबर 
पौंण्ड, रुपये एवं अन्य प्रतिभूतियों की व्यवस्था की जा सकी । 

न्यूनतम निधि प्रणाली के दो मुख्य लाभ हैं: (१) स्वर्ण की मितव्ययिता, 
और (२) चलन की लोचपूर्णता । ये विकासशीरू आथिक व्यवस्था के लिए बहुत 
लाभप्रद होते हैं क्योंकि इन अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण विकास के लिए चलन की 
अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। आधुनिक युग में जनता का विश्वास 
स्वर्ण तया अन्य धात्विक निधियों पर नहीं आधारित रहता और न इस बात पर 
ही आधारित रहता है कि लोग चलन के बदले में सरकार से क्‍या आआप्त कर 


चलन २५९ 


सकते हैं; वरन्‌ इंसबांत पर आधारित है कि देश की सरकार तथा केन्द्रीय 
बैंकिंग सत्ता किस प्रकार की नीति का अनुसरण कर रही है। अतः न्यूनतम 
निधि प्रणाली के द्वारा जनता का विश्वास उस समय तक पूर्णत: सुनिश्चित रहता 
है जब तक सरकार तथा केन्द्रीय बैंक द्वारा अनुसरित मौद्रिक तथा वैत्तिक नीतियाँ 
सुस्थिर रहती हैं। 

(६) व्यवस्थित चलन (2४७7282८त (रथा-ट८ा८9). प्रथम विश्व युद्ध 
के उपरान्त संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वर्ण अधिक मात्रा में संचित हो गई। यदि 
अमेरिका की सरकार स्वणमान व्यवस्था के नियमों का अनुसरण करती तब 
अमेरिका में परिचलित चलाथ की मात्रा मे अत्यधिक वृद्धि हो जाती जिससे वहां 
मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो जाती । अतः अमेरिका की सरकार न देश की चलन को 
स्वर्ण निधि से विच्छिन्ष रखा। इस प्रकार एक नवीन नोति का जन्म हुआ। 
“अमरीकियों ने अपनी इस नवोन नीति का--जिसमें चकून का स्वर्ण निधि से 
कोई सम्बन्ध नहीं था--विस्मरण नहीं किया। इस नीति के अनुसार देश की 
साख के प्रसार एवं संक्रुवत करने का निर्णय देश की आथिक आवश्यकताओं पर 
आधारित था। १९२२ में इन लोगों ने व्यवस्थित चलन” का आविष्कार किया 
जिसका अनुसरण वे आज तक करते चले आ रहे हैं। यह ब्रिटेन तथा स्वरंमान 
के अन्य देशों में अपनाई गई स्वर्णमान प्रणाली से पूर्णतः: भिन्न है। इस नवीन 
अमरीकी नीति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इस नीति ने अन्य देशों के 
लिए उदाहरण का कार्य किया तथा उनकी आथिक चिन्तन प्रणाली को प्रभावित 
भी किया । 

निहिता्थ (777]77030078 ) . व्यवस्थित चलन' के निम्नलिखित निहितार्थ 
हैं ::--( १) वास्तव्रिक व्यवहार में केन्द्रीय बेंक स्वर्ण या अन्य धातुओं अथवा 
विदेशी प्रतिभूतियों को अपनी चलन निधि में रख सकता है, परन्तु यह आवश्यक 
नहीं है । महत्वपूर्ण बात तो यह है कि न्यूनतम चलन आरक्षण (70४८7ए८) 
अथवा अन्य आरक्षणों का रखता विधानतः: आवश्यक नहीं होता । 

(२) इसमें स्त्रर्ण अथवा अन्य किसी धातुमान से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
चलन के आन्तरिक तथा बाह्य मूल्य नियन्त्रित करने के निर्देशक सिद्धान्त उसकी 
स्थिरता तथा देश का सुचारु आथिक विकास होते हैं। जहाँ तक विदेशी विनिमय 
की कमी की पूर्ति करने का सम्बन्ध है उसके लिये स्वर्ण तथा अन्य धातु के निर्यात 
का कोई प्रश्न नहीं है। इस प्रकार के भूगतान या तो “विनिमय समानीक रण लेखा' 
अथवा अन्य लेखाओं में रखे गए आरक्षितों (7282८"०८$) या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोब' ये विदेशी विनिमय ऋण लेकर किया जा सकता है । 
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(३) चलन में जनता के विश्वास का प्रइन तो पूर्णतया छोड़ दिया गया है । 
वास्तव में जब तक लोगों का विश्वास देश की सरकार में है तब तक तो सब ठीक 
ही है। चलन को तो लोग अपने आप स्वीकार करते हैं । कोई इस बात के बारे 
में सोचता भी नहीं कि वह उन नोटों के बदले में कोई अन्य प्रकार की मुद्रा को प्राप्त 
कर सकता है या नही । 


(४) प्रबन्धित चलन के सम्बन्ध में उस प्रकार के पुराने भय तो उत्पन्न ही नही 
होते कि यदि केन्द्रीय बैंक अज्ञानवश अथवा विभशित कुचेष्टा (शरा8ट2४०पघ५) 
मे असीमित नोट निर्गम करने के अधिकार का दुरुपयोग करे तो बड़ा अनिष्ट हो 
जायेगा । वास्तव में आधुनिक युग में यह बिल्कुल सारहीन है । चलन की उचित 
ठ्यवस्था पर सरकार की भी स्थिरता आधारित है । इसके अतिरिक्त बहुत से 
नियन्त्रण तथा समतोलन (22370८28) भी होते हैं जिससे इस प्रकार का अहित- 
कर तथा अविवेकपूर्ण व्यवहार सम्भव नहीं है। आज के थुग में मौद्रिक नियन्त्रण 
की अधिक उत्कृष्ट प्रणालियाँ भी हैं। इन सबसे केन्द्रीय बेंक अब इस बात से पूर्ण 
सजग हो गए हैं कि उनकी चलन नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हित की सर्वोत्तिम प्रकार 
से रक्षा करता हैं। ' 


अच्य प्रणालियों की अपेक्षा व्यवस्थित चलन प्रणाली से निम्नलिखित लाभ होते 
हैं:+--( १) इसमें स्वर्ण की मितव्ययिता होती है । चलन प्रणाली के लिये यह बात 
महत्वपूर्ण नहीं है कि स्वणं का उत्पादन घट रहा है या बढ़ रहा है, अथवा उप- 
लब्ध स्वर्ण विश्व के किसी एक देश में केन्द्रित है। संक्षेप में, व्यवस्थित चलन के 
अन्तर्गत विभिन्न देशों की चलत नीति तथा स्वर्ण की उत्पादन पूति और गमवा- 
गमन में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहता । (२) केन्द्रीय बेंक का विवेक चलन आरक्षणों 
की आवश्यकताओं द्वारा सीमित नहीं रहता । बिना किसी हिचक या झुकावट के 
या तो आर्थिक विकास के लिये अयवा चलन की सामयिक आव्रश्यकताओंं को 
पूरा करने के लिये परिचलित चलाथ की' मात्रा में प्रसार तथा अवसाद या मन्‍्दी 
के समय में संक्रुचन किया जा सकता है। (३) व्यवस्थित चलन प्रणाली सरकार 
तथा केन्द्रीय बेंक को न केवल चलन के आन्तरिक मूल्य में वरन्‌ बाह्य मूल्य में 
भी स्थिरता लाने में सहायता प्रदान करती है । इस प्रणाली को आदर प्रणाली 
कहा जा सकता है क्योंकि इससे सर्वाधिक राष्ट्रीय हिंत के साथ साथ पूर्ण अन्त- 
सैन्द्रीय सहयोग भी सुनिश्चित होता है । 


अध्याय है न 


बंक साख 
(47 (॥'€वा() 

बैंक साख मुद्रा का एक दूसरा महत्वपूर्ण रूप होता है। सामान्य बोलचाल 
की भाषा में साख से तात्पय सम्मान, ख्याति तथा प्रतिष्ठा से होता है जो यह 
बतलाते हैं कि एक व्यक्ति की स्थिति तथा उसकी ऋण भुगतान करने की क्षमता 
तथा इच्छा में लोगों का कितना विश्वास है। परन्तु हम छोगों के लिए साख का 
एक विशेष महत्व है तथा इससे तात्पर्य 'एक व्यक्ति के विवेक पर रखी गई बेक 
में धन राशि से है जिस पर वह रुपया निकाल सकता है । 

महत्व. बेंक साख का सबसे बड़ा महंत्व यह होता हैं कि कूछ परिचलित 
मुद्रा की मात्रा में चलन तथा साख सम्मिलित होते हैं। साख भुगतान करने के 
लिए उतना ही अच्छा होता है जितना कि चलन । यदि केन्द्रीय बैंक द्वारा निकाली 
गई चलन की' मात्रा अपरिवर्तित रहती है परन्तु बैंक साख में वृद्धि हो जाती है 
तब इसका वही प्रभाव होगा जो चलन में वृद्धि का होता। बेक साख के द्वारा 
उत्पादक पूँजी पदार्थों (८७[०(०| 90008) जैसे मशीन, संयंत्र, कच्चे माल तथा 
उत्पादन प्रक्रिया में वांछित अन्य पदार्थों को ठीक उसी प्रकार खरीद सकते 
हैं जिस प्रकार राज्य मुद्रा (परिचलित चलाथे) के द्वारा। उपभोक्ता बंक साख 
द्वारा अपनी जहूरत की वस्तुयें खरीद कर अपनी आवश्यकताओं की पूति कर सकते 
हैं। ऋणो भी अपने ऋण का भुगतान इसके द्वारा कर सकते हैं। यदि चलन के 
साथ साथ बैंक साख की पूर्ति में भी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तब इससे मुद्रा 
स्फीति उत्पन्न हो सकती है | संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक युग 
में बेंक साख उतना ही अच्छा होता है जितना कि राज्य मुद्रा | 

यदि हम संयुक्त स्थिति लें तब राष्ट्रीय आय पर विचार या तो हम मुद्रा के 
रूप में अथवा सम्पूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के रूप में कर सकते हैं। भारत की 
कुल राष्ट्रीय आय मान लीजिए १०,००० करोड़ रुपये है। इसका अथं यह हुआ 
कि एक वर्ष में १०,००० करोड़ रुपये मूल्य के बराबर वस्तुओं और सेवाओं का 
उत्पादन हुआ तथा जिसके परिणामस्वरूप लोगों को मजदूरी, वेतन, कच्चे मालों 
के मूल्य, इत्यादि में १०,००० करोड़ रुपये नकद मिले । उत्पादित बस्तुयें और 
सेवायें दो प्रकार की होती हैं। एक तो उपभोग पदार्थ (2075पर7८० 90008) जैसे 
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गेहूँ मक्खन, अंडे और दूसरी पूंजी पदार्थ (०००7७ 80008) जो उपभोग नहीं 
की जा सकतीं तथा काफी समय तक चलती हैं। मान लीजिए १०,००० करोड़ 
रुपये कुल राष्ट्रीय आय में से ८,००० करोड़ रुपये का छोग उपभोग करते हैं तथा 
२,००० करोड़ रुपये की बचत करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक वर्ष में ८ 
हजार करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का उपभोग किया जाता है तथा २ हजार 
करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर वस्तुएँ (जिसे पूंजी पदार्थ या विनियोग पदार्थ कहते 
हैं) अनूपभूकत (परााटणाशपा॥6त ) रह जाती हैं। जो लोग इन पूँजी पदार्थों 
अथवा विनियोग पदार्थों का प्रयोग और अधिक उत्पादन के लिए करना चाहते हैं 
उन्हें उन व्यक्तियों से उधार लेना पड़ता है जिन कछोगों ने बचा कर रखा है, 
क्योंकि संयूकत चित्र लेने पर ये पूंजी तथा विनियोग पदार्थ छोगों की बचाई हुई 
मुद्रा के प्रतिरूप (0007६८'००7५) होते हैं। यदि उत्पादक इन बचाई हुई 
मुद्राओं को उधार ले लेता हैं तब उसका इन पूँजी तथा विनियोग पदार्थों पर पूर्ण 
अधिकार हो जाता है। | 

मान लीजिए जिन व्यक्तियों ने मुद्रा बचा कर रखी है वे .ऋण देने से 
इनकार कर देसे हैंया वे इतनी ऊँची ब्याज की दर मांगते हैं जो उत्पादक देना 
स्वीकार नहीं करता । उत्पादक अथवा अच्य कोई भी व्यक्ति जो मुद्रा चाहता है, 
बैंक से ऋण ले सकता है। यहाँ महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादक उन पूंजी 
पदार्थों को, जो अर्थ व्यवस्था में व्यथं पड़ी हुई हैं बैंक साख के सहारे खरीद 
सकता है। यह बात बिल्कुल सारहीन है कि उत्पादक उन व्यक्तियों से उधार 
लेता है जिन्होंने बचाकर रखा है अथवा बंक से उधार छेता है। साएपूर्ण, 
यहाँ पर केवल इतना ही है कि उसे पूजी तथा विनियोग पदार्थ उपलब्ध हो 
पा रहे हैं अथवा नहीं | यहाँ पर हमें इस बात को ध्यानपूर्वक स्मरण रखना 
चाहिए कि साख पूँजी नहीं होती परन्तु साख पूँजी पदार्थों को प्राप्त करने में 
सहायता प्रदान करती है। जब उत्पादक बैंक साख लेता है तब उसका पूंजी 
पदार्थों पर अधिकार ठीक उसी प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार पूँजी को छोगों 
की बचत से उधार लेने से हो जाता है। यहाँ पर इस बात को भी भी भाँति 
समझ लेना चाहिए कि साख तथा चलन एक ही नहीं होते वरन्‌ साख चलन से भिन्न 
होती है । इसी कारण से बेंक साख को सूजित मुद्रा (०८८॥८०ं 70769) का 
नाम दिया गया है। 

बेंक साख का सृजन. जेसा कि व्यावसाथिक बेंक व्यवस्था के अध्याग्र में 
विस्तार के साथ समझाया गया है, व्यावसायिक बेंकों को साख निक्षेप (०<ता( 
06[00808) सृजन करने का अधिकार रहता है। ये निक्षेप बैंक साख कहलाते 
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हैं तया ये उतने हो अच्छे होते हैं जितती मुद्रा। इत सम्बन्ध में महत्वपूण बात 
ह है कि इस प्रकार की बैंक साख कुछ परिचलेत मुद्रा की मात्रा के अतिरिवत 

होती है तथा यह वही कार्य करती है जो मुद्रा करती है । कुल मुद्रा पूर्ति में इसका 
अनयात अधिक होता है--कभी-कभी तो कुल का दे भाग होता है। अधिक अनुपात 
परिचिम के अधिक विकत्नित देशों में होता है तथा भारत जेग्ने आथिक दृष्टि से 
विछड़ हुए देशों में इतका अतुयात अपेक्षाकृत कम रहता है। 

चूँकि इस प्रकार की सृजित मुद्रा का सामान्य मूृत्य पर ठीक वही प्रभाव पड़ता 
है जो केस्वीय बैंक द्वारा नि्गभित चलनों तथा सिक्कों का, अतः केन्द्रीय बेंक के 
लिए बैंक साख पर नियन्त्र॥ग रखना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। केन्द्रीय बेंक 
सत्ता कई प्रकार से नियन्त्रण रखती है.--(१) व्यावसायिक बैंकों के लिए यह 
आवश्यक कर दिया जाय कि वे अपनी जवधि तथा मांग देयता (पहल 2फत॑ 
58०7274 ]8370.7028) का एक निश्चित भाग केन्द्रीय बैंक के पास नकद 
के रूप में रखें ; (२) केन्द्रीय बेंक को यह शक्ति दी जाय कि यदि वह बैक साख 
का संकुचबन करना चाहे तो नकदी अनयात (८०४7 79४0) को बढ़ा सके; 
(२) वरणात्मक साख निर्यन्त्र॥ (इटॉटटाएटड ठए€व ८००४०!) सदश 
अन्य युक्ततियों द्वारा । वरणात्मक साख नियन्त्रण के अन्तर्गत केन्द्रीय बेंक व्यावसा- 
यिक बेंक़ों पर साख निर्गेम करन के सम्बन्ध में नियन्त्रण लूगा देता है; (४) केन्द्रीय 
बैंक व्यावसायिक बेंकों को मेत्रीपूर्ण ढंग से समझा बुझाकर अर्थ-व्यवस्था की 
आवश्यकताओं के अनुसार साख में प्रसार अथवा संकुचन करने के लिए प्रेरित कर 
सकता है। 

साख-पत्र 

साख-पत्रों (778फप्र7॥5768 ० ढ८टव() से अभिव्राय चेकों, ड्राफ्टों 
तथा विनिमय बिलों इत्यादि से होता है जिनके प्रयोग से बैंक में अपने नि्षेपों 
से रुपया निकाला जा सकता है। ये साख-पत्र मुद्रा नहीं होते । मुद्रा उस बैंक 
निक्षेप को कहते हैं जिप्तका प्रयोग देय (तंप८३) भूगतान करने के लिए किया 
जाता है। ये साख पत्र तो केवल साधन होते हैं जिनके द्वारा मुद्रा (बैंक निक्षेपों) 
का हस्तान्तरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। साख पत्र निम्न- 
लिखित प्रकार के होते हैं 

चेक. चेक बेंक में रुपया जमा करने वाले का अपने बेक के लिये ही एक लिखित 
आदिश है जिसके द्वारा उसके खाते में से आदेश प्राप्त करने वाले को, अथवा अन्य 
व्यक्ति जिसका नाम लिखा रहता है, आदेशानसार अंकित रुपया दिया जाता है । 

परे 
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थदि चेक वाहक को भुगतान करने के लिये रहता है तब उसे वाहक चैक (9९2/८ 
0960 ८८) कहते हैं, तथा यदि वह आदेशित व्यक्ति के भुगतान के लिये होता है 
तब उसे आदेशित चेक (07067 ८४८०(०८) कहते है । चैक को दो समानान्‍्तर 
रेखायें खींचकर तथा रेखाओं के भीतर & (70. शब्द लिख कर रेखांकित चेक 
(८7००088८4 ८76०७८) भी बनाया जा सकता है। चेक का उद्देश्य बैंक निश्षेप को 
एक व्यकित के नाम से दूसरे व्यक्ति के पास हस्तान्तरित करना होता है। यदि दोनों 
व्यक्तियों का हिसाब उसी बेंक में है तब हस्तान्तरण का कार्य बैंक स्वयं कर छेता 
है। परन्तु यदि उनका हिसाब भिन्न-भिन्न बैंकों में है तब हस्तान्तरण का कार्य निकासी 
गृहों (000277708 #0ए४८४ ) द्वारा किया जाता है। यदि चेक रेखांकित है तब 
उस पर अंकित रकम आदाता ([09»9८८) के खाते में ही हस्तान्तरित की जा 
सक्रती है। परन्तु यदि चेक रेखांकित नहीं है तब आदाता उसे बेंक में प्रस्तुत 
क्र उसके बदले में उतना ही नक़द रुपया ले सकता है। 


ड्राफ्ट, ड्राफ्ट एक प्रकार का चेक होता है जो एक बेक दूसरे बेंक को लिखता 
है। बेंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान वाहक को नहीं किया जा सकता अन्यथा उसका 
उद्देश्य वही हो जायेगा जो बेंक नोठ का होता है। अतः ड्राफ्ट पर भुगतान 
व्यक्ति के नाम में किया जाता है अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को। 
इपतको स्वतन्त्र रूप से उस प्रकार से नहीं परिचालित किया जा सकता जिस प्रकार 
से बैंक नोठ को किया जाता है। ड्राफट का प्रयोग उस समय किया जाता है जब 
मुद्रा को या तो देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है 
अयवा एक देश से दूसरे देश में भेजना होता है। यह बेंक निक्षेपों को एक नाम से 
दूसरे नाम में चैक की अपेक्षा सस्ते तथा शीक्रतापूर्वंक हृस्तान्तरित करने का 
एक साधन है। 


हुण्डी. हुण्डी के दो स्वरूप हो सकते हैं । एक तो दर्शनी हुण्डी जिस पर तुरन्त 
भुगतान किया जा सकता है। यह चेक से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। दूसरी 
मुहती हुण्डी' जो विनिमय बिल के सदुश होती है तथा जिस पर भूगतान एक 
निश्चित अवधि के पश्चात किया जाता है। यह एक नाम से दूसरे नाम अथवा एक 
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को निक्षेप हस्तान्तरित करने की प्राचीनतम विधियों में 
से एक है। इसका प्रयोग भारतीय देशीय बैंक बहुत समय से करते चले आ 
रहे हैं। उदाहरणार्थ, यदि इलाहाबाद का एक व्यवित बम्बई के दूसरे व्यक्ति को 
भुगतान करना चाहता है तब वह छ्वाफ (देशीय बेंकर) के लिये एक हुण्डी भेज सकता 
है और मुद्रा का हस्तान्तरण इस व्यक्ति के नाम से उस व्यक्ति को हो जायेगा। 


बंक साख ३५ 


विनिमय बिल. विनिमय बिल एक लिखित पत्र होता है जिसमें लिखने वाले 
की ओर से किसी व्यक्ति को ऐसा आदेश दिया जाता है कि वह किसी व्यक्ति को 
अथवा उसके आदेशानूसार या इस पत्र को प्रस्तुत करने वाले को, उसी समय 
अथवा भविष्य में एक निश्चित राशि का भुगतान कर दे | ऋणदाता (०८०॥067 ) 
विनिमय बिल देता है तथा ऋणी उसे स्वीकार करता है अथवा अपनी ओर से 
स्वीकार करने वाले गृहों (३०८०८८०४7०४ 70प8८४) से स्वीकार करवाता है, 
जिसमें इस बात का वचन दिया जाता है कि बिल में अंकित राशि का भुगतान 
एक निश्चित भावी तिथि पर करेंगे। इस प्रकार विनिमय बिल एक व्यवित से 
दूसरे व्यक्ति के नाम में बैंक निक्षेपों का हस्तान्तरण भी करता है | विनिमय 
बिलों से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनसे विक्रेता (ऋणदाता) को अपनी वस्तुओं 
के बदले में क्रेता (ऋणी) के भूगतान करने के पूर्व ही प्राप्त हो जाता 
है । यह लाभ पूर्वप्रापण ((8८0प76:08) की प्रक्रिया द्वारा ही सम्भव हो सका 
है । विनिमय बिल को प्राप्त करने वाले अथवा उसके बैंक द्वारा स्वीकृत हो जाने पर 
ही मुद्रा बाजार में पूर्वंेश्नापित ((8८6प70(८6) किया जा सकता है। मान 
लोजिए कि विनिमय बिल १००० रुपया का है तथा इसकी अवधि ३ महीने की 
है। यदि बेक अग्रिम प्रदान की गई मुद्रा पर ६ प्रतिशत ब्याज लेते हैंतो इस बिल 
पर ३ माह का ब्याज १५ रुपये होगा। बैंक अथवा बट्टाघर गृह (4ी$- 
00प7४78 ॥0786) इस बिल को ९८५ रुपये देकर ही ले लेगा क्योंकि वह १५ 
रुपये ब्याज के कम कर देगा। यदि बेंक आवश्यक समझेगा दो वह इसी 
विनिमय बिल को किसी दूसरे बैंक अथवा केन्द्रोय बेंक को पुनः पूव॑ प्रापित (68- 
८0४7) कर देगा। अवधि पूरी हो जाने पर यह बिल जिसके पास भी हो वह 
लिखने वाले (67397८८) को इसे देकर रुपया ले सकता है। विनमय बिरू न 
केवल देश के भीतर ही वस्तुओं के क्रप-विक्रय में सहायता पहुँचाता है बरन्‌ एक 
देश से दूसरे देश के लेन-देतों को भी सम्पन्न करने में काफी सहायक होता है। 
यह नियमित करने बालों को निश्चित समय के बहुत पहले ही भुगतान प्राप्त करने 
में समय बनाता है। पूव॑प्रापण की प्रक्रिया के द्वारा वह विनिमय बिल को या 
तो आयात करने वाले देश के बाजार में अथवा अन्य किसी मुद्रा बाजार में भुना 
सकता है । बेंकिग व्यवस्था के लिये भी विनिमय बिल बहुत लाभप्रद होता है 
क्योंकि इसके द्वारा बक के तरल संसाधनों का प्रयोग उचित ढंग से सम्भव 
हो पाता है । 


निकासी गृह. निकासी गृह (८९७०४0४ 7005 :) उस स्थान को कहते हैं 
जहाँ विभिन्न बेंकों के प्रतिनिधि एक दूसरे बैंक को चेक देने से सम्बन्धित हिंसाबों 


रे अथंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


को मिला करके एक दूसरे के नाम में जमा कर लेते हैं। मान लीजिए दो बेंक 
अओऔर ब हैं। यह सम्भव हो सकता है कि अ ने ब के नाम उतने ही रुपये के 
चैक दिये हैं जितने कि ब ने अ के नाम दिये थे। ऐसी स्थिति में केवल बही में ही 
हिसाब को चढ़ाकर हिताब ठीक कर लिया जायेगा; मुद्रा के वास्तविक हस्तान्तरण 
की आवश्यकता नहीं पड़ती । परन्तु यदि अ बेक को ब बेक से अधिक रुपया 
प्राप्त करना है तब ब बेक अ को नकद मुद्रा नहीं प्रदान करेगा वरन्‌ व वेक अ बैंक 
को अयनो केन्द्रीय बैंक में जमा के आधार पर एक चैक दे देगा । इसी प्रकार 
'पजित मुद्रा' की वास्तविक कार्य प्रगाली में चलन के प्रयोग की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । 


अध्याय ४ 
स॒द्रा का मूल्य 
(५०/८८ ०६ १07८५) 


वस्तुओं और सेवाओं तथा मृद्रा के मूल्य से आशय विनिमय-मूल्य (४०प८- 
॥-८527 27086) से होता है। एक वस्तु के विनिमय मूल्य को अन्य वस्तुओं के 
रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा हम यह कह सकते हैं कि एक मीटर कपड़े का 
विनिमय मूल्य चार किलो गेहूँ के बराबर है। परन्तु मुद्रा अथव्यवस्था (707 €ए 
८८०००77५) में वस्तुओं के म्‌ल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा 
हम यह कह सकते हैं कि एक मीटर कपड़े का मूल्य दो रुपया है और चार किलो 
गेहूँ का मूल्य दो रुपया है । इस प्रकार मुल्य (५०.५८) और कीमत ([/706) 
दोनों का अर्थ प्रायः एक ही होता है। 


के मूल्य से तात्पयं म॒ृद्रा की क्रय शक्ति से होता है। अतः-इसको वस्तुओं 
और सेवाओं के रूप में अभिव्यक्ति किया जाता है। इस कथन से कि एक रुपये 
का मूल्य एक रुपये के बराबर है, तथा पाँच रुपये का मूल्य एक रुपये के पाँच गुने 
के बराबर है कोई लाभप्रद उद्देश्य को प्राप्ति नहीं होती । अतः जहाँ तक मुद्रा का 
सम्बन्ध है इसके लिए मूल्य और कीमत का एक अर्थ नहीं होता । वास्तव में 
मुद्रा की कोमत जसी कोई साथ्थंक चीज नहीं होती; केवल मुद्रा के मूल्य का ही 
सारपूर्ण अर्थ होता है। 


१. 'मुद्रा के मूल्य” का प्रयोग इत दो आशयों में भी किया जाता हैं: (१) 
वास्तविक मूल्य ([हप79८ ए०प९) तथा (२) विनिमय मल्य (एथपट-त- 
८5८709786) । वास्तविक मूल्य का अर्थ मुद्रा के अंतरेवस्तु अंश के मृल्य 
से होता है। सॉवरेन का वास्तविक मल्य उसमें निहित स्वर्ण की मात्रा के मल्य 
के बराबर होता था तथा भारतीय रुपये का वास्तविक मुल्य रुपये के धात्व्रिक 
अंग के मूल्य के बराबर (जो लगभग २० नये पैसे के है) होता है। 


मुद्रा के विनिमय मूल्य से तात्पर्य एक देश में प्रयकक्‍त मुद्रा का मल्य अन्य देश 
में प्रचलित म॒द्रा के रूप में होता है, जेसे एक रुपये का विनिमय, मुल्य १ शिलिंग 
६.पंस के बराबर होता है। परन्तु इत अध्याय में मृद्रा के मल्य से तात्पये 
न तो उसके वास्तविक मूल्य से है और न उसके विनिमय मय से ही। 
यहाँ मुद्रा के मूल्य से आशय केवल देश की वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की 
शक्ति से है। 


३८ अथंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


मूल्य के सामान्य सिद्धान्त से सम्बन्ध, यद्यपि मूलतः मूल्य का सामान्य सिद्धान्त 
(867067७/ प76079 ० ४० पर८) तथा मुद्रा का सिद्धान्त एक ही होता है, 
परन्तु मूल्य का सामान्य सिद्धान्त अपने सामान्य रूप में मुद्रा के मूल्य को 
निर्वारित करने के लिये पर्याप्त नहीं है । मूल्य के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार 
संस्थिति में एक वस्तु की कीमत (मूल्य) एक ओर तो उसकी उत्पादन लागत के 
तया दूपरी ओर उसकी सीमान्त उपयोगिता के बराबर होती है। परन्तु इस 
विधि का प्रयोग हम मुद्रा के मूल्य निर्धारण करने में नहीं कर सकते क्योंकि (१) 
[द्रा की कोई उत्पादन छागत नहीं होती, या यदि उत्पादन लागत होती भी 
है तो उसका मुद्रा के मूल्य निर्धारण करने में कोई विशेष स्थान नहीं होता; 
(२) मुद्रा की मांग द्रव्य के लिए नहीं की जाती वरन्‌ इसलिए की जाती है 
कि इससे व्रस्तुएं ओर सेवायें खरीदी जा सकती हैं, अतः यह नहीं कहा जा 
सकता कि मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता भी होती है; तथा (३) सबसे महत्वपूर्ण 
बात तो यह है कि मल्य के सामान्य सिद्धान्त का सम्बन्ध स्व्रभावत: व्यष्टिभावी 
(7772८70 ८८००7०7शां८) अर्थशास्त्र से होता है तथा किसी वस्तु (जसे पेंसिल) 
का मूल्य निर्धारित करने के लिए केवल पेंसिल की -माँग और पूर्ति पर ही विचार 
करना पर्याप्त होगा | हम पेंसिल की उत्पादन लागत तथा उसकी उपयोगिता को 
ज्ञात करके यह कह सकते हैं कि संस्थिति में पेंसिल की कीमत ३० नये पैसे है । 
इसका अर्थ यह हुआ कि एक पेंसिल को बनाने में औसत लागत तथा संस्थिति में 
सीमानत (7727877 ) पर उपभोक्‍ताओं के लिए उसकी उपयोगिता ३० नये पसे 
के बराबर है | यदि पेंसिल की पूर्ति अथवा माँग किसी में भी परिवर्तन होता है 
तब हम पेंसिल की' उत्पादन लागत में हुए परिवर्तनों का परिकलछ॒न करके पेसिल 
की दी हुई उपयोगिता सारणी के सहारे यह पता छगा सकते हैं कि पेंसिल के 
मूल्य में कितना परिवर्तन होगा । परल्तु मुद्रा का मूल्य तो समष्टिभावी. अर्थशास्त्र 
(778070 €००7०7ं८$) की श्रेणी के अन्तगंत आता है। इसका अर्थ यह हुआ 
कि मुद्रा के मूल्य (मुद्रा की क्रय शक्ति) की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें 
सभी व्रस्तुओं और सेव्राओं की संयूक्‍त मांग (398768206 वैध्ा500 ) पर 
विचार करता चाहिए क्योंकि इसी के (संयुक्त मांग के) द्वारा ही हम मुद्रा की 
कुल माँग तथा कुल पूर्ति को जान कर उसके मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं । 
इसी कारण मूल्य का सामान्य सिद्धान्त अपने सामान्य रूप में मुद्रा के 
मूल्य निर्धारण की' व्याख्या व्यापक रूप में नहीं कर सकता । परन्तु सौभाग्यवश 
हम लोगों के लिए संयृक्‍त रूप में मांग और पूर्ति की प्रण/ली भी उपलब्ध है जिसका 
प्रयोग समब्टिभावी अर्थशास्त्र में भी किया जा सकता है यद्यपि इसमें मांग और 
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पूर्ति का अर्थ कुछ बदल जाता है। अतः मुद्रा के मूल्य का निर्धारण हम संयुक्त 
मांग तथा संयुक्त पूर्ति वक्र अथवा संयुक्त मांग और पूर्ति की सारणी (8८0660०४6) 
द्वारा कर सकते हैं। 


यदि हम किसी प्रकार व्यष्टिभावी आथिक विधि का प्रयोग कर सकें और 
यदि एक पेंसिल का मूल्य एक रुपये हो तो हम यह कह सकते हैं कि एक रुपये का 
मूल्य १ पेसिल है। यदि एक के स्थान पर दो पेंसिले एक रुपये में खरीदी जा 
सकें तो मुद्रा का मूल्य दुगूना हो जायेगा । इपका अर्थ यह हुआ कि जब पेसिल की 
कौमत आधी हो जाती है तब मुद्रा का मूल्य दुगता हो जाता है। इसी प्रकार यदि 
पेंसिल की कीमत घट कर एक रुपये की एक तिहाई (३३३ नये पैसे) हो जाती 
है तब मुद्रा का मूल्य तिगूना हो जायेगा। इस प्रकार मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन 
सामान्य मूल्य में परिवर्तेत के विपरीत होता है। जिस सीमा तक पेंसिल की कीमत 
घटती है उसी सीमा तक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाती है । परन्तु केवल 
पेंसिल ही एक वस्तु नहीं है जो रुपये के द्वारा खरीदी जा सकती है | अतः हम 
केवल पेंसिल के रूप में ही मुद्रा के मूल्य पर विचार नहीं कर सकते । मुद्रा के 
मूल्य का पता लगाने के लिये हमें उन सभी वस्तुओं पर विचार करना होगा जो 
रुपये द्वारा खरीदी जा सकती हैं । यदि देश के व्यक्तियों द्वारा सभी वस्तुओं पर 
किये गये मुद्रा के व्यय को जोड़ लें तब हमें मुद्रा की सम्पूर्ण मांग (8887८89(0८ 
06४0%70 ) का पता छूग जायेगा जो मुद्रा की सम्पूर्ण पूर्ति (केन्द्रीय बैंक 
निर्गेमित मुद्रा तथा बेक साख) के साथ मुद्रा के मूल्य का निर्धारण करेगी । 
परन्तु चूँकि कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे एक रुपये के मूल्य के बराबर वस्तुओं 
और सेवाओं के रूप में सम्पूर्ण मांग व्यक्त की जा सके, इसलिये एक रुपये का 
मूल्य (क्रय शक्ति) का पता उसी प्रकार से नहीं लगा सकते जिस प्रकार से हम 
उस समय लगा छेते जब केवल पेंसिल ही खरीदी जा रही हो | इस स्थिति में तो 
हम सरलता पूर्वक रुपये का मूल्य एक पेंसिल, आधी पेंसिल या एक-तिहाई पेसिल 
के रूप में व्यक्त कर सकते हैं । 

सम्पूर्ण (७४27८290८४) के बारे में केवल इतना ही सम्भव हैं कि हम एक 
ऐसे औसत मूल्य की कल्पना करें जिस पर विभिन्न वस्तुओं की सम्पूर्ण मांग तथा 
सम्पूर्ण पूर्ति समान हो । जैसा कि हमने ऊपर देखा है, मूल्य ([7706) में परि- 
वर्तत के साथ-प्ताथ मुद्रा के मूल्य (४७७८) में विपरीत परिवर्तेत होता है। इस 
लिये हम यह कह सकते हैं कि सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होने के साथ-साथ मुद्रा 
के मूल्य में अतृपातिक कमी होगी। अन्य शब्दों में, यदि सामान्य मूल्य स्तर 
में २०% वृद्धि हो तो, अन्य बातों के स्थिर रहने पर, मुद्रा के मूल्य में २०%७ 
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कमी हो जायेगी तथा यदि सामान्य मूल्य स्तर में २०% कमी हो जाये तो मुद्रा 
के मूल्य में २०९ वृद्धि हो जायेगी । इस प्रकार; मांग और पूर्ति की विधि 
(सम्पूर्ण के रूप में) का प्रयोग यदि मुद्रा के सिद्धान्त में किया जाय तब हमें एक 
विधि मालूम हो जाती है जिससे हम मृद्रा के मूल्य में हुये परिवर्तनों को जान 
सके । परन्तु किसी निश्चित समय मुद्रा का मूल्य क्या है, यह हम ठीक-ठीक नहीं 
बतका सकते क्योंकि एक रुपये के मूल्य के वराबर सम्पूर्ण वस्तुओं को और 
सेवाओं को नहीं वतला सकते जिनका सम्बन्ध सामान्‍य मूल्य स्तर से होता है। 
मांग और पूति की प्रणाली औसत मूल्य स्तर में हुये परिदर्ततों की सीमा को 
दिखवाती है, जिससे मांग और पूर्ति में परिवर्तनों के साथ-साथ मुद्रा के मूल्य में 
हुये परिवतंनों का भी पता चल जाता है क्योंकि मुद्रा का मूल्य सामान्य मूल्य 
स्तर का तदनुरूप (/०८(0८9)) होता है। मुद्रा के मूल्य निर्धारण में मांग और 
पूर्ति प्रक्रिया का प्रयोग करना म॒द्रा के परिमाण सिद्धान्त तथा अन्य सिद्धान्तों 
का है। 


मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त 


मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ((20०7०0४४५ 447609 0 ४०४८५), जो 
अपरिष्कृत रूप में १६त्रीं शताब्दी में तथा बाद में इविंग फिशर तथा अन्य अर्थ॑- 
शास्रियों द्वारा संगोवित करके प्रस्तुत किया गया, मुद्रा की मात्रा (!धुए०7॥४६५9) 
तथा उसके मूल्य में एक प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करता है। इविंग फिशर ने 
अपना ध्यान उन सभी लेन-देवों (६१७४7089८00778) पर केन्द्रित किया जो मुद्रा के 
द्वारा किये जाते हैं। इपीलिए उनके पिद्धांत को परिमाण सिद्धांत का लेन-देन वाला 
रूप. ((787890(078 एट/8707) कहा जाता है। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को 
भिन्न रूप में मार्गलः तथा अन्य के म्ब्रिज अर्थशाक्तरियों ने प्रस्तुत किया । इन छोंगों 
ने केन-देन की संख्या पर विचार नहीं किया वरन्‌ कूछ राष्ट्रीय आय को दृष्टि में 
रख कर अपना ध्यान उन नकद शोपों (०७४४ 979700८8) पर केन्द्रित किया 
जिन्हें लोग अपने पास रखना चाहते हैं। इसलिये उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये 
वरिमाण सिद्धान्त के रूप को नकद शेष उपगमन (८०88॥ 79707०८ 
2]027702८7) कहा जाता है तथा उनके द्वारा प्रशृक्त किये गए समीकरण को मुद्रा 
के परिमाण सिद्धात्त का केम्ब्रिज समीकरण कहते हैं। 

जेसा कि ऊपर समझाया जा चुका है, मुद्रा की सम्पूर्ण पूर्ति तथा सम्पूर्ण मांग 
के द्वारा मुद्रा के मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। लेन-देन तथा नक़द शेष 
उपगमन दोनों ऐसा करते हैं। अन्तर केवल उनके सम्पूर्ण मांग तथा सम्पूर्ण पूर्ति 
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के विचार में है। इसके अतिरिक्त वे अथं-व्यवस्था में सत्तुलन स्थापित करने वाले 
विभिन्न तत्वों पर अलग-अलरूग ढंग से जोर देते हैं । 


लेन-देन उपगसन ((7978800078 2[07709८7 ) 


किप्रों सनय उपलश्ब मुद्दा को कुछ पूति के अन्तर्गत केन्द्रीय बेंक द्वारा नियमित 
म॒द्रा जिसे हम मे कह सकते हैं, तथा बंक साख जिसे म” कह सकते हैं सम्मिलित हैं। 
आइए अब हम केन्द्रीय बेंक द्वारा निर्मम की गई कुल मुद्रा में से दस रुपये के नोट 
प्र विचार करे। एक व्यक्ति दुकानदार को २० किलों गेहूँ के बदले में दस रुपया 
दे सकता है, तथा दुकानदार उप्ती दस रुपये को थोक विक्रेता को चीनी के बदले में दे 
सकता है, तथा थोक विक्रेता उसी दस रुपये को किसी वस्तु के उत्पादक को दे सकता 
है। इस प्रकार एक दस रुपये का नोट तीत दस-रुपये के नोठ अर्थात तीस रुपये का 
कार्य सम्पादन करता है । इसी बात को यह कह कर व्यक्त किया जा सकता है कि 
[द्रा का परिचलन प्रवेग (/८0069ए 0०7८प/9४07 ) ३ है। अतः सम्पूर्ण अर्थ 
अप्रवस्था में कूल मुद्रा कौयूरति का पता लगाने के लिए हमें न केवल मुद्रा की मात्रा 
पर वरन्‌ उसके परिचलन प्रवेग पर भी ध्यान देना होगा। मान लीजिए सन 
१००० करोड़ रुपये है तथा मुद्रा की प्रति इकाई चलन की औसत संख्या, अर्थात्त 
परिचलत प्रवेग व ८ ३ है। ऐसी स्थिति में एक दिये हुए. समय में मुद्रा की कुछ 
पति अर्थात मं व 55 १००० करोड़ रुपये २८ ३ 55 ३००० करोड़ रुपये होगी । इसी 
प्रकार यदि बेंक मुद्रा सम! ५०० करोड़ रुपये है, तथा उसका परिचलन प्रवेग व भी ३ 
है, तब कूल बेक मुद्रा की पूर्ति म[ब” -८ ५०० करोड़ रुपये « ३ -5 १५०० करोड़ 
रुपये होगी । इससे हमें दिये हुगें समय में मुद्रा की कुल पूर्ति ज्ञात हो जाती है 
अर्थात म व -- म व 5८ ३,००० करोड़ रुपये “+- १,५०० करोड़ रुपये --४,५०० 
करोड़ रुपये । 
मांग पक्ष पर जो व्यक्ति मान लोजिए पेंसिल खरीदना चाहता है उसे मुद्रा की 
आवदप्रकता होगो । मान लोजिए एक पेंसिल को कीमत दो रुपये है तथा वह व्यविति 
दस पेंसिलें खरोदना चाहता है, तो उसे कूल २० रुपयों की आवश्यकता होगी । 


मुद्रा की वांछित मात्रा. क्रय की गई पेंसिलों प्रति पेसिल हे 
की संख्या मूल्य (रुपयों में ) 
२० रुपये... उ+ १० >८ २ रुपये 


यह तो केवल एक लेन-देन है । सम्पूर्ण चित्र प्राप्त करने के लिये हमें उन 
सभी लेत-देनों पर विचार करना होगा जो अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में 
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किये जाते हैं। मान लोजिए सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में एक दिये हुए समय में कुछ: 
किये गए लेक-देतों की संख्या ट (३०० करोड़ रुपये ) है तथा औसत मूल्य जिस पर 
ये लेत-देन किये जाते हैं, प (१५ रुपये) है, तब लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने के छिये मुद्रा की कूछ मांग प ८ (१५ रुपये (३०० करोड़ 
रुपये) होगी । सम्पूर्ण अय॑व्यवस्था में मुद्रा की कूल पूति उसकी कूल मांग के 
बराबर अवश्य होगी । 


मुद्रा की कुल पूर्ति मुद्रा की कुल मांग 
मव--म' व च्न्पट 

रु० ३००० करोड़ +- र० १५०० करोड़ 55० १५ >< रु० ३०० करोड़: 

रू० ४,५०० करोड़ बस रूं० ४५०० करोड़ कै 
परन्तु सुत्रिवा के लिये तथा व्यर्थ की जटिलताओं को दूर करने के लिये, मुद्रा" 
की कुल पूति के लिये हम केवल म व का ही प्रयोग करेंगें तथा हम यह मान लेंगे 
कि म में न केवल सरकारी मुद्रा बल्कि बक की मुद्रा भी सम्मिलित है। इसीलिए, 

फिशर ने अपने विनिमय के समीकरण को मे व८"प ट के द्वारा व्यक्त किया । 


अपने सरलतम रूप में मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त केवल मे व और पढ़ की 
समानता तथा एकरूपता ही व्यक्त करता है जिसका अर्थ होता है कि एक दिये हुए. 
समय में सम्पूर्ण चित्र लेते पर किसी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति (अर्थात्‌ ४,५०० 
करोड़ रुपये) मुद्रा की मांग (जो ४,५०० करोड़ रुपये ही है) के बराबर अवश्य. 
होगी । 


फिशर का विनिमय-समीकरण. मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का इससे अधिक' 
लाभप्रद रूप विनिमय-समीकरण (८(८०४०४ 0 ८5८४०7९८०) के रूप में है।' 
इसमें मुद्रा के परिमाण तथा मुद्रा के मूल्य में हेतुक (००५५०) ) सम्बन्ध स्थापित 
किया गया है । इस्त रूप में मुद्रा के परिमाण सविद्धांत के तीन प्रमुख प्रस्थापन' 
([7"/07009४0078) हैं: 

(१) मुद्रा का मूल्य मुद्रा के परिमाण पर आधारित है। यदि मुद्रा के परिमाण 
में बुद्धि होती है तब मुद्रा के मूल्य में कमी हो जायेगी और यदि मुद्रा के परिमाण 
में कमी हो जाती है तब मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जायेगी । 

(२) मूल्य स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य (५०५८) में परिवरतंन उस समय 
तक नहीं हो सकता जब तक मुद्रा के परिमाण में परिवर्तत नहीं होता। 
इसका अर्थ यह हुआ कि ब तथा ढ में होते वाले स्वतंत्र परिवर्तनों को छोड़ 


मुद्रा का मूल्य डे 


दिया गया है। इसलिये ब और ट में होने वाले परिवर्तन मूल्य स्तर को नहीं प्रभा- 
वित कर सकते । केवल म के परिवतंन के द्वारा ही मूल्य स्तर और मुद्रा का मूल्य 
परिवर्तित हो सकता है। 


(३) यदि मुद्दा के परिमाण में या तो वृद्धि हो अथवा कमी तब अन्य बातों 
के समान रहने पर सामान्य मूल्य स्तर में समान अनुपातिक वृद्धि अथवा कमी होगी 
तथा मुद्रा के मूल्य में उसी अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी। 


मान लोजिए किसी समय: 
मवनचच्पट 
रु० १५०० करोड़ >( ३:२० १५०८० ३०० करोड़ 
यदि ब ३ तथा ८ ३०० करोड़ रुपये पर स्थिर रहता है और मुद्रा की मात्रा - 
१५०० करोड़ हपये (१००० करोड़ सरकारी मुद्रा तथा ५०० करोड़ रुपया बैंक मुद्रा) 
से बढ़कर ३,००० करोड़ रुपये हो जाती है तब सामान्य मूल्य स्तर (औसत मूल्य 
जिस पर लेत-देन की क्रिया होती है) १५ रपये से बढ़कर ३० रुपये हो जायेगा 
तथा विनिमय समीकरण बदल कर अब इस प्रकार हो जायेगा: 
म॒वन्न्पट 
रु० ३००० करोड़ &< ३८८ रु० ३० »८३०० करोड़ 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर मुद्रा के 
परिमाण में दुगुती वृद्धि हो जाने से सामान्य मूल्य स्तर भी दुगुना हो जायेगा और 
मुद्रा का मूल्य घट कर आधा हो जायेगा । 


आलोचना, इस संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है “अन्य बातों के 
स्थिर रहने के सन्निहितार्थ (॥7700८20078 ) की । अपने विनिमय समीकरण में 
फिशर तथा अन्य अयंशास्त्री जिन्होंने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की इस रूप में 
व्याख्या की उन लोगों ने व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप में निम्नलिखित बातें मान हीं: 

(१) जब म॒ में परिवर्तत होता है उस समय व नहीं बदकता। इसका अर्थ 
यह हुआ कि जब मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होती है तब लोगों के तरलता अधिमान 
([पृणयवा(ए7०७/४४८८) में परिवरतेन नहीं होता तथा लोग पहले की अपेक्षा 
अधिक मुद्रा अपने पास तरल रूप में रखना पसन्द नहीं करते । अतः मुद्रा का औसत 
परिचलन प्रवेग नहीं बदलता। 

(२) देश में पूर्ण वृत्ति (पं ०700977676) की स्थिति है । इसलिये 
मुद्रा के परिमाण में वृद्धि होने से कूल प्रदा में वृद्धि होते की संभावना नहीं रहती 
तथा ८ अपरिवर्तित रहता है। 
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(३) व ओर ट को ओर से किसी भी प्रकार का परिवरतंन नहीं होता। 
इसलिये सामान्य मूल्य स्तर तथा मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन केवल मुद्रा के परिमाण 
के परिवर्तन पर ही आधारित है । 

इन परिकल्यनाओं के अन्तगंत मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का फिशर का रूप, 
कि मुद्रा के परिमाण की प्रत्येक वृद्धि मूल्य स्तर को ठीक उसी अनुपात में 
बढ़ा देनी है तथा मुद्रा के मूल्य को ठीक उसी अनुपात में कम कर देती 
है, पूर्णतया सत्य है। परिमाण सिद्धांत के इस रूग के विरुद्ध लगाई गई 
आलोच्रा इस वात पर आधारित है कि ये परिकल्पनायें अवास्तविक हैं जिससे 
परिमाण सिद्धान्त का लेन-देन वाला रूप (६797788८007 ए८४07 ) ठीक नहीं 
होता। यदि म में वृद्धि होगी है तब ब में निस्सन्देह परिवर्तन होगा । सम्भावना 
इस बात को है कि मुद्रा के परिमाण म में वृद्धि तथा इसके फलस्वरूप व्यक्तियों 
की आय में वृद्धि के साथ सम्पूर्ण मुद्रा पूति का अधिक अंश एक निश्चित समय में 
बचा (७)॥७[०००) रह जायेगा। इससे मूद्रा पहले की अपेक्षा कम बार छोगों के 
हाथ से गुजरेगी; फलरूतः मुद्रा का औसत परिचलन प्रवेग घट जायेगा और 
सामान्‍य मूल्य स्तर में ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा जिस भनृपात 
में मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन हुआ है। 

फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की दूसरी महान आलोचना यह है कि यह 
अथव्यवस्था में क्रिपाशीक जटिलताओं को प्रगट नहीं करता तथा वास्तविक कार्य 
प्रगालियों का अत्यन्त सरल और प्रारम्भिक रूप ही प्रस्तुत करता है। व्यवहार में 
मुद्रा के परिमाण म में होने वाला प्रत्येक परिवतंन राष्ट्रीय आय तथा प्रदा के 
स्तर में अवश्य ही परिवर्तत उपस्थित करेगा, फछृतः लन-देन की मात्रा ट में 
भी परिवर्तेत होगा जिससे सामान्य मूल्य स्तर सी भली भांति प्रभावित होगा । 
सम्भावना तो इस बात की है कि यदि स में वृद्धि होती है तब व्याज की दर में 
कमी हो जाग्रेगो जिससे साहसोद्यमी या तो अपने प्रवर्तमान कारखातनों में प्रसार 
अथवा नग्रे कारखाने स्थापित करने के लिये अधिक मुद्रा उबार हने के लिये 
प्रेरित होंगे । इप्तसे राष्ट्रीय आय तथा प्रदा में वृद्धि होगी । इसका अर्थ यह हुआ 
कि मुद्रा की मात्रा की प्रत्येक वृद्धि अथवा कमी के कारण ८ स्थिर कभी भी नहीं 
रह सकता; इसमें अवश्य ही परिवरतंन होगा । 

यदि, जैप्ता कि फिशर ने मान लिया, पूर्ण वृत्ति की स्थिति है तब मुद्रा के परि- 
माण में प्रत्येक प्रगतिशील वृद्धि के फलस्वरूप सामान्य मूल्य स्तर में केव्रल 
अनुपातिक वृद्धि ही नहीं होगी वरन्‌ अधि-अनुपातिक वृद्धि होगी । ऐसा इसलिये 
होगा क्योंकि पूर्ण ब॒त्ति के अन्तर्गंत ढ में वृद्धि सम्भव नहीं है तथा म॒ब में 


] 


मुद्रा का मूल्य थण्‌ 


हुई प्रत्येक वृद्धि के फलस्वरूप सामान्य मूल्य स्तर में अधिक तेजी से परिवर्तत होगा । 
इस स्थिति में फिशर का सिद्धांत सही नहीं उतरता। यदि पूर्ण वृत्ति की स्थिति 
नहीं है तब म॒ व में हुई प्रत्येक वृद्धि के फलस्वरूप कुल प्रदा और ८ में भी वृद्धि 
होगी, तथा इस स्थिति में सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि म॒ व में हुई वृद्धि के अनुपात 
से कम होगी । इस स्थिति में भी फित्र का धिद्धांत सही नहीं उतरता। 


फिशर के परिमाण सिद्धान्त के विरुद्ध की गई तीसरी आलोचना यह है कि 
इसमें म के स्वतन्त्र ब और ढ में होने वाल परिवर्तत की सम्भावनाओं को विल्कुल 
छोड़ दिया गया है। “अल्पकाल में व और ट में स्वतन्त्र परिवर्ततों की सम्भावना 
नहीं है परन्तु दीरब॑ काल में आशिक छंत-देतों तथा लोगों के स्वभाव में परि- 
वर्तत के कारण दोनों बदल सकते हैं | फिर भी, अल्पकाल में मुद्रा के परिमाण 
में परिवतेत तो ;सरलतापूर्वक ८ और विशेष रूप में ब में अधिक परिवतंन 
उपस्थित कर सकते हैं । ऐसे परिवर्तनों को भुला नहीं देना चाहिए । आथिक तेजी 
(02077) के समय में मुद्रा के परिचलन प्रवेग में अल्यकालोन वृद्धि तथा आथिक 
मनन्‍्दी (४पएा7॥.) के समय में इसमें कमी आशिक क्रियाओं, वत्ति तथा मूल्यों में 
विकट तथा हानिपूर्ण उच्चावेचनों (प0८००४०४8) का कारण होती है।” इस 
लिये यह पूर्णतया सम्भव है कि म में परिवर्तत के साथ-साथ व और ट में स्वतंत्र 
खूय से परिवर्तन हो जो प को प्रभावित करे। इसलिय हम यह नहीं कह सकते कि 
मुद्रा के परिमाण की प्रत्येक वृद्धि अथवा कमी सामान्य मूल्य स्तर को ठीक उसी 
अनुपात में परिवर्तित करेगी । 


यद्यपि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तत तथा सामान्य मूल्य स्तर में अनुपातिक 
सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता, फिर भी फिशर का विनिमय सर्म,करण हमको 
इस निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि मुद्रा के परिमाण की प्रत्येक वृद्धि के साथ मूल्य 
स्तर भी बढ़ेगा तथा मुद्रा के मूल्य में कमी होगी परन्तु ठीक उसी अनुपात में 
नहीं । मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का चाहे कोई भी रूप हो--केवल यही सम्भावित 
अपवाद हो सकता है जब मुद्रा को मात्रा में वृद्धि होने से सामान्य मूल्य स्तर कम 
हो जाये (अथवा स्थिर रहे) । यह उस स्थिति में हो सकता है जब वृत्तिहीनता 
(७7८77[00977677) अत्यधिक हो और जब म की अपेक्षा ठ में अधिक छेजी से 
वृद्धि हो अथवा व में कमी हो । परन्तु व में उस समय अत्यधिक कमी नहीं हो 
सकती जब ट में वृद्धि हो रही हो । यदि आश्िक क्रियाओं में वृद्धि हो रही हो तब 
यह असम्भव प्रतीत होता है कि मुद्रा कम बार लोगों के हाथों से गुजरेगी । इसके 
विपरीत यह सम्भव हो सकता है कि अ.थिक मन्‍्दी से पुनरादान (7000ए०१ ४9) की 
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स्थिति में ट में वृद्धि म और ब दोनों की वृद्धि से अधिक हो । परन्तु इस प्रकार की 
स्थिति सदा सम्भव नहीं है क्योंकि जब प्रदा में वृद्धि होगी तब उद्योग में बहुधा 
हृासमान प्रतिफल होने छगेगा। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का सामान्य कथन कि म॑ 
में वृद्धि से प में कमी नहीं होगी अधिकांश परिस्थितियों में सही उतरता है। 


नकद शेष उपगमन ((987 327970८8 4.०[7709८7) 


कृम्ब्रिज का विनिमय समीकरण इस समस्या पर सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय तथा नक़द 
शेष (जो छोग अपनी आय में से अपने पास रखता पसन्द करते हैं) के दृष्टिकोण से 
विचार कर एक अधिक वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। परिमाण सिद्धान्त के 
वेम्त्रिज रूप ने 'श्रावीन सिद्धान्त को कमजोरियों को दूर किया क्योंकि इसमें मृद्रा के 
परिचलन प्रवेग की व्याख्या नहीं है। इसमें दूसरे ही प्रशतत तथा उसके उत्तर पर 
भिन्न प्रकार से विचार किये गए हैं। परिचलन प्रवेग (अर्थात जिस गति से मुद्रा की 
एक ओघपत इकाई विभिन्न हाथों से गूज़रती है) पर विचार करने के स्थान पर यह प्रश्न 
पूछा गया कि प्रयोग करने के पूर्व लेन-देत करने वालों के हाथ में मूद्रा एक निश्चित 
समय तक क्‍यों रखो रहती है ? वास्तव में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में कोई 
वास्तविक अन्तर नहीं होना चाहिए । यदि मुद्रा कौ एक इकाई प्रतिवर्ष चार बार 
विभिन्न हाथों से गुजरती है तब प्रत्येक इकाई किसी के हाथ में औसतन ३ महीने तक 
रहती है। फिर भी, प्रश्न के रूप में इस परिव्र्तेत से बल (८गर०7988) में 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। प्रथमत: इसमें निहित उद्देश्यों की व्याख्या करने का 
प्रयास किया गया; कंम्ब्रिज अथंशाघ्त्रियों ने यह प्रश्त पूछा कि लोग क्‍यों अपने पास 
नक़द शेष के रूप में मुद्रा रखना पसन्द करते हैं। दूसरे, इस परिवर्तन करने में 
मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तत के कारणों की प्रमुखता में भी परिवर्तेत हुआ तथा 
साथ साथ मुद्रा की मांग में हुए परिवर्तेत के कारणों की प्रमुखता की ओर विशेष 
ध्यात दिया गया । इस सिद्धान्त के कैम्न्रिज रूप में एक दूसरा महत्वपूर्ण अंश भी 
सन्निहित है| लेन-देन की कुल संख्या के स्थान पर यह आय के स्तर से 
सम्बन्धित है । 

[द्रा के परिमाण सिद्धान्त का नक़द शेप रूप लेन-देन रूप से भिन्न ढंग से मुद्रा 
की संपूर्ण पूति तथा संपूर्ण माँग पर विचार करता है। जहाँ तक मुद्रा की संपूर्ण 
पति का सम्बन्ध है इसमें तो बहुत कुछ दोनों रूपों में समानता है। अन्तर केवल 
इतना हो है कि फिशर के सिद्धान्त में मुद्रा की कुल मात्रा को म॒ व के द्वारा व्यक्त 
किया गया है और इसमें न केवल म पर विचार किया गया है वरन्‌ ब को भी 
दृष्टि में रखा गया है । केम्ब्रिज समीकरण में म मुद्रा की कुल मात्रा है तथा 
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पूति पक्ष पर उसके परिचलन प्रवेग को नहीं रखा गया है। मुद्रा के परिचलन प्रवेग 
के स्थान पर कैम्ब्रिज समीकरण में नक़द शेष के रूप में रखी गई राष्ट्रीय आय के 
अनुपात पर विचार किया गया है । 


कम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा के माँग पक्ष पर विचार लेन-देन के लिए चाही गई 
मुद्रा के रूप में नहीं वरन्‌ नकद शेष के रूप में अपने पास मुद्रा रखने के दृष्टिकोण 
से किया गया है । छोग अपने पास अपनी वाषिक आय का एक अंश नक़द 
शेष के रूप में इपलिए रखना चाहते हैं कि जब वे चाहे तब वस्तुओं और 
सेवाओं को अपनी इच्छानृसार खरीद सके । 


नक़द शेष के रूप में कुल राष्ट्रीय आय का कितना अंश रखना पसन्द करेंग यह 
लोगों की आदतों, आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय आय के स्तर पर आधारित है। 
मान लीजिए एक व्यक्ति की वाषिक आय १,००० रुपये है और वह १०० रुपया 
नक़द शेष के रूप में रखता चाहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी वाषिक 
आय का १/१० भाग नक़द शेष के रूप में रखा गया । यदि सभी व्यक्ति अपनी 
वाषिक आय का १/१० भाग नक़द शेष के रूप में रखना चाहें और कुल राष्ट्रीय 
आय १०,००० करोड़ रुपये है तब लोगों की नक़द शंष के रूप में रखने के लिए 
१,००० करोड़ रुपये की माँग होगी । 


केम्न्निज समीकरण. मान लोजिए कुल वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, जो 
वास्तविक रूप में वाबिक राष्ट्रीय आय है, उसको र द्वारा व्यक्त किया जाता है, और 
ये औसत मूल्य स्तर है, तब मुद्रा के रूप में कुल राष्ट्रीय आय प र हुई | यदि क 
समाज की उस वाधिक आय का अनुपात है जिसे लोग औसत रूप में अपने पास 
नक़द शेष के रूप में रखना चाहते हैं, तब एक वर्ष के.लिए मुद्रा की कुल सम्पूर्ण मांग 
क प र होगी । यदि मुद्रा की संपूर्ण पूर्ति म है तब केम्ब्रिज समीकरण का सरली- 
कृत रूप निम्नलिखित प्रकार से होगा । 


मुद्रा की कुछ पूर्ति मुद्रा की कूल माँग 
स॒ तन कपर 
यारु० १००० करोड़ उन ३5><८रु० १०,००० करोड़ 
चूंकि प्र ज+ २० १०,००० करोड़ 
के 5 राष्ट्रीय आय का दो भाग 


से 55 रु० १००० करोड़ 
अब हमें इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि मुद्रा के परिमाण में परि- 
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वतन के फठस्वरूप कै म्त्रिेज विनिमय समीकरण में किस प्रकार से सामान्य मूल्य 
स्तर तथा मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन हागा। 


आइए पहले एक अवास्तविक तथा चरम स्थिति पर विचार करें। मान- 
लोजिए म १,००० करोड़ से बढ़कर १,५०० करोड़ रुपये हो जाती है परन्तु क 
(जो लोगों की नक़व तथा आय का अजुपात है) तथा र (जो वस्तुओं और 
सेवाओं की वास्तविक रूप में कुछ मात्रा है); अपरिवर्तित रहते हैं। इस कृत्रिम 
स्थिति में मुद्रा के परिमाण में ५०% वृद्धि के फलस्वरूप ठीक ५०% वृद्धि 
सामान्य मत्य स्तर में भी होगा तथा केम्जिज समीकरण निम्न बातें दिखायेगा : 

मज-्कपर 
रू० १५,०० करोड़ -5 बढ 25 रु० १५,००० करोड़ 

इसे किस प्रकार से दिखलाया जा सकता है कि इस कृत्रिम स्थिति में म॒द्रा की 
पूति तथा सामान्य मूल्य स्तर ठीक एक अनुपात में परिवर्तित होंगे ? हम 
लोगों के उदाहरण में प र को प्राप्ति वास्तविक रूप में वस्तुओं और सेवाओं की 
मात्रा को औसत मल्य से गुणा करके होती है। यद्यपि सभी वस्तुओं और सेवाओं 
को जोड़ कर उन्हें किलो या मीटर में व्यक्त करना सम्भव नहीं है, फिर भी सुविधा- 
त्मक व्याख्या के लिपे यह मात लेना चाहिए कि वस्तुओं ओर सेवाओं की कुछ 
मात्रा १,००० करोड़ इकाइयाँ हैं। पहले उदाहरण में जब म5८-5१,००० करोड़ 
रुपये तथा क राष्ट्रीय आय का ७ भाग, तो प्‌ र--१०,००० करोड़ रुपये है । 
परन्तु प २ १५,००० करोड़ होगी जब, अन्य बातें स्थिर होने पर, सम की मात्रा 
१,००० करोड़ रुपये से बढ़कर १,५०० करोड़ रुपये हो जाय, जैसा कि नीचे 
दिखलाया गया है : 


प्‌ >< र ल्ज्पर 
प्रथम स्थिति रू० १० & १,००० करोड़ इकाइयां 55 १०,००० करोड़ रुपये 
दूसरी स्थिति रु० १५ 2८ १,००० करोड़ इकाइयां न्‍८ १५,००० व.रोड़ रुपये 


ऐसा इपलिये होता है क्योंकि मुद्रा की पूर्ति म में वृद्धि होते के फलस्वरूप लोगों 
की कुछ क्रप शक्षित में वृद्धि हो जाती है तथा उसी अनुपात में नकद शोष में वृद्धि 
नहीं होती क्योंकि क को अपवरिवर्तित मान लिया गया है। दी हुई वस्तुओं और 
सेवाओं की पूरति से उपभोक्ताओं की प्रतियोगिता के कारण मूल्य स्तर बढ़ जाता 
है। यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहेगी (हम लोगों के सरलीकृत तथा 
अवास्तविक परिकल्पनाओं के अन्तर्गत) जब तक कि औरुत मृत्य भी उसी स्तर तक 
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नहीं बढ़ जाता, अर्थात ५०% जितनी मृद्रा की पूति में कुछ वृद्धि हुई थी। इस 
चरम स्थिति में फिशर के समोकरण तथा कैम्ब्रिज विनिमय समीकरण के निष्कर्ष 
एक प्रकार के ही होंगे । 

अब हमें उन अवास्तविक तथा कृत्रिम परिकल्पनाओं को हटा देना चाहिए 
जिनके अच्तगंत मुद्रा की पूर्ति (म) में परिवर्तत होने से आय और नकद का अनु- 
पात (क) जो लोग अपने पास रखना पसन्द करते हैं तथा वास्तविक रूप में वस्तुओं 
और सेवाओं की प्रदा (र) अपरिवर्तित रहती हैं । कंम्ब्रिज विनिमय समीकरण 
का प्रमुख उददेदय ही यही है कि मुद्रा के परिमाण में वृद्धि के साथ-साथ ये स्थिर 
नहीं रह सकते । सम्भावना इस बात की है कि मुद्रा के परिमाण में १,००० करोड़ 
रुपये से १,५०० करोड़ रुपये वृद्धि हो जाने पर ब्याज की दर में कमी हो जायेगी 
तथा साहसोद्यम्रिक विनियोग की क्रियाओं में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप 
वस्तुओं और सेवाओं की प्रदा (र) में भी व॒द्धि होगी और वास्तविक राष्ट्रीय 
आय भी बढ़ जायेगी । यह बहुत सम्भव है कि ऐसी स्थिति में लोग आय का कम 
अतृपात नकद के रूप में रखना पसन्द करें। स्थिति बहुत कुछ निम्नलिखित प्रकार 
की हो जायेगी :--- 

म॒तन्कपर 
रु० १,५०० करोड़ हर बंद >< रु० १८,००० करोड़ 

इसका अथे यह हुआ कि मुद्रा की पूर्ति मे ५०% वृद्धि होने के फलस्वरूप मूल्य 
स्तर ५०% नहीं बढ़ेगा क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि हो जाने 
के कारण राष्ट्रीय आय के नक़द शेष का अनूपात कम हो जाता है। मूल्य स्तर 
में परिवर्तत कितना होगा यह इस बात पर आधारित है कि वस्तुओं और सेवाओं 
की पूर्ति तथा लोगों के नक़द शेष में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। यदि हम 
यह मान लेते हैं कि तीसरी स्थिति में जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के साथ क और 
र भी बदलते हैं तब लोग औसतन अपनी आय का बह वां भाग नकद के रूप में 
रखते हैं तथा वस्तुओं और सेवाओं की प्रदा बढ़कर १,५०० करोड़ इकाइयाँ हो 
जाती हैं। इस स्थिति में मूल्य प बढ़कर १२ रुपये हो जायेगा जैसा नीचे दिख- 
लाया गया है :-- 

प्‌ >८<र जल पर 

तीसरी स्थिति रु० १२०८१,५०० करोड़ इकाइयां--१८,००० करोड़ रुपये 

पहले से ही यह ठीक-ठीक नहीं बतलाया जा सकता कि मूल्य स्तर में कितनी 
वृद्धि होगी क्योंकि यह उत अनेक परिवर्तेनशील तत्वों पर आधारित है जो वस्तुओं 

पड 
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और सेवाओं की कुल प्रदा तथा नक़द शेष के प्रति लोगों की रुचि को निर्धारित 
करते हैं। फिर भी इतना तो निश्चित प्रतीत होता है कि सामान्य परिस्थितियों में 
मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के साथ मूल्य स्तर बढ़ेगा तथा मुद्रा की पूर्ति में कमी के 
साथ सामान्य मूल्य स्तर में कमी होगी । इस प्रकार मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का 
मौलिक निष्कर्ष कि मुद्रा के परिमाण तथा मुद्रा के मूल्य में विलोमानुपातिक 
सम्बन्ध है सिद्धान्त के केम्ब्रिज रूप में भी सही उतरता है: 

आलोचना. मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का कृम्ब्रिज रूप फिशर के सिद्धान्त से 
निम्न कारणों से श्रेष्ठ है : 

(१) यह सन्निहित प्रयोजनों (770099[0 078) के विश्लेषण करने का प्रयास 
करता है. यह उन कारणों को भी जानने की चेष्टा करता है जिनसे लोग अपने 
पास नक़द शेष रखना पसन्द करते हैं । इस प्रकार यह हमारा ध्यान सामान्य 
मूल्य स्तर तथा मुद्रा के मूल्य के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्वों की ओर आक्कृष्ट 
करता है। 

(२) यह आय तथा प्रदा में हुए परिवततनों को भी चित्रित करता है. केवल 
लेन-देन की संख्या ही नहीं वरन्‌ आय तथा प्रदा का स्तर भी आथिक विकास, 
वृत्ति तथा मूल्य स्तर को निर्धारित करता है । वास्तव में मूल्य परिवर्ततव की 
समस्या पर विचार बिना आय, प्रदा तथा ब्रस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में हुए 
परिवर्तनों पर विचार किये पूर्णतः: नहीं किया जा सकता । 

(३) यह मुद्रा के आय प्रवेग के मौलिक सम्बोध पर जोर देता है. केवल मुद्रा 
का परिचलन प्रवेग ही महत्वपूर्ण नहीं है वरन्‌ आय के परिणाम स्वरूप मुद्रा 
के परिचलन प्रवेग में हुआ परिवर्तेत अधिक महत्वपूर्ण है। मुद्रा के इस आय 
प्रवेग के द्वारा ही, अन्ततः, दिये हुए मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति मुद्रा 
के रूप में सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय के बराबर हो जाती है । 

यद्यपि सिद्धान्त का कैस्न्रिज रूप फिशर के दिये हुए रूप से अधिक सुधरा हुआ है 
फिर भी कंम्ब्रिज रूप में कुछ कमियाँ हैं । (१) इसमें उन प्रयोजनों की 
विस्मित व्याख्या नहीं की गई है जो लोगों को नक़द शेष रखने के लिये प्रेरित 
करते हैं। इस कमी को बाद में जे० एम० केन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थियोरी” 
में तरकताधिमान (धृण्ांव[(ए [97४4'८४८८) के प्रयोजनों की व्याख्या करते 
समय किया है। कम्ब्रिज रूप को इतना सरल बना दिया गया है कि वह मुद्रा रखने की 
पूर्वकल्पी मांग पर विचार नहीं करता । इसका अथ्थ यह हुआ कि यह उस महत्वपूर्ण 
कारण पर विचार नहीं करता जिससे मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन बिना मौद्रिक 
आय के स्तर में हुए परिवतंन के होता है, अथवा बिना मुद्रा के परिमाण में परि- 
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बर्तेन हुए मौद्रिक आय क्यों बदल जाती है। दूसरे, पूर्वकल्पी मांग (8706८पघाो907९८ 
066८77270) पर विचार न करने का यह भी अथं हो सकता है कि ब्याज दर 
के सिद्धान्तों तथा आय के स्तर में सम्बन्ध मूद्रा की मांग द्वारा स्थापित नहीं 
किया गया था। (२) यद्यपि राष्ट्रीय आय के स्तर को ध्यान में रखा गया परन्तु 
कैम्न्रिज समीकरण में सम्पूर्ण स्थिति पर विचार नहीं किया गया । इस समीकरण 
में इस बात पर भी विचार नहीं किया गया है कि उत्पादकता, मितव्यय (#777[ 0), 
तरलता अधिमान, तथा मुद्रा की पूर्ति में भी मुद्रा के स्वग्राही मूल्य-सिद्धान्त के 
आवश्यक तत्व होते हैं। 


तुलना. इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेता चाहिए कि यद्यपि नक़द शेष 
उपगमन, लेन-देन उपगमन से अधिक परिष्कृत तथा सुधरा हुआ है, फिर भी इन 
दोनों उपगमनों में मौलिक अन्तर नहीं है जैसा कि प्रथम दृष्टि पर आभासित होता 
है। 'फिशर का समीकरण सरलतापूर्वक मुद्रा आय के स्तर के रूप में नवीन 
प्रकार से व्यक्त, लेन-देन की संख्या के स्थान पर कुल प्रदा में मूल्य से गूणा करके 
भी किया जा सकता है। इस नवीनीकरण पर शुद्धतः औपचारिक ढंग से विचार 
करना गलत होगा ।” आय के स्तर पर विचार करके केम्ब्रिज समीकरण हम 
लोगों का ध्यान एक ऐसे सम्बोध पर आशढक्ृष्ट करता है जो सम्पूर्ण आधूनिक 
आथिक सिद्धान्त में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 


मुद्रा के मूल्य में हुए परिवतेनों के प्रभाव 

मुद्रा के मूल्य में हुए परिवर्तेत आय, प्रदा, तथा वृत्ति के वितरण में महान 
परिवतंन उत्पन्न करते हैं। यदि सभी मूल्यों में परिवर्तत ठीक एक ही अनुपात में होता 
है तब सभी व्यक्तियों के लिए मुद्रा के मूल्य में समान रूप से कमी होगी और 
जहाँ तक वर्तमान विवरण का सम्बन्ध है, इससे एक वर्ग के छोगों तथा दूसरे 
वर्ग के लोगों के लिए कोई विशेष अन्तर नहीं होगा। अन्तर तो वास्तव में उस 
समय उत्पन्न होता है जब कुछ म॒ल्यों में अधिक परिवर्तेन तथा कुछ में कम परि- 
बर्तन होता है जिससे कुछ वर्ग के लोगों को अधिक कठिनाई होती है और कुछ 
लोगों को कम । उदाहरणाथथं, यदि मजदूरी तथा वेतन (ये भी मूल्य ही होते हैं) 
स्थिर हों तथा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो तब कुछ लोगों को 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए वस्तुओं और सेवाओं के 
रूप में म॒द्रा का मूल्य घट गया है। परन्तु व्यावसायिक वर्ग के व्यक्तियों तथा विनि- 
योगियों के लिए वस्तुओं और सेवाओं का यही बृद्धिमान मूल्य उनके छाभ तथा 
नंशलहह का वे के ऐसी स्थिति में औद्योगिक भाग़ों का 
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एक कारण बन जाती है क्‍योंकि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में तो वृद्धि हो 
जाती है, परन्तु श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि नहीं होती । 

वस्तुओं और सेवाओं का वृद्धिमान मूल्य पूरे समाज के लिये छाभप्रद 
दो सकता है यदि उत्पादन लागत (जो कच्चे मालों का मूल्य, श्रम तथा अन्य 
उत्पादन के साधनों को किया गया भुगतान है) में उतनी वृद्धि नहीं ह।ती जितनी 
वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होती है। ऐसा होने से व्यावसायिक व्य- 
क्तियों के लाभ में वृद्धि होगी । यदि व्यावसाथिक व्यक्ति अपनी विनियोग क्ियायें 
बढ़ाकर वृत्ति, प्रदा तथा आर्थिक क्रियाओं के स्तर में वृद्धि करें तो मूल्य वृद्धि 
सामाजिक कल्याण में सहायक होगी। इसके ब्रिपरीत, यदि वस्तुओं और सेवाओं 
के मूल्य में कमी हो रही है ओर उत्पादन लागत में परिवर्तन नहीं हो रहा 
है तब इससे आर्थिक क्रियाओं में संकुचन होगा तथा राष्ट्रीय प्रदा और वृत्ति के स्तर 
में कमी हो जायेगी । वस्तुओं ओर सेवाओं के वृद्धिमान मूल्य का प्रतिकूछ 
परिणाम यह हो सकता है कि धनी और भी धनी हो जायेंगे तथा निर्धत व्यक्ति और 
अधिक निर्धन हो जायेंगे, जिसके फलस्वरूप धन का और अधिक असमान 
वितरण हो जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी का परिणाम इसके 
प्रतिकल होगा । 

इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि यदि सभी 
व्रस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में ठीक एक ही अनूपात में वृद्धि हो रही है तब 
लोगों पर मुद्रा के मूल्य में हुप्ने परिवर्तनों का प्रभाव अतीत, ब्रतंमान तथा भविष्य 
के दुष्टिकोण से भिन्न-भिन्न होगा । उदाहरणार्थ, यदि किसी' व्यक्ति ने द्वितीय 
विश्व-युद्ध के पहले एक हजार रुपये ऋण लिया जबकि सामान्य मूल्य स्तर आज 
की अपेक्षा कम था। उस व्यक्ति ने युद्ध काल के बाद ऋण अदा किया । इस स्थिति 
में ऋणदाता को हानि होगी तथा ऋणी को काभ होगा क्योंकि १९३८ में एक 
हजार रुपये के द्वारा १९४५ की अपेक्षा अभिक वस्तुएँ तथा सेवायें खरीदी जा 
सकती थीं । यद्यापि ऋणदाता को अपना रुपया वापस मिल गया फिर भी उसे 
वास्तविक रूप में उधार देने की अपेक्षा कम मिला । ऐसा न केवरू ऋण के 
भुगतान में ही होता है वरन्‌ उन सभी साख सम्बन्धित लेन-देनों में भी होता है 
जिनमें अतीत तथा ब्रत॑ंमान के क्रयों का भूगतान भन्निष्य में करता होता है। 
इससे यह भी भांति प्रगट हो जाता है कि मुद्रा के मूल्य में हुये परिवरतंनों का 
सभी वर्ग के छोगों पर बड़ा गम्भीर तथा व्यापक प्रभात्र पड़ता है। 


अध्याय ५ 
निर्देशांक 
([7665 'िप्रणटा३) 

सामान्य मूल्य स्तर में हुए परिवतंनों के द्वारा ही हम मुद्रा के मूल्य में हुए 
परिवर्तेनों को नाप सकते हैं। अतः सामान्य मूल्य स्तर में हुए परिवततंनों को 
नापना आवश्यक है । इस कार्य के लिये किसी एक मूल्य अथवा कृछ मूल्यों पर 
ही ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। हमें बहुत अधिक संख्या में प्रतिनिधि पदार्थों के 
मूल्यों पर विचार करना होगा जिससे हम व्यय के प्रतिनिधि संयुक्त पदा्थों 
(0097790भ6 ढ०शाश0ठवाप्रट8 औ#टएा/रइलाव्वातएट एा 6506046077८) 
के मूल्यों को जान सके । इसके अतिरिक्त दो अवधि के बीच में---जिसमें हम मुद्रा 
के मूल्य में हुए परिवर्तेनों को जानना चाहते हैं--कुछ वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि तथा 
कुछ वस्तुओं के मूल्य में कमी हुई होगी । कुछ वस्तुओं के मूल्यों की अपेक्षा अन्य 
वस्तुओं के मूल्यों में महान परिवतेन हुये होंगे। इसलिये व्यक्तिगत मूल्यों की अधिक 
मात्रा के अध्ययन से ही हम सामान्य मूल्य स्तर तथा मुद्रा के मुल्य में हुये परिवर्तनों 
को ठोक-ठीक नहीं जान सकते। अतः परिणामित परिवतंनों का स्पष्ट चित्र प्राप्त 
करने के लिये निर्देशांकों का बनाना आवश्यक है। 

निर्देशांक वे यूव्तियाँ हैं जो मूल्यों, रहन-सहन के स्तर तथा इसी प्रकार की 
अन्य स्थितियों के दो समय में हुए परिवतंनों को दिखलाती हैं| निर्देशांकों के अभाव में 
हम सामान्य मूल्य स्तर में.हुए परिवर्तनों की सम्पूर्ण कल्पना नहीं कर सकते । आइए 
पहले एक सरल' उदाहरण लें। मान लीजिए १९३८ में गेहूं की कीमत २०९२० 
रुपये प्रति मन थी तथा १९६३ में कीमत बढ़कर ३०६० रुपये प्रति मन हो गई । 
निर्देशांक का निहित विचार यह है कि १९३८ की कीमत को १०० द्वारा व्यक्त 
करते हैं । जब १९६३ में मूल्य ३०६० २० प्रति मन हों जाता है तब इस वर्ष का 
निर्देशांक १५१ हो जायेगा। इस स्थिति में १९३८ के मूल्य का निर्देशांक १०० था 
तथा १९६३ के मूल्य का निर्देशांक १५१ है | २००२० रुपये से मूल्य बढ़कर 
३०६० रुपये हो जाना इस बात को तुरन्त नहीं बतछाता कि कीमतों में किस स्तर 
तक परिवर्तन हुआ, परन्तु यदि हम निर्देशांक बना हें तब यह शीघ्र ही स्पष्ट हो जायेगा 
कि इन दो अवधि के बीच में कीमतों में वृद्धि ५१९५ हुई। उपरोक्‍त उदाहरण 
में १९३८ को आधार वर्ष (9986 ए८०/) कहा जाता हैं तथा भावी वर्षों की 
कीमतों की तुलना आधार वर्ष के मूल्यों से की जाती है। 
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इसलिये निदंशांकों के निर्माण में हमें इन बातों का ठीक चुनाव करना चाहिए: 
(१) आधार वर्ष; (२) वस्तुओं; तथा (३) बह कीमतें जिन पर ये वस्तुयें बेची 
जा रही हैं । 

(१) आधार वर्ष का चुनाव. चूंकि सब भावी कीमतों की तुलना आधार 
वर्ष की कीमतों से की जाती है, अत: आधार वर्ष का सतकंता से चुनात्र करना 
अत्यन्त आवश्यक है । यदि हम मुद्रा के मूल्य में हुये परिवर्तेतों को जानना चाहते 
हैं तो हमें एक ऐसे आधार वर्ष को चुनना चाहिये जिसमें मूल्य न तो विशेष अधिक 
हो और न विशेष कम ही तथा सभी स्थितियाँ सामान्य होनी चाहिए । मान 
लीजिए हम यह कहते हैं कि द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व १९३८ में वस्तुओं और सेवाओं 
के मूल्य साधारणतः सामान्य थे । हम इसी वर्ष (१९३८) को आधार वर्ष चुन 
लेते हैं। इस वर्ष तथा बाद के अन्य किसी वर्ष के बीच में हुई कीमतों में वृद्धि 
(अथवा कमी) मुद्रा के मूल्य में हुई कमी (अथवा वृद्धि) को बतलायेगी। परन्तु 
यदि उद्देश्य दो समयों में हुए किसी भी स्थिति के परिवर्तनों को जानना है, तब 
आधार वर्ष का चुनाव तथा यह विचार कि उस वर्ष में सामान्य स्थितियाँ थीं 
अथवा नहीं निरथंक हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम यह जानना चाहते हैं कि 
भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात कितनी आथ्िक प्रगति हुई तब १९४७ का चुनाव 
आधार वर्ष के रूप में अपने आप करना पड़ता है। यदि हम प्रथम तथा द्वितीय 
पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप हुये परिव्र्तनों को जानना चाहते हैं तब हमें 
१९५१ को ही आधार वर्ष चुनना पड़ेगा । 

(२) वस्तुओं का चुनाव. मुद्रा के मूल्य में हुये परिवर्तनों की ठीक जानकारी 
प्राप्त करने के लिये हमें अधिक ब्रस्तुयें चुननी होंगी जो लोगों की व्यय की. प्रकृति 
को दिखलाती हैं । यद्यपि वास्तविकता में कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जिसे 
हम 'संयुकत पदार्थ कह सकें तथा जो लोगों की व्यय की प्रकृति को ठीक ठीक 
बतला सके, फिर भी उद्देश्य केवल इतना ही है कि ऐसी वस्तुओं की अधिक 
मात्रा छी' जाय जो वह दिखला सके जो 'संयूकत पदार्थ” दिखलाती। निर्देशांकों के 
सम्बन्ध में वास्तविक कठिनाई यह है कि जिन वस्तुओं पर लोग व्यय करते हैं 
उनमें समय-समय पर परिवतेन होते रहते हैं। यदि आधार त्रर्ष में कोई वस्तु 
निर्देशांकों में सम्मिलित की गई है तो यह आवश्यक नहीं हैं कि बही वस्तुएँ आगामी 
त्र्षों में भी छोगों के व्यय की प्रकृति को दिखलायें । 

(३) कौसतों का चुनाव. चूँकि प्रत्येक बाजार में प्रत्येक वस्तु के अलग- 
अलूग मूल्य होते हैं, तथा अलूग-अलग' बाजारों में भिन्न भिन्न कीमतें रहती हैं, 
इसलिये उस समय कीमतों के चुनाव करने में बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना 


निर्देशांक ण्प्‌ 
पड़ता है जब हम सम्पूर्ण देश के सामान्य मूल्य स्तर (या मुद्रा के मूल्य) में हुये 
परिवतेनों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में प्रायिक 


विधि तो यह है कि बहुत से प्रतिनिधि बाजारों में चुने हुए पदार्थों की थोक कीमतों 
को लेकर उनका औसत निकाल लिया जाये। 


निदेशांकों का निर्माण 
जब ये सभी सूचनायें एकत्रित कर ली जाती हैं तब निर्देशांकों का निर्माण करना 
सम्भव हो जाता है जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण में दिखलाया गया है :' 


आधार वर्ष १९३८ आधार वर्ष १९६३ में १९६३ के 
वस्तुयें. में कीमतें गा १९३८ के कीमतें (प्रति निर्देशांक 
मन रुपयों में) निर्देशांक मन रुपयों में ) 
गेहेँ २०९२० १०० ३०६० १५१ 
चावल १५९६० १५०० १२९३० ७९ 
जूता १२९२० १०० १८१३० १५० 
पेंसिल २९२० १५०० २*२० १५०० 
कपड़ा १५-४० १०० १७१९० ११० 
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सुविधा के लिये हमने केवल पांच ही वस्तुओं को चुना है। परन्तु सामान्य 
मूल्य स्तर में हुये परिवर्तेतों की अधिक सही जानकारी प्राप्त करने के लिये बहुत 
सी वस्तुओं को लेना चाहिये । आधार वर्ष १९३८ की सभी कीमतों को १०० 
मानना चाहिए। तब प्रवर्तमान मूल्यों की सहायता से १९६३ के निर्देशांकों का 
परिकलन करना चाहिये । उदाहरणार्थ, यदि १९३८ में चावल की कीमत (१५६० 
रुपये)को १०० के बराबर किया जाता है तब १९६३ में १२:३० रुपये प्रति मत चानव्रल 
की कीमत ७९ के बराबर होगी। इसके पश्चात हम औसत निर्देशांक का पता 
लगाते हैं। आधार वर्ष के लिये तो औसत १०० है क्योंकि १०० >८५--५८८१०० 
के । १९६३ में पांचों निर्देशांकों का योग ५९० है, इसलिये इसमें पांच से 
भाग देने से ११८ हुआ । यही १९६३ का निर्देशांक है।यह इस बात को 
दिखलाता हैं कि १९३८ तथा १९६३ के बीच में कीमतों में १८% वृद्धि तथा 
मुद्रा के मूल्य में १८९७ कमी हुई। 


१. यहाँ यह बतला देना चाहिये कि ये कीमतें काल्पनिक है। इन्हें केवल 
समझाने की सुविधा के लिये ले लिया गया है। 


५६ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


भारित निर्देशांक ( ४८९६८ पशव€ड पिपागां०/७)., ऊपर जो हमने 
बनाया था उसे साधारण निर्देशांक कहते हैं जिसमें सभी पदार्थों को समान महत्व 
प्रदान किया गया था । परन्तु लोग कुछ वस्तुओं की अधिक तथा कुछ बस्तुओं की 
कम मात्रा का उपभोग करते हैं। इस तथ्य को भी निर्देशांकों के बनाने में स्थान 
देना चाहिये । यह विचार विशेषकर उस समय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता 
है जब हम जीवन स्तर के निर्देशांक का निर्माण श्रमिकों अथवा अन्य वर्ग के 
व्यक्तियों के जीवन स्तर में हुये परिवर्तनों को जानने के लिये करते हैं । अतः 
विभिन्न वस्तुओं को अलग-अलग महत्व प्रदान करने के लिये भारित निर्दशांकों की 
विधि आविष्कार की गई है तथा प्रत्येक वस्तु को उसके महत्व के अनुसार अछंग- 
अलरग भार प्रदाव किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी वर्ग के व्यक्तियों के 
जीव्रन स्तर में औसतन कपड़ा तथा पेंसिल की अपेक्षा गेहें तिगुना महत्वपूर्ण है 
तथा कपड़े ओर पेंसिल की अपेक्षा जूता और चावल दुगूने महत्वपूर्ण हैं तब भारित 
निर्देशाकों का निर्माण निम्नलिखित ढंग से किया जायेगा। इसमें गेहूँ को ३, चाब्रल 
और जूते को २, तथा पेंसिल और कपड़े को १ भार प्रदान किया जायेगा। 

तीसरे और पांचवें कालम के निर्देशांकों को भार से गुणा कर दिया गया है। 
तीसरे कालम का योग ९०० होता है। यद्यपि वस्तुओं की संख्या ५ है फिर भी 
५ द्वारा भाग नहीं दिया जायेगा वरत्‌ विर्देशांक प्राप्त करने के लिये ९ द्वारा 
भाग दिया जायेगा क्योंकि भारों का योग ९ है। इसी प्रकार औसत प्राप्त करने 
के लिये कारूम ५ के योग में ५ से नहीं ब्रन्‌ ९ से भाग दिया जायेगा। भारित 
निर्देशांक यह दिखलाता है कि कीमतों में वृद्धि केवल २४५ हुई है जब कि उन्हीं 
आंकड़ों पर बनाया गया साधारण निर्देशांक यह बतलाता है कि कीमतों में वृद्धि 


केवल १८% ही हुई । भारित निर्देशांक संयुक्त पदार्थों के सामान्य मूल्य स्तर 
तथा मुद्रा के मूल्य में हुये. परिवर्तनों का अधिक सही चित्र प्रस्तुत करता है। 
टू कि ठि् हि त्म्डि हि 
2 कि जी हर ४ ४; 
गेहूँ २०२०. १००२८३७८३०० ३०६० १५१ %३--४५३ 
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निर्देशांक ५७ 


दोष. निर्देशांकों को न केवल सामान्य मूल्य स्तर तथा लोगों के जीवन स्तर में 
हुये परिवत॑नों को नापने के लिये बनाया जाता है वरन्‌ उत्पादन, आयात, निर्यात, 
जनसंख्या तथा राष्ट्रीय लाभांश में हुये परिवर्ततों को नापने के लिये भी बनाया 
जाता है । निर्देशांकों का उद्देय अनुपातिक परिवर्तनों को बतछाना है जिससे तुल- 
नात्मक विचार किया जा सके । परन्तु दुर्भाग्यवश निर्देशांक परिवतंनों को बतलाने 
की एक दूषित युक्ति हैं। ये दोष निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होते हैं: 

(१) व्यवहार में सभी क्षेत्रों की व्याख्या करना सम्भव नहीं है तथा निर्देशांकों 
का निर्माण केवल प्रतिनिधि आंकड़ों अथवा प्रतिदर्श सर्वेक्षण (8977]0/९ 
8777८ए) के आधार पर ही किया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि कीमतों का 
निर्देशांक बनाया जा रहा है तब सभी कीमतों पर विचार करना सम्भव नहीं है। 
अतः निर्देशांक बनाने में हमें प्रतिनिधि कीमतों पर ही आधारित होना पड़ता है। 
निर्देशांक तो केवल अधिक से अधिक आंशिक चित्र ही प्रस्तुत करता है। अतः 
यह न तो सामान्य मूल्य स्तर का और न मुद्रा के मूल्य ही का सम्पूर्ण चित्र 
प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी हम सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं । 
इसी प्रकार उत्पादन में यह सम्भव नहीं है कि हम सभी मदों को निर्देशांकों में 
सम्मिलित कर सकें । इसलिये जबकि औद्योगिक उत्पादन का निर्देशांक उत्पादन 
में अत्यधिक वृद्धि दिखछाये तब यह आवश्यक नहीं है कि अर्थव्यवस्था के सभी 
क्षेत्रों में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई होगी । परन्तु फिर भी हम यह कह सकते 
हैं कि निर्देशांक सामान्य प्रवृत्तियों को बतलाता है। 

(२) निर्देशांक एक औसत होता है, तथा सभी औसतों के सदृश यह बहुत 
से विषम परिवर्तेनों को छिषा सकता है। यदि निर्देशांक कीमतों, उत्पादन, निर्यात 
तथा आयात में वृद्धि दिखाता है तब यह आवश्यक नहीं है कि उत्पादन, आयात 
तथा निर्यात की सभी मदों में एक साथ समान रूप से वृद्धि हो रही हो । यह भी 
सम्भव हो सकता हैकि जब कुछ वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही हो तभ्नी कुछ 
दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में कमी हो रही हो। किसी भी स्थिति में सभी मददों 
में वुद्धि अथवा कमी एक ही अनुपात में नहीं होती । इसलिये हम यह कह सकते 
हैं कि निर्देशांक सही चित्र प्रस्तुत नहीं करते । 

(३) निर्देशांकों को बनाते समय एक परिकल्पना कर ली जाती है जो यह है 
कि दो समयों की दक्षाओं में कोई महत्वपूर्ण परिव्रतेन नहीं होता। मान लीजिए 
हम १९३८ तथा १९६३ के जीवन स्तर की तुलना करते हैं। लोगों के उपभोग 
में जो मर्दे दोनों समयों में सम्मिलित की जाती' हैं उनमें आमूल परिवर्तन हो गया 
हो तथा विभिन्न वस्तुओं के सापेक्षिक महत्व में भी परिवर्तेन हो गया हो । ऐसी 
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परिस्थितियों में साधारण निर्देशांक दो समयों में हुए जीवन स्तर के परिवतेनों को 
ठीक-ठीक नहीं बतला सकता । कठिनाई अधिक जटिल तो उस समय हो जाती 
है जब हम एक ही देश की विभिन्न समयों में तुलना नहीं करते वरन्‌ दो देशों की 
तुलना करते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में यह बिल्कूछ आवश्यक नहीं है कि दो समयों 
में आमूल परिवर्तेन न हुये हों । निर्देशांकों की इन कठिवाइयों को कुछ सीमा तक 
अधिक जटिल निर्देशांकों द्वारा कम किया जा सका है, परन्तु चाहे हम कुछ भी करें 
तब भी कुछ कठिनाइयाँ रहती हैं । 


(४) निर्देशांकों के बनाने में मदों, मूल्य, तथा भार का चुनाव आवश्यक है 
परन्तु इससे अधिक आवश्यक उन आंकड़ों की माननीयता है जिनके आधार पर 
निर्देशांकों को बनाया जायेगा । यदि आकड़ों के एकत्रित, संकलित, तथा नर्गीकरण 
करने में सावधानी से कार्य नहीं किया गया तब निर्देशांकों में महान त्रुटियाँ हो सकती 
हैं जिससे वे प्रवतमान दशाओं का सही ज्ञान कराने में पूर्णतया असमर्थ हो सकते 
हैं। परन्तु निर्देशांक बनाने की यह कठिनाई मौलिक नहीं है वरन्‌ यदि पर्याप्त 
सतकंता रखी जाय तब यह कठिनाई दूर हो सकती है । 

इन सब दोषों और कठिनाइयों के होते हुए भी निर्दशांक सामान्य मूल्य स्तर 
तथा मुद्रा के मूल्य में हुए परिवर्तनों को नापने की एक लाभप्रद तथा महत्व- 
पूर्ण विधि है । जीवन.स्तर, उत्पादन छागत, प्रदा, राष्ट्रीय आय तथा इस प्रकार की 
अन्य परिवर्ततशील दशाओं में इसकी अशुद्धता बहुत कुछ 'सीमा तक सांख्यिकी 
विज्ञान की प्रगति के साथ साथ परिष्कृत की जा सकी है। यद्यपि आंकड़ों के 
एकत्रित, संकलित तथा वर्गीकरण करने में कुछ स्वेच्छता रहती है, परन्तु इस प्रकार 
की स्वेच्छता केवल निर्देशांकों के लिये ही नहीं रहती वरन्‌ उन सभी मापों 
तथा परिकलनों (८»४०पॉ७7078) में रहती है जिन्हें मनुष्य को करना होता 
है। यद्यपि औसत' एक त्रुटिपूर्ण विचार प्रदान कर सकता है तथा सदा तथ्य का 
वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, फिर भी इसका व्यापक प्रयोग किया जाता 
है। निर्देशांकों में स्वेच्छाचारिता (८7०7 ४72777688) उसी प्रकार की होती है 
जैसे कि औसत में । इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि निर्देशांक 
निरपेक्ष वस्तु को नहीं व्यक्त करता वरन्‌ उनमें हुये परिव्र्तनों को इंगित करता है। 
यदि आंकड़ों के एकत्रित, संकलित तथा वर्गीकरण करने तथा निर्देशांकों के 
बताने में दोष भी हो, तब भी निष्कर्ष में कोई विशेष अधिक त्रुटि नहीं आ सकती 
यदि त्रूटियों सदा एक ही प्रकार की हों । केवछ जब त्रूटियों की प्रकृति तथा 
प्रकार परिवर्तित हो जाता है तभी निर्देशांकों के निर्माण में स्वेच्छाचारिता का कुछ 
प्रभाव पड़ सकता है। 


अध्याय ६ 


स्फीति तथा अवस्फीति 
(7779 0007 27वें [)९9007) 


स्फीति तया अवस्फीति के अन्तर्गत प्रवत॑मान दक्षाओं को वर्णन कर देना सरल 
है परन्तु इनकी परिभाषा देता उतना सरल नहीं है। फिर भी एक प्रकार की 
परिभाषा देनी ही चाहिए । 


स्फीति (]7778007). 'केल्सीय अर्थ में वृद्धिमान प्रभावशाली मांग की तुलना 
में प्रदा की पूण वृत्ति सम्बन्धित अछोचपुर्णता ब्रास्तविक स्फीति की कसौटी 
होती है, यद्यपि केन्स ने यह स्वीकार किया कि पूर्णवृत्ति के पूर्व भी कुछ विशिष्ट 
अड़चनों (00।76-7९८४४) के कारण स्फीति सम्भव है। जहाँ तक अधंविक- 
सित अर्थव्यवस्थाओं का सम्बन्ध है वास्तविक स्फीति की सही कसौटी प्रदा के 
पूर्ण सामथ्य॑ की अलोचपूर्णता होती है। क्योंकि इन अर्थव्यवस्थाओं में श्रम की नहीं 
वरन्‌ वास्तव्रिक पूंजी की कमी वास्तविक प्रसार में मौद्विक प्रसार की अपेक्षा अधिक 
अड़चन उत्पन्न करती है।' 


अवस्फीति (0८72907). अवस्फीति गिरते हुए मूल्यों की स्थिति को 
कहते हैं जो मृख्यतया बाजार में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षा अप- 
याप्त प्रभावशाली मांग के कारण उत्पन्न होती है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक 
उत्पादन, अनेच्छिक वृत्ति हीनता (7ए0एएए पराल्या00ए7677.) तथा 
आशिक क्रियाओं में कमी उत्पन्न हो जाती है। 


स्फीति क्या है ? 


स्फीति उस स्थिति को कहते हैं जब लोगों के हाथ में क्रय शक्ति उनके 
लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इसका 
अवश्यम्भावी परिणाम वृद्धिमान मूल्य होता है। स्फीति के अन्तर्गत बढ़ते हुए मूल्य 
अस्थायी नहीं होते वरन्‌ वे अनवरत विद्यमान रहते हैं। मूल्यों की स्फीतिक 
वृद्धि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती है :--- 

(१) मूल्य में वृद्धि मुख्यतया मौद्विक कारणों से होती है । विनियोग क्रियाओं 
में वृद्धि के परिणामस्वरूप मूद्रा के परिचलन में वृद्धि हो जाने के कारण 
स्फीति उत्पन्न होती है। मुद्रा की मात्रा के परिचलन में वृद्धि विभिन्न प्रकार से हो 
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सकती है। (अ) केन्द्रीय बैंक द्वारा निगंसित चलन की मात्रा में प्रसार, (ब) 

बेंक साख में प्रसार, तथा (स) मुद्रा के परिचलन प्रवेग में वृद्धि । यह मान लिया 

गया है कि चूंकि विनियोग में वृद्धि हुई है तथा लोगों के पास मुद्रा की पूति बढ़ 

गई है इसलिए उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ जायेगी । वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा 

में वृद्धि की अपेक्षा क्रय शक्ति में हुई यह .अधिक वृद्धि स्फीति की दक्षाओं को 
उत्पन्न करती है। 

(२) स्फीति में यह सदा निहित है कि पूर्ण वृत्ति के अन्तर्गत समझी जाने 
वाली सामान्य अवस्था से कुछ विचलन ((८ए४7७६४०07) अवश्य हुआ है तथा 
स्फीति से अर्थ-व्यवस्था 'को कुछ हानि ही होती है। इसका अर्थ यह हुआ 
कि इस प्रकार की मूल्य वृद्धि जिसका सामान्य दशाओं से विचलन नहीं हुआ है 
तथा जो अर्थव्यवस्था को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाती वह स्फीतिक 
नहीं है । 

(३) स्फीति में मूल्यों की वृद्धि अनवरत (9८डा४8000) तथा सब्व- 
व्यापी होती है । यदि कुछ वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है तथा कुछ 
के मूल्य में कमी ओर परिणाम स्वरूप औसत मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है 
तब हम' उसे स्फीति नहीं कहेंगे । यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि स्फीति 
अथव्यवस्था के एक विशेष भाग में विद्यमान है। इस प्रकार की स्थिति का 
अस्थायी होना अवश्यम्भावी है तथा यह स्वयं ठीक हो जायेगी। स्फीति का 
अर्थ तो सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के मुल्य स्तर में सामान्य वृद्धि से होता है जो स्थायी' 
होती है। सामान्य मूल्य स्तर में हुई अल्प वृद्धि जो अपने आप ठीक हो जाती है 
स्फीति नहीं कही जाती । 


जैसा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है, मूल्य की प्रत्येक वृद्धि स्फीतिक नहीं 
होती । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विनियोग की प्रत्येक क्रिया 
तथा परिणामतः मुद्रा तथा छोगों की क्रय शक्ति में हुई प्रत्येक प्रकार की वृद्धि 
से मूल्य नहीं बढ़ता तथा उससे स्फीतिक दशाएं उत्पन्न नहीं होतीं । अतः हम यह नहीं 
कह सकते कि मुद्रा की पूर्ति में हुई प्रत्येक वृद्धि स्फीतिक होती है । 


मान लीजिए पूर्ण वृत्ति पर राष्ट्रीय प्रदा का स्तर १५,००० करोड़ रुपये होगा 
परन्तु किसी समय राष्ट्रीय प्रदा १०,००० करोड़ रुपये है और उस समय परिच- 
छित मुद्रा की कुल मात्रा, जैसा कि प्रथम अवस्था में दिखकाया गया है, २,५०० 
करोड़ रुपये है । यदि हम यह मान छें कि मुद्रा का परिचलन प्रवेग (ब) ४ है 
तब मुद्रा की इतनी पूर्ति ( मं ब5२,५०० करोड़ रु० &(४८-१०,००० करोड़ 
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रुपये ) सम्पूर्ण राष्ट्रीय प्रदा (जो १०,००० करोड़ रुपये के बराबर है) के लिये 
पर्याप्त होगी । 





राष्ट्रीय आय तथा प्रदा राष्ट्रीय प्रदा को सहारने के 
लिए मुद्रा की पूर्ति 
प्रथम अवस्था रु० १०,००० करोड़ रु० २,५०० करोड़ >< ४ 
द्वितीय अवस्था रु० १५,००० करोड़ रु० ३,७५० करोड़ >< ४ 
तृतीय अवस्था रु० १५,००० करोड़ रु० ४,००० करोड़ (४ 


मान लोजिए पूर्ण वृत्ति पर राष्ट्रीय आय का स्तर १५,००० करोड़ रुपये है 
तथा सरकार उद्योगों की स्थापना, बॉव बनाने, सड़क तथा अस्पताल के निर्माण 
इत्यादि करने के लिए अतिरिक्त विनियोग करती: है जिसके परिणाम स्वरूप 
राष्ट्रीय प्रदा बढ़कर १५,००० करोड़ रुपये हो जाती है और पूर्ण-वृत्ति की स्थिति भी 
प्राप्त हो जाती है। परिकलन की सुविधा के लिये मान लछोजिये कि मुद्रा का परि- 
चलन प्रवेग ४ पर स्थिर रहता है यद्यपि वास्तविक व्यवहार में मुद्रा की पूर्ति में 
वृद्धि के परिणाम स्वरूप उसका परिचलन प्रवेग स्थिर नहीं रह सकता, और उसमें 
परिवतन अवश्य होगा । जैसा कि द्वितीय अवस्था में दिखलाया गया है, अब मुद्रा 
की मात्रा को २,५०० करोड़ रुपये से ३,७५० करोड़ रुपये बढ़ाना आवश्यक हो जाता 
है जिससे कि बढ़ी हुई राष्ट्रीय प्रदा संभारी ($प४2४४) जा सके | यदि मुद्रा की 
मात्रा में वृद्धि के साथ उसके परिचलन प्रवेग में कमी हो जाती है तब इस कार्य के 
लिये अधिक मुद्रा की मांग की आवश्यकता होगी । 

यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि मुद्रा की मात्रा 
में १,२५० करोड़ की वृद्धि (२,५०० करोड़ रुपये से ३,७५० करोड़) स्फीतिक नहीं 
है तथा इससे सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि नहीं होगी। ऐसा इसलिये है क्योंकि 
मुद्रा की कुल मात्रा (म व) में वृद्धि हुई है तथा वस्तुओं और सेवाओं, जिन|पर 
मुद्रा का व्यय किया जायेगा, की पूर्ति में भी वृद्धि हुई है। अतः कोई कारण नहीं 
है कि सामान्य मूल्य स्तर में स्फीतिक वृद्धि हो। परच्तु यदि मुद्रा की पूर्ति और बढ़ 
कर ४,००० करोड़ रुपये हो जाती है और परिचलन प्रवेग ४ ही रहता है, जेसा 
कि तृतीय अवस्था में दिखलाया गया है, तब मूल्य में स्फीतिक वृद्धि होने की 
सम्भावना है। ऐसा इसलिये है क्योंकि मुद्रा की कुल पूर्ति (म ब--४,००० करोड़ 
रु० >(४--१६,००० करोड़ रु०) तथा परिणाम स्वरूप छोगों की क्रय शक्ति में 
उससे अधिक वृद्धि हो जायेगी जितनी १५,००० करोड़ रुपये की प्रदा को सम्भारने 
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के लिए आवश्यक है । चूँकि हम ने पूर्ण वत्ति की अवस्था मान ली है अत: प्रदा 
में और अधिक वृद्धि करने की सम्भावना नहीं है जिससे बाजार में वस्तुओं की पूर्ति 
भी नहीं बढ़ सकती । मुद्रा की कुछ पूति में इस प्रकार की वृद्धि का परिणाम मूल्यों 
में स्फीतिक वृद्धि ही होगा । 


स्फीति वृद्धिमान मूल्यों की वह अवस्था है जो छोगों की क्रय शक्ति में 
वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षा अधिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है । परन्तु 
यदि मूल्य वृद्धि सूक्ष्म प्रकार की हैं तो वह अथं-व्यवस्था में उतनी गड़बड़ नहीं 
उत्पन्न करती तथा अस्थायी होती है। यद्यपि मूल्य वृद्धि की यह प्रकृति भी 
स्फीतिक होती है परन्तु इसे मुद्रा स्फीति नहीं कहते । मुद्रा स्फीति के लिये 
तो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की अपेक्षा छोगों की क्रय शक्ति में अत्यधिक 
वृद्धि होनी चाहिए जिससे मूल्य वृद्धि अनवरत तथा सर्वव्यापी हो । तभी हम 
मुद्रा स्फीति कह सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि कुछ मुद्रा की पूर्ति 
तथा सामान्य मूल्य में हुई प्रत्येक वृद्धि स्फीतिक नहीं होती । 


स्फीति किस प्रकार प्रारम्भ होती है ? 


स्फीतिक दशाएँ विभिन्न प्रकार से उत्पन्न हो सकती हैं परल्तु मुद्रा स्फीति के 
दो प्रमुख कारण (१) युद्ध व्यय तथा (२) हीनार्थ प्रबन्धन (60॥0॥ ग727- 
078 ) होते हैं। 

युद्ध व्यय. युद्ध सदुश संक्रणकालीन परिस्थिति में सरकार का व्यय उसकी 
आय को अपेक्षा काफी बढ जाता है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के हाथ 
में वस्तुओं की पूर्ति की अपेक्षा अधिक क्रय शक्ति आ जाती है। प्रथम तथा द्वितीय 
विश्व युद्ध में भारत तथा अन्य देशों में स्फीतिक दशायें उत्पन्न हुई क्योंकि लोगों 
की क्रय शक्ति में काफी वृद्धि हो गई थी। यह सत्य है कि युद्ध काल में औद्योगिक 
तथा कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होती है परन्तु (१) प्रदा में वृद्धि उतनी अधिक 
नहीं होती जितनी वृद्धि छोगों की क्रय शक्ति में होती है और (२) वस्तुओं और 
सेब्राओं का अधिक अंश युद्ध की तेयारी में चला जाता है तथा लोगों को उपलब्ध 
नहीं हो पाता । इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में स्फीतिक वृद्धि होती है । 


हीनाये-प्रबन्धन (0८८४६ 77272८7९8) - हीनार्थ प्रबन्धन बह दशा है 
जब सरकार का कुल परिव्यय (07799) आय तथा पूँजी बजट दोनों को 
मिलाकर उनके कुल संसाधनों से बहुत अधिक होता है तथा सरकार नोट छापकर 
एवं बेंक साख के द्वारा अपने परिव्यय का अर्थ प्रबन्धन करती है। यदि सरकार 
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का परिव्यय उसके कुल संसाधनों तक ही सीमित है तब मूल्य स्तर में वृद्धि नहीं 


दी सकती क्योंकि सरकार के परिव्यय के अनुपात में वस्तुओं और सेव्राओं की 
उपलब्धि अर्थव्यवस्था में है | यदि सरकार कर की आय को व्यय करती है तब 
इसका अर्य यह हुआ कि अब लोगों के ज्यय करने के स्थान पर सरकार व्यय कर 
रही है । अतः इसके परिणामस्वरूप मूल्य स्तर में वृद्धि नहीं हो सकती क्योंकि 
व्यय किये जाने वाले रुपये के मूल्य के बराबर अय॑-व्यवस्था में वस्तुएँ और 
सेवायें उपलब्ब हैं। इसी प्रकार यदि सरकार देश के भीतर लिये गए ऋण का 
व्यय करती है तब भी मूल्य स्तर में वृद्धि नहीं होगी क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं 
के मूल्य के बराबर ही मुद्रा है, तथा उसका व्यय समाज के लोग नहीं करेंगें 
वरन्‌ सरकार करेगी। परन्तु आथिक विकास तथा प्रगति को प्रोत्साहित करने के 
लिये तथा पूर्ण वृत्ति लाने के लिये सरकार को बहुधा अपने कुरू संसाधनों से 
बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है जिससे लोगों की क्रय शक्ति उपलब्ध वस्तुओं 
और सेवाओं की अपेक्षा अधिक हो जाती है जिसके कारण स्फीतिक दशायें उत्पन्न 
ही जाती हैं । 

परन्तु हीनाथ प्रबन्धन के द्वारा स्फीति होना उस समय आवश्यक नहीं है 
जबकि सरकार के अधिक परिव्यय के साथ-साथ वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा 
में भी तीव्र गति से वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में छोगों की अतिरिक्त क्रय- 
शक्ति का प्रयोग बढ़ी हुए वस्तुओं तथा सेवाओं पर किया जा सकता है और अति- 
रिक्त आय को इन वस्तुओं पर व्यय भी किया जा सकता है । ऐसा होना उस समय 
बहुत सम्भव है जब कि अर्थ-व्यवस्था में अप्रयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं तथा पूर्ण 
वृत्ति की अवस्था नहीं प्राप्त की जा सकी है । 

परन्तु पूर्ण वृत्ति की अवस्था के पूर्व ही (१)अवधि विलम्ब (0776-98 ) की 
भी सम्भावना है जो काफी अधिक हो सकती है जिससे विनियोग के फलस्वरूप 
वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि होने में काफी समय लगेगा, तथा (२) 
विशेषतया भारत जैसे आर्थिक दृष्टि से अर्धविकसित देश के लिये सम्भारों 
तथा मशीनों की अल्प पूर्ति, आयात द्वारा प्राप्त कच्चे मालों तथा प्राविधिक ज्ञान 
की कमी इत्यादि जैसे अनेक गम्भीर गत्यवरोध उपस्थित हो सकते हैं जिनसे 
विनियोग के फलस्वरूप होने वाली प्रदा की वृद्धि रुक जाती है | इससे पूर्ण वृत्ति 
की अवस्था के पूर्व ही स्फीतिक दशाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। 

मूल्य में वृद्धि मजदूरी, कच्चे माल की कौमत तथा अन्य उत्पादन छातगतों में 
वृद्धि हो जाने के कारण भी हो सकती है । यह भी सम्भव है कि भुगतान सच्तुरून 
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तथा वाणिज्य को दश्ाओं में हुए परिवर्तनों.के कारण भी मूल्य स्तर में वृद्धि हो 
गई हो । “मान लोजिए स्व॒तन्त्र विनिमय की दशा में पूर्ण वृत्ति स्थिति बाली एक 
अर्भ-व्यवस्था को अपने भुगतान सन्‍्तुलून में घाटा हो जाता है। यह भी मान 
लोजिए कि वह देश प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ तथा कच्चे मालों का आयात 
करता है। इस घाटे के परिणामस्वरूप विनिमय दर में कमी हो जाती है जिससे 
आयात के मूल्य में वृद्धि हो जातो है। परिकल्पित दशाओं के अन्तर्गत इन आयातों 
की मांग के आलोव्यपूर्ण होने की सम्भावना है तथा मूल्य में वृद्धि हो जाने पर 
भी इनका आयात अधिक दामों पर होता रहेगा। कच्चे माल के मूल्यों मे वृद्धि 
हो जाने के परिणामस्वरूप आन्तरिक म्‌ल्य स्तर में भी शीघ्र ही वृद्धि हो जायेगी। 
खाद्य सामग्री के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण अन्त में मजदूरी में भी वृद्धि हो 
जायेगी और परिणामतः सामान्य छागत-स्फीति (608-07900०7) उत्पन्न हो 
जायेगी । यद्यपि इन दशाओं में आन्तरिक मूल्य स्तर में वद्धि हो जायेगी, फिर भी 
उसे स्फीतिक मूल्य वृद्धि नहीं कहा जायेगा । इसको हम मूल्य में अस्थायी वृद्धि 
कह सकते हैं जो उद्योग के छागत स्वरूप में परिवर्तन, निर्मित वस्तुओं के अधिक 
आयात, अथवा वस्तुओं की आच्तरिक प्रदा में वृद्धि के द्वारा ठीक हो जायेगा । यदि 
ऐसा होता है तब बाजार में वस्तुओं को पूर्ति में वृद्धि हो जायेगी जो अधिक मजदूरी 
तथा कच्चे माल के अधिक मूल्य के द्वारा लोगों की बढ़ी हुई क्रय शक्ति को 
संभारन के छिये पर्वाप्त होगी। केवल उसी समय स्फीतिक दशायें उत्पन्न होती 
हैं जब उपभोग की वस्तुओं को आयात द्वारा मंगाना सम्भव न हो तथा देश पूर्ण 
वृत्ति की अवस्था को पहुँच चुका हो तथा प्रदा में अतिरिवत वृद्धि करन कौ 
सम्भावना बिल्कूछ ने हो और परिणामस्वरूप वस्तुओं की आन्तरिक पूर्ति को 
ने बढ़ाया जा सके। यहाँ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि स्फीतिक दशाएँ म्‌ रुय- 
तया मौद्रिक प्रतिभास ([2070770707 ) होती हैं। इनका सृजन केवल उप- 
भोक्‍ताओं की क्रय शक्ति में व्रस्तुओं और सेत्राओं के अनुपात में अधिक वृद्धि करके 
ही किया जा सकता है चाहे ये किसी प्रकार से भी क्‍यों न उत्पन्न हों । 


स्फीति के विभिन्न प्रकार 


स्फीति से सम्बन्धित अनेक परिभाषिक दब्द हैं जिनके विषय में स्पष्ट 
जानकारी प्राप्त कर छेना चाहिए जिससे किसी अर्थ-व्यवस्था में उत्पन्न हुए स्फीतिक 
प्रभावों को भठी भाँति समझा जा सके । 

खुली अथवा कीमत स्फीति (07०7 वगरीं०7 67 एं06 72007). 
यादि उपभोक्‍ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की अपेक्षा 


हाँ 
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अबिक होती है तथा “यदि इस प्रकार का स्कीतिक अन्तर (890) बन्द नहीं 
किया गया है और आय द्वारा प्रोत्साहित कुल मांग कुल वस्तुओं और सेवाओं के 
मूल्य से अधिक है तब दी में एक या दोनों बातें अवश्य होंगी । या तो वस्तुओं के 
मूल्य में वृद्धि कुल अन्तर के बरावर होगी जिससे वस्तुओं की मांग करने वाली 
अतिरिक्त आय मूल्य में वृद्धि के साथ आत्मसात (995070) हो जाये । तब इसे 
खड़ी स्फीति कहते हैं। अथवा यदि मूल्य वृद्धि अधिक तीत्र नहीं है तव सभी 
वस्तुओं को खरीदने तथा मूल्य दे देने के बाद भी कुछ आय शेष रह जायेगी । 
वस्तुओं को खरीदने के छिये आय तो उपलब्ध है परन्तु इस आय का प्रयोग वस्तुओं 
को खरीदने के लिये नहीं किया जाता क्‍योंकि वांछित वस्तुयें प्रायः उपलब्ध नहीं 
हैं । खूडी स्फीति सामान्य मूल्य स्फीति का दूसरा नाम है जिसमें सामान्य मूल्य 
स्तर में वृद्धि होती रहती है तथा जिसके विरुद्ध कोई निरोध नहीं है । 


दमित रफोर्ति ($प9]7688८वं 972/707) . एक प्रकार की ऐसी परि- 
स्थितियों में जिनमें 'दमित स्फीति' शब्द का प्रयोग लाभब्रद होता है वह है जिसमें 
ऐसी नीतियों का अनुसरण किया जाता है जो वर्तमान में बढ़ते हुए मूल्यों को तो 
रोकें परन्तु जो ऐसी शक्तियों को संचित करती रहती हैं जिनसे भविष्य में मूल्य 
वृद्धि में सहायता पहुँचती है। युद्धकालीन नियन्त्रण इसके उदाहरण हैं । युद्ध के 
लिप्रे संसावनों को उपलब्ध करने तथा बढते हुये मूल्यों के हानिकारक प्रभावों को 
दूर करने के लिये नियन्त्रण तथा समवितरण (7०707778) किये जा सकते 
हैं जिससे परिब्रारों तथा फर्मों को बहुत सी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं 
को एक दिये हुए मूल्य पर अप्तीमित मात्रा में खरीदने से रोका जा सकता है। 
इसलिये क्रेतागण कुछ और अधिक बचाकर रखने के लिये बाध्य हो जाते हैं और 
उसका प्रयोग वे भविष्य में उस समय करते हैं जब वस्तुयें उपलब्ध होने लगती हैं 
तथा उनके खरीदने पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रहता। पिछले युद्ध में 
अनेक फर्मों ने बहुत सी तरल निधि (जेसे नकद या अल्य कालीन ऋण-पत्र) एक- 
त्रित कर ली क्योंकि वे अपने सम्भारों का प्रसार तथा उनका नवीनीकरण न 
कर सके । इसी प्रकार अनेक परिवारों ने युद्धकाल में बहुत बड़ी असाधारण बचत 
क्र ली क्योंकि वे अयनी वांछित वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकने में असमर्थ 
थे । इप्की प्रमुख विशेषता यह कि यद्यपि स्थायी रूप से बढ़ते हुए मूल्यों को रोका जा 
सकता है परन्तु उसमें ऐपो प्रचण्ड शक्तियाँ छिपी रहती हैं जो कि भविष्य में किसी 
भी समय प्रस्फुटित होकर भयंकर परिणाम उत्पन्त कर सकती हैं और मूल्य में तीज 
वृद्धि कर खुली स्फीति उत्पन्त कर सकती हैं । 


प५ 
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निहित स्फीति (।4०70४77क्‍4300॥). यह उस स्थिति में होता है जब फर्में 
अपने कोयों का व्यग्र नही कर पाती वरन्‌ उसे सुरक्षित रखने के लिये बाध्य हो जाती 
हैं। ऐसा वे किय्ो प्रतिबन्ध अथवा नियन्त्रग के कारण नही करती बरन्‌ इसलिए 
करती हैं क्पोंफ मशीन निर्माण करने बाली फर्मे अतिरिक्त आड्डर स्वीकार 
करने में अप्मर्य होती हैं । हैरड के मतानुसार “स्फीतिक दबाव सम्भाव्य 
पूर्ति से समूडीकृत मांग (3827085० तैएड्ाआात) के अतिरेक को व्यक्त करने 
का सर्वोत्तित माध्यम है । आशिक रूप में खुछो स्फोति तथा आंशिक रूप में अससन्तुष्ट 
मांग इसके प रणाम होते हैं। जब आंशिक अथवा पूर्ण रूप में असस्तुष्ट माँग मूल्य 
नियन्तग का परिणाम होता है, जेसा बहुत युद्धधालीन स्थितियों में होता है, तब 
इसे दभत स्फोति कहना अधिक उपय्क्त हे । परन्त्‌ यदि इस प्रकार की मल्य वद्धि 
उपादकों के जानबूक कर वस्तु मूल्य में वृद्धिन करके मांग को कम करने की नीति 
के कारण उत्पत्र होता है तब उसे निहित स्फीति कहना अधिक उपयक्‍त होगा ।” 

आय-रफीति (7700.0॥6 777 700॥ ) - आय स्फीति उस दश्षा में होती है 
जय व्यक्षितयों तथा फर्मो की आय में तो काफी वृद्धि हुई हो परन्तु वे अपनी बढ़ी 
हुई आय को व्यय करते में असमर्थ रहते हें, जता कि दमित तथा निहित स्फीति 
में होता है। इन दोनों स्थितियों में व्यक्ति तथा फर्म के पास आय संग्रहीत होती 
रहनो है परत्तु वे इग आय का व्यय नहीं कर सकते । आय स्फीति वास्तव में असली 
स्फीति का रूप नहीं है परन्तु यदि शक्तियों को मृकत कर दिया जाय अथवा उन पर 
नियन्त्रण न रखा जाये तव इससे खुछी स्फोति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 

लागत स्फोति (०08 772000 ) . छागत स्फीति उस दशा में होती है 
जब उद्योग की उत्पादन छागत में वृद्धि या तो कच्चे माल अथवा अन्य पदार्थों 
की कोमत में वृद्धि होने अथवा मज़दूरी बढ़ जाने के कारण होती है। उत्पादन 
लागत में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ भी 
सकती हैं और नहीं भी। परन्तु यदि इसके परिणामस्व्ररूप उपभोग पदार्थों की 
कीमनें बढ़ भी जाती हैं तब यह आवश्यक नहीं है कि कीमत स्फीति (खुली स्फीति) 
उम्रन्न हो ही यदि, जैध्षा कि ऊपर दिखाथा गया है, प्रदा में भी साथ साथ वृद्धि हुई 
है और परिणामस्वरूप बाजार में वस्तुओं और पदार्थों की पूर्ति भी बढ़ गई है । 
आय स्फोति के समान लागत स्फीति भी असली स्फीति नहीं होती वरन्‌ आगे चल 
कर असली स्फीति उन्‍पन्न कर सकती है । 


अति-रफीति (790०-४7 ०:00). अति-स्फीति, जिसे तीन्र उच्छकल 
स्फीति (7प7-8५७४७५ 779/07 ) भी कहते हैं, उस स्थिति में उत्पन्न हो जाती 
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है “जब मौद्विक सत्ता स्फीतिक प्रक्रियाओं को रोकने में पूर्णतया असमर्थ होती है । 
जनता स्फीति के प्रति इतनी जागरूक हो जाती है कि वह पहले की अपेक्षा अधिक 
तीब्र गति से व्यय करना प्रारम्भ कर देती है । चूँकि कीमतों के बढ़ जाने की 
सम्भावना रहती है इसलिये लोग बाद की अपेक्षा पहले ही खरीदना अधिक पसन्द 
करते हैं। मुद्रा के परिचलन प्रवेग में वृद्धिमान गति से वृद्धि होने छगती है । इसी 
कारण उपभोग में बचत की अपेक्षा वृद्धि होती है । उपभोग बढ़ता है और बचत 
घटने लगती है तथा एक समय बचत बिल्कुल समाप्त हो जाती है । चूंकि ऐसे 
समय बचत से ऋण लेना असम्भव रहता है इसलिये ऋण देने योग्य कोष (083- 
>[6 7005) की पति अतिरिक्त साख सृजन करके की जाती है। उच्छंखल 
स्फीति पर नियन्त्रण सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता क्‍योंकि सरकार के 
वित्त के अस्फोतिक छ्लोत, जेसे कर, बचत से लिया गया ऋण, वांच्छित आय की पूर्ति 
करने में समय नहीं होते । केवल हीनार्थ प्रबन्धन ही एक युक्ति रहती है । अति- 
स्फीति आशथिक प्रक्रिया में असाधारण विक्ृति (6807807) उत्पन्न कर 
देती है।' 

विस्फीति (59779:07 ). विस्फीति उन सभी विधियों का नाम है जो 
लोगों की क्रय शक्ति में कमी करके स्फीतिक दक्ाओं को रोकने का प्रयास करती हैं। 
एक विधि तो कर में वृद्धि है । कर में वृद्धि करके छोगों के उपभोग में कमी की 
जा सकती है । दूसरी विधि कुछ वस्तुओं के उपभोग पर नियन्त्रण लगाने की 
है। एक और विधि लोगों की पूरी अथवा आंशिक आय को बेक से अनुपलरूब्ध बना 
देना है जिससे कि रुपया न तो बेंक से निकाला जा सके और न व्यय किया जा सके। 
परन्तु विस्फीति स्फीतिक शक्तियों को रोक सकने में सदा सफल नहीं होती 
क्योंकि यदि कर में वृद्धि तथा उपभोग पर नियन्त्रण सतकता से संचालित न किया 
गया तब इनके द्वारा उत्पादन में कमी हो सकती है जिससे स्फीतिक दबाब और 
अधिक तीन हो सकते हैं। 

प्रत्यवस्फीति (7८79/(/07 ) . जब अवस्फीति प्रारम्भ हो जाती है तथा कीमतों 
में कमी होने लूगती है तब स्थिति पर नियन्त्रण करने की एक विधि है मुद्रा के 
प्रिचलन में वृद्धि करके लोगों की क्रम्म शक्ति बढ़ा देवा जिससे कीमतों में पुनः वृद्धि 
होने लगे । इसे प्रत्यवस्फीति कहते हैं। परन्तु यदि अवस्फीतिक शक्तियाँ काफी 
सुदड़ हो जाती हैं तब प्रत्यवस्फीति अवस्फीतिक शक्तियों के निम्नगामी प्रवाह को 
रोकने में पूर्णतया असमर्थ रहती है । 

“स्फोति का सम्बन्ध वृद्धिमान मूल्य स्तर से होता है । परन्तु यदि अवसाद 
के बाद कीमतें बढ़ने लगती हैं तब उसे प्रत्यवस्फीति कहते हैं | परन्त्‌ स्फीति की 
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गन्ध खराब होती है, प्रत्यवस्फीति की नहीं क्योंकि प्रत्यवस्फीति ऐसी अवस्था से बचाती 

है जिससे श्रम तथा पूंजी की बेरोजगारी अधिक होती है तथा राभ कम । इसी 
प्रकार अवस्फीति भी बरी होती है क्योंकि इसका परिणाम अवसाद तथा 
वृत्तिहीनता होता है, परन्तु विस्फीति बुरी नहीं होती क्योंकि यह स्फीति की दल- 
दल से हमें दूर ले जाती हैं। एक ओर तो स्फीति तथा अवस्फीति में और दूसरी 
ओर अवस्फीति तथा विस्फीति में यह अन्तर बहुत सुन्दर है। हम यह कह सकते 
हैं कि अनुकूलतम संस्थिति (0ए़ाशए €्युपांजपणा।) तक प्रत्यवस्फीति 
रहती है तथा उसके बाद स्फीति; तथा यदि आय अनुकूलतम बिन्दु से आगे जायें 
तब हम को वापस आते के छिये विस्फीति का आश्रय लेता पड़ेगा, तथा उसके 
आगे यदि आय निम्नगामी दिशा में जायें तब अवस्फीति होगी” । 


ग्रवस्फीति 


स्फीति वह दशा है जिसमें कोमतें अनवरत बढ़ती रहें तथा अवस्फीति की 
स्थिति में कीमतों में अनवरत कमी होती रहती है। स्फीति के सदृद् अवस्फीति 
भी मुख्यतया एक मौद्रिक प्रतिभास है; कीमतों में कमी को अवस्फीति कहे जाने 
के लिये यह आवश्यक है कि कौमतों में अनवरत तथा सर्वव्यापी कमी हो रही हो; 
तथा अवस्फीति एक असामान्य दशा होती है जो सदा अर्थ-व्यवस्था को कुछ न 
कुछ हानि पहुँचाया करती है । 

अवस्फीति का सुजन किस प्रकार होता है? अवस्फीतिक दशाएँ अनेक प्रकार 
से उत्पन्न हो सकती हैं। ये उस समय उत्पन्न, हो सकती हैं जब कि पूर्ण वृत्ति के 
बिन्दु पर सरकार तथा व्यक्तियों की विनियोगिक क्रियाओं के फलस्वरूप, मान 
लीजिए १५,००० करोड़ हपये के मूल्य के बराबर, राष्ट्रीय प्रदा में वृद्धि हुई हो 
परन्तु मुद्रा की पूर्ति में उस अनुपात में वृद्धि न हुई हो जो कि पूर्ण वृत्ति के बिन्दु पर 
इस प्रदा को सम्भारने के लिये आवश्यक हो | 


राष्ट्रीय आय तथा प्रदा राष्ट्रीय प्रदा को संभारत 
के लिए मुद्रा की पूर्ति 
चतुर्थ अवस्था १५,००० करोड़ रुपया रु० ३,००० करोड़ »८४ 


मान लीजिए, जैसा कि चतुर्थ अवस्था में दिखलाया गया है, राष्ट्रीय प्रद 
१०,००० करोड़ रुपये से बढ़कर पूर्ण बृत्ति के स्तर पर १५,००० करोड़ रुपये हो 
जाती है परच्तु मृद्रा के परिमाण में वृद्धि २,५०० करोड़ रुपये से ३,००० करोड़ 
रुपये ही होती है। गदि हम यह मान लें कि मुद्रा का परिचलन प्रवेग ४ पर स्थिर 
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रहता है तब इस स्थिति में मुद्रा की पूर्ति १२,००० करोड़ रुपये होगी जो 
१५,००० करोड़ रुपये की राष्ट्रीय प्रदा को संभारने के लिये अपर्याप्त होगी। दूसरी 
अजस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति (म व) १५,००० करोड़ रुपये थी जो ३,७५० करोड़ 
को ४ (परिचलन प्रवेग) से गृणा करके प्राप्त होती है । यह १५,००० करोड़ 
रुपये की राष्ट्रीय प्रदा के बराबर है तथा मूल्य स्तर भी स्थिर है । ऐसी स्थिति 
में न तो स्फीति होगी ओर न अवस्फीति ही । परन्तु चौथी अवस्था में मुद्रा 
की कूल पूर्ति केवल १२,००० करोड़ रुपये है (३,००० करोड़ ८४) तथा यह 
१५,००० करोड़ रुपये की राष्ट्रीय प्रदा सम्भारने में अपर्याप्त है। अन्य शब्दों में, 
यदि हम समूहीकृृत चित्र ले तो हम यह देखेंगे कि १२,००० करोड़ रुपये से 
१५,००० करोड़ रुपये मूल्य की राष्ट्रीय प्रदा (स्थिर कीमतों के आधार पर परि- 
कलित ) नहीं खरीदी जा सकती । ऐसा होने के लिये यह आवश्यक है कि मूल्य में 
कमी हो ताकि कुल राष्ट्रीय प्रदा की कीमत भी १२,००० करोड़ रुपये हो जाये । 
यदि मुद्रा की मात्रा ३,००० करोड़ रुपये हो तथा परिचलन प्रवेग ४ रहे तो में मूल्य 
इस प्रकार कौ कमी अवश्य होगी । परन्तु यदि परिचलन प्रवेग में वृद्धि हो भी 
जाये फिर भी इसमें वृद्धि इतनी तीबन् गति से नहीं होगी कि ३,००० करोड़ रुपया 
(चलन तथा साख) १५,००० करोड़ रुपये की राष्ट्रीय प्रदा (स्थिर कीमतों पर 
पररकलित) को खरीदने के छिये पर्याप्त हो । ऐसी परिस्थिति में कीमतों में कमी 
होना आवश्यक है । इसी स्थिति को अव्स्फीति कहते हैं । 


स्वर्णमान के अन्तगत जब मुद्रा की पूर्ति स्वर्ण निधि पर आधारित होती हैं, 
अवस्फीतिक दशायें उस समय उत्पन्न होंगी जब स्वर्ण निधि उपलब्ध नहीं है तथा 
केन्द्रीय बेंक मुद्रा की पूति उस समय भी बढाने में असमर्थ है जबकि अथ्थे-व्यवस्था 
के हित में इस प्रकार को वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है । ऐसी परिस्थिति उस 
समय भी होगी जब “अनुपातिक निधि प्रणाली" प्रचलित होती है तथा केन्द्रीय बैंक 
मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने में असमर्थ होता है क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिये 
आवश्यक निधि नहीं होती यद्यपि देश के आथ्थिक हित में इस प्रकार की. वृद्धि 
वाञ्छतीय है। भारत में इस प्रकार की स्थिति रिजवं बेंक की स्थापना के पूर्व 
उत्पन्न हो जाया करती थी । इम्पीरियल बेंक व्यस्त काल ( >ए४ए 82807) में 
मुद्रा की पूर्ति बढ़ा नहीं पाता था तथा गिरती हुईं कीमतों के रोकने में असमर्थ 
सिद्ध होता था। परन्तु आधुनिक युग में व्यवस्थित चलन प्रणाली के अन्तर्गत इस 
प्रकार की स्थिति केवल उसी समय उत्पन्न हो सकती है जक कि मौद्रिक सत्ता 
गलती कर बेठती है तया इस बात का ठीक ठीक अनुमान नहीं छगा पाती कि 
राष्ट्रीय प्रदा को संभारने के लिये कितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी । परन्तु 
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पूर्ण विकसित मौद्विक विधि के कारण इस प्रकार की स्थिति की सम्भावना नहीं 
है । इसलिये अबस्फीति केन्द्रीय बैक की मुद्रा के परिचलन की मात्रा में वृद्धि करने 
की अनिच्छा अथवा असमथ्थता के कारण उत्पन्न नहीं होती । 

अवस्फीति उस समय उत्पन्न हो सकती है जब निजी साहसोद्यमी भविष्य के 
बारे में निराणावादी दृष्टिकोण अपना लेपे हैं। ऐसा या तो वस्तुओं की मांग में 
आन्तरिक कमी के कारण अथवा निर्यात बाजार के संक्चन के कारण होता है । 
इसी कारण वे उद्योग से उतने लाभ की आशा नहीं रखते जितना लाभ वे चाहते 
हैं । इपलिये विनियोगिक क्रियाओं में संकुचन हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप 
बेरोजगारी बढ़ जाती है । कच्चे माल, मशीनों तथा अन्य अन्तरिम पदार्थों 
(77707700॥5/० 90008) की मांग में भी काफी कमी' हो जायेगी । इसके 
परिणामस्वरूप श्रमिकों तथा अन्य व्यक्ितयों की आय में कमी हो जायेगी तथा 
उनकी क्रयशक्ति घट जायेगी । यदि लोगों की क्रमशक्ति उस स्तर से भी कम हो 
जाती है जितनी प्रवर्तमान वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के लिये आवश्यक है, 
तब इससे कीमतों में कमी हो जायेगी । एक बार जब एंसी प्रक्रिया प्रारम्भ हो 
जाती है तब वह संचयी होने रूगती है तथा अवस्फीति उत्पन्न हो जाती है । 

कीमतों में कमी इस कारण हो सकती है कि देश के आयात में निर्यात की 
अपेक्षा काफी वृद्धि हो गई हो जिससे देश में छोगों की क्रय शवित में वृद्धि हुए बिना 
ही वस्तुओं की पूर्ति में काफी वृद्धि हो गई हो । दूसरी सम्भावना यह हो सकती 
हैं कि श्रम तथा अन्य उत्पादन के साथनों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हो गई 
हो किन्तु मजदूरी और कच्चे माल तथा उद्योग के अन्तरिम पदार्थों को प्रदान 
करने वाले लोगों की आय में या तो बिल्कुल ही वृद्धि न हुई हो अथवा अपेक्षा- 
कृत कम वृद्धि हुई हो । इसके परिणामस्वरूप कीमतों में कमी होने लगेगी । परन्तु 
कीमतों की इस प्रकार की कमी' का अवस्फीतिक होना आवश्यक नहीं है क्योंकि 
कीमतों के ऐसे परिवर्तत का स्वरूप ही अस्थायी होता है तथा वह उस 
समय स्त्रयं ठीक हो जाता है जब असली कारण दूर हो जाय । 

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देता चाहिए कि कीमतों की प्रत्येक कमी अवस्फीतिक 
नहीं होती, ठोक उसी प्रकार जैसे प्रत्येक मूल्य वृद्धि स्फीतिक नहीं हुआ करती । 
मान लीजिए देश का सर्वांगीण विकास हो गया है तथा न केवल उत्पादन के 
सभी साधनों की उत्पादकता ही बढ़ रही वरन्‌ उत्पादन के सभी साधनों की 
उत्पादकता भो बढ़ रही है । इसके द्वारा उत्पादन लागत तथा कीमत स्तर 
में कमी हो जायेगी । ठीक इसी प्रकार औद्योगिक क्रांति के प्रारम्भ में तथा 
आर्थिक इतिहास की विभिन्न अव्रस्थाओं में हुआ जब कुछ देशों में रोजगारी तथा प्रदा 
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में तोत् वृद्धि हुई तथा ये देश पूर्ण वृत्ति के स्तर तक पहुँच गए । कीमतों में इस 
प्रकार को कनो अवस्फोतिक नहीं कही जाती वरन यह तो आशिक प्रगति तथा 
ऐश्वर्य का चिन्ह समझा जाता है। 

स्फीति तथा अवस्फीति में एक महत्वपूर्ण अन्तर यह हैं कि जब देश की सर- 
कार के लिये यह सम्भव है कि वह दूसरे देशों में उत्पन्न हुए स्फीति के कुप्रभावों 
को अपने ही मौद्रविक तथा अन्य नियन्त्रणों द्वारा रोक सकती है, अवस्फीति की स्थिति 
में एक देश दूसरे देश में उत्पन्न हुए कुप्रभावों को रोकने में समर्थ नहीं हो पाता। 
“एक महान व्यावसायिक देश में उत्पन्न हुई अवस्फोति अन्य देशों में अवस्फीति 
उत्पन्न कर सकती है । देश में स्फीति' अब उस प्रकार का संकट नहीं उत्पन्न 
करती जैसा कि स्वर्णमान की दक्षाओं में होता था । देश जो उस समूह में नहीं 
होते वे मौद्रिक संकुचन की नोति का अनुसरण करने के लिये बाध्य नहीं होते । 
इसके विपरीत, यद्यपि सापेक्षिक स्फीतिक प्रभाव उस प्रकार के संकट उत्पन्न करते 
हैं जिनका सम्बन्ध विदेशी कोष में कमी से होता है, देश अब मुख्यतया अपने 
विदेशी व्यापार पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण करने के इच्छुक रहते हैं तथा आत्तरिक स्फे.टिक 
दबाव बिना किस्ती कमी के जारी रहता है।” इसका कारण यह हैं कि अन्य देशों 
में अवस्फीति की स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की माँग में कमी हो जाने के कारण 
उस देश के निर्यात में भी कमी हो जाती है जिस देश में अव्स्फीति नहीं है। 
इससे देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में लोगों की क्रय शवित की . 
अपेक्षा काफी वृद्धि हो जायेगी । इससे देश के भीतर अवस्फीतिक शक्तियाँ उत्पन्न हो 
जाती हैं। यदि कोई देश काफी सीमा तक विदेशी व्यापार पर आधारित है तब उस 
में अन्य देशों के अवस्फीतिक प्रभाव अत्यन्त ज्ञीघत्र तथा तीन होते है। 

विभिन्न वर्ग के लोगों पर प्रभाव 
स्फोति तथा अबस्फीति दोनों असामान्य दशायें होती हैं तथा ये विभिन्न वर्ग 
के व्यक्तियों के हितों को भयंकर रूप से प्रभावित करती' हैं। यदि स्फीतिक 

तथा अवस्फीतिक दश्ायें कुछ समय तक चालू रहें तब अर्थ-व्यवस्था को अपूर्णीय 
क्षति (772027972!6 088) पहुँच सकती है। स्फीति तथा अवस्फीति न केवल 
लोगों को हानि पहुँचाती हैं वरन्‌ ये लोगों की मनोवेज्ञानिक दशायें तथा मानसिक 
विचार धारा में महान्‌ परिवर्तन भी उत्पन्न करती हैं । 

उद्योग तथा व्यवसाय- स्फीतिक दशायें--कम से कम साधारण स्फी- 
तिक दशायें--उद्योग तथा व्यवसाय के लिये लाश्नप्रद होती हैं क्‍योंकि ये 
व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लाभों को बढ़ाती हैं तथा उन्हें. अधिक 
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आशान्वित और साहसी' बनाती हैं। प्रारम्मिक अवस्था में स्फीति उत्पादकों के 
लाभों (कृषकों तथा व्यवसायियों के भी) को बढ़ाती है क्योंकि उनकी कीमतों में 
तो वृद्धि होती जाती है परन्तु उत्पादन लागत में उतनी वृद्धि नहीं होती जिससे 
उन्हें अधिक लाभ हो जाता है। कीमतों की बढ़ती हुई दश्षायें वेसे भी उत्पा- 
दकों को अधिक प्रसन्न तथा सनन्‍्तुप्ट बनाती हैं। इसके विपरीत, अवस्फीति उत्पादकों 
के छाम्न को कम कर देती है क्योंकि निर्मित पदार्थों की कीमत में कमी हो जाती 
है परन्तु उत्पादन लागत में समान रूप से शी त्रतापू्वक कमी नहीं होती । यदि स्फीति 
तथा अवस्फोति जारी रहें, जेसा कि होना अवश्यम्भावी है, तब उद्योग तथा व्यव- 
साय पर इसके घिपरीत प्रभ्नाव पड़ेगा । 
यदि स्फ्रीतिक शक्तियाँ विद्यमान तथा प्रसारित हों तब (१) श्रम कठिनाइरयाँ 
उत्पन्न होने की सम्भावना है क्‍योंकि श्रमिकों के जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि 
बिना मजदूरी में वृद्धि हुए ही हो जाती है। इससे उत्पादन कार्य के अस्त-व्यस्त हो 
जाने की सम्भावना है जिससे उत्पादन में कमी हो जायेगी तथा उत्पादकों को काफी 
हानि होगी । यदि श्रम-कठिनाइयोों के परिणामस्वरूप श्रमिकों की मज़दूरी बढ़ जाती 
है, जेसा कि बहुबा हुआ करता है, तब उत्पादकों को हानि होगी; (२) यदि किसी 
देश की कीमतों में स्फीतिक वृद्धि हो जाती है तब अन्य देशों द्वारा प्रदान की गई 
वस्तुओं की अपेक्षा उस देश द्वारा निर्यात की गई पदार्थों की कीमत में काफी 
वृद्धि हो जाती है | इससे इस देश की प्रतियोगात्मक शक्ति काफी कम हो जाती 
है जिससे उत्पादकों को काफो हानि उठानी पड़ती है; (३) यदि स्फीति काफी 
समय तक जारी रहती है तब देश के भीतर भी वस्तुओं की मांग काफी घट जाती 
है क्योंकि अब लोगों की आय वस्तुओं को खरीदने के लिये पर्याप्त नहीं होती । 
इससे अविक्रोत राशि (80228) एकत्रित हो जाती है तथा उत्पादन में कमी हो 
सकती है। यदि उत्पादन वृद्धिमान प्रतिफल (कासमान लागत) के अन्तगंत होता 
है तब प्रदा की प्रत्येक कमी के साथ साथ उत्पादन छागत भी बढ़ती जायेगी जिस 
से उत्पादकों को हानि होने लगेगी; (४) यदि स्फोतिक दश्षार्यें काफी समय 
तक जारी रहती हैं तब सरकार के व्यय में भी वृद्धि होगी जिससे सरकार अधिक 
कर लगाने के लिये बाध्य हो जायेगी । इससे उत्पादकों पर कर का भार बढ़ जाता 
है तथा उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और (५) यदि स्फीति जारी रहती है तब 
सरकार को उद्योग तथा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण करने का बहाना मिल जाता है 
जिससे निजी साहसोद्यम का क्षेत्र संकुचित हो जाता है | इससे हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि यद्यवि सूक्ष्म तथा अल्पकाछीन स्फोति उत्पादकों के हित में होती 
है परन्तु महान और निरन्तर स्फीति उनके हित के विरुद्ध रहती है । 


शक 
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अवष्फीति की दशा में उत्पादकों तथा व्यवसायियों को तुरन्त परेशानी होने 
लगती है क्योंकि उनकी वस्तुओं को कीमतें घटने लगती हैं किन्तु उनकी उत्पादन 
लागत में कमी नहीं होतो। इससे बुरा तो यह होता है कि उत्पादक भविष्य 
के बारे में निराश हो जाते हैं जिससे देश के आथिक विकास में बाधा पहुँचती हैं। 
प्रारस्सिक अवस्था से हो अवस्फीति देश के औद्योगिक तथा आथिक विकास 
पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है । अवस्फीति के बारे में अनुकूल बातें 
निम्त हैं: (१) ब्याज को दर में कमी हो जाती है जिससे औद्योगिक तथा 
अन्य विनियोगों के लिये ऋण लेने की लागत काफों घढ जाती है; (२) 
कौमतों में कव्वी होते के परिणामस्वरूप छोगों की कुछ वस्तुओं की मांग में 
वृद्धि हो सकती है तथा यदि उत्पादन वृद्धिमान प्रतिफल (ह्रासमान लागत) 
के अन्तगंत होता है तब उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन लागत 
में कमो हो जायेगी जिप्से उत्पादकों को लाभ होगा; (३) अवस्फीति के परिणाम 
स्वरूप मजदूरी घट सकती है, कच्चे माल की कीमतें कम हो सकती हैं तथा उत्पा- 
दन लागत घट सकती है; और (४) अवस्फीति सरकार के परिव्यय (0प2ए) 
तथा व्यय (८5०९८४क(प"8) को भी घटा सकती है जिससे कर में भी कमी 
हो जायगो । परन्तु इत लाभों का वास्तब्रिक प्रभाव अधिक अनुकूल नहीं होता । 
इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अवस्फीति उद्योग तथा व्यवसाय दोनों के 
हित में घातक है । 

उपभोक्ताओं के लिये, स्फीति उपभोक्ताओं के लिये हानिकारक है, विशेषतया 
ऐसे लोगों के लिये जिनकी आय स्थिर रहती है, क्योंकि कीमतों की स्फीतिक वृद्धि 
उनकी सोमित मौद्रिक आय द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में काफी 
कृपी कर देतो है । ज्यों ज्यों स्फीतिक दबाव बढ़ता जाता है त्यों त्यों उपभोक्ताओं 
को कठिनाइयों में भी वृद्धि होती जाती है | लेकिन जहाँ तक व्यावसायिक वर्ग तथा 
कृषि वर्ग के उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है उन पर स्फीति का उतना बुरा प्रभाव 
नहीं पड़ता क्योंकि यद्यपि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है फिर भी उनकी 
आय तथा छात्र में स्फीति के कारण काफी वृद्धि हो जाती है । इसलिये अधिक 
कीमतों का प्रभाव इन पर उतना अधिक नहीं पड़ता जितना कि अन्य वर्ग 
के लोगों पर। परन्तु यदि अति-स्फीति उत्पन्न हो जाती है तब सभी वर्ग के 
व्यक्तियों को कठिनाई होती है तथा कुछ दक्शाओं में भुखमरी तथा मृत्यु भी होने 
लगती है । 

इसके विपरीत अव॒स्फोति का स्वागत उपभोक्‍ता लोग करते है क्‍योंकि 
इससे जीवन निर्वाह व्यय में कमी हो जाती है तथा वे अपनी सीमित मौद्रिक आय 
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द्वारा अधिक बस्तुएँ प्राप्त कर सकते हैं । जहाँ तक व्यावसायिक वर्ग तथा कृषि 
वर्ग के उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है वे अवस्फीति को पसन्द नहीं करते क्योंकि यद्यपि 
वस्तुओं की कीमतों तथा जीवन निर्वाह व्यय में कमी हो जाती है परन्तु साथ साथ 
उनकी आय भी पट जाती है । 

ऋणी तथा ऋणदाता के सम्बन्ध, स्फोति तथा अवस्फीति देश के ऋणी 
तथा ऋणदाता के सम्बन्धों में आमूल परिवर्तन कर देती हैं । मान लीजिए एक 
व्यक्ति नें उस समय १,००० रुपये उधार लिये जब कौमत निर्देशांक १०० था तथा 
ऋणदाता को उत्त समय वापस करता है जबकि स्फोति के फलस्वरूप मूल्य 
निर्देशांक बढ़कर २०० हो जाता है। यद्यपि ऋणी ने ऋणदाता की मुद्रा की उतनी 
ही मात्रा तापित की तथा ब्याज का भुगतान भो किया परन्‍्तु वस्तुओं और सेवाओं के 
रूपमें मुद्रा का मूल्य पहले की अपेक्षा अब आधा हो गया। इस प्रकार ऋणदाता 
को वास्तत्र में हा नि हुई । इसके विपरीत यदि अवस्फोतिक दशायें उत्पन्न हो जाती 
हैं ओर ऋणो उस समय ऋणदाता को रुपया वापिस करता है जब सामान्य कौमत 
का निर्देशांक घटकर ५० हो जाता है तब ऋणदाता को वास्तविक रूप में अधिक 
प्राप्त होता हे । इस सम्बन्ध में इप बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि 
वास्तविक रूप (वस्तुओं और सेवाओं के रूप) में इसी प्रकार का परिवर्तत उस 
समग्र भी होगा जब :£णदाता मुद्रा को किसी व्यक्ति को उधार नहीं दे तथा उसे 
स्वयं अपने पास रखे | परन्तु असली बात यहाँ पर तो ऋणी द्वारा ऋणदाता को 
तऋ८ण बापस करने में अतिरिक्त हुई कठिताइयों से है, क्‍योंकि जब स्फीति होती 
है तत्र ऋणदाता को हानि होती है क्‍योंकि अब उसे ब्रास्तविक रूप में कम मुद्रा 
वापिस मिलती है तथा अवस्फीति के समय ऋणी को हानि होती है क्योंकि उसे अब 
वास्तविक रूप में अधिक मुद्रा ऋगदाता को प्रदान करती होती है। इस प्रकार 
स्फीति' तथा अवस्फीति दोनों देश के ऋणी तथा ऋणदाताओं तथा अन्य आर्थिक 
सम्बन्धों को प्रभावित करती हैं । 

सरकारी व्यय, मुद्रास्फीति के फलस्वरूप सरकारी व्यय में भी वृद्धि होती है 
क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन लागत में बुद्धि हो जाती है, सार्वजनिक कार्यों 
में किये जाने वाले व्यय में वद्धि हो जाती है, तथा सरकारी कर्मचारियों के वेतन 
ओर भरता इत्यादि में वृद्धि हो जाती है । इन सब का परिणाम यह होता है कि 
जनता पर छूगाये गग्ने करों में वृद्धि होने लगती है । इसके विपरीत अवस्फीति 
सरकारी' व्यय तथा परिव्यय को कम करती है क्योंकि उसी परिणाम की प्राप्ति 
अब कम व्यय द्वारा हो जाती है। इससे सरकारी आय में कमी होती है और परि- 
णामत: करों में भी कमी हो जाती है । 
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स्फीति रोकने के उपाय 
स्फीति रोकने के उपायों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: 


(१) वैत्तिक उपाय, (२) मौद्रिक उपाय, तथा (३) उत्पादन और उत्पादकता 
में वृद्धि । 


बेत्तिक उपाय (773८2 77८28प7८8) स्फीति को कम करने की वैत्तिक 
विधियाँ निम्न हैं: ( १) लोगों पर अधिक कर लगाना | इसका उद्देश्य जनता की क्रय- 
शक्ति को कम करना है/जिससे वस्तुओं और सेवाओं की सीमित पूर्ति पर अधिक भार न 
पड़े । (२) सार्वजनिक व्यय के अधिक भाग का अथ॑ं-प्रवन्धन सार्वजनिक ऋणों 
द्वारा करना । इसके दो परिणाम होंगे । एक तो हीनाथ प्रवन्धचन (त८गीट४ 
72970772) , जो स्फीति का एक कारण होता है, उस की मात्रा में कमी हो 
जायेगी और, दूसरे लोगों को अपनी बचत को व्यय करने से रोका जा सकता है। 
इन दोनों से स्फीति की सम्भावनायें काफी कम हो जायेंगी। (३) उपभोग 
और अन्य पदार्थों की कीमतों पर नियन्त्रण तथा समवितरण ([9706 ८0770! 
274 720707४78) । इसका उद्देश्य बढ़ती हुई कीमतों को रोकना तथा उपलब्ध 
वस्तुओं का समुचित वितरण करना होता है। (४) लोगों के लिये अपनी आय 
का एक निश्चित अंश बचाना अनिवाय॑ कर दिया जाय ताकि बाजार पर बढ़ी हुई 
क्रय शक्ति का प्रभाव कमर पड़ सके। (५) सार्वजनिक व्यय और परिव्ययों में कमी 
कर दी जाय जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग में काफी कमी हो जाय । 


इन सभी वेत्तिक उपायों का आधार यह है कि संस्थिति की दशा में स्थिर 
कीमत पर कूल राष्ट्रीय प्रदा कुल राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। ऐसा इसलिये 
होता है क्योंकि जब भी वस्तुओं का उत्पादन होता है तब उसी के बराबर श्रमिकों, 
कच्चे माल प्रदान करने वाले तथा अन्य लोगों को आय प्राप्त होती है। समूही- 
कृत दृष्टिकोण रखने पर ज्यों ही वस्तुओं का उत्पादन होता है त्यों ही उतनी ही 
आय समाज में उत्पन्न हो जाती है। जब कूल राष्ट्रीय आय १०,००० करोड़ रुपये 
है तब इसके बराबर (स्थिर कीमत स्तर पर) वस्तुएँ और सेवायें समाज में होंगी 
और उनका मूल्य १०,००० करोड़ रुपय होगा । यदि इस १०,००० करोड़ 
रुपये की राष्ट्रीय आय में से छोग ८,००० करोड़ रुपये के उपभोग तथा २,००० 
करोड़ रुपये की बचत का निर्णय करते हैं तब उपभोग पदार्थों की कीमत 
८,००० करोड़ रुपये होनी चाहिए तथा विनियोग पदार्थों की २,००० करोड़ 
रुपये जिससे कीमतें स्थिर रह सके तथा स्फीति को रोका जा सके । 
यदि राष्ट्रीय आय १०,००० करोड़ रुपये से बढ़कर १५,००० करोड़ रुपये हो 
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जाती है और छोग १२,००० करोड़ रुपये का उपभोग करना चाहते हैं तथा 
३,००० करोड़ रुपये बचाना चाहते हैं परन्तु उपभोग पदार्थों की पूर्ति में पर्याप्त वृद्धि 
नहीं हुई है (१२,००० करोड़ रुपये के स्तर तक छाने के लिये) तो सामान्य 
मूल्य स्तर में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि उत्पादन में वद्धि 
करने में समय लगता है । 

सरकार को कर नीति का उद्देश्य छोगों के उपभोग में अधिकतम कमी करना 
होना चाहिए जिससे उनकी मांग उपलब्ध वस्तुओं की पूर्ति के बराबर हो जाये। 
इस परिणाम की प्राप्ति अधिक आय-कर तथा अन्य करों को लगाकर की जा 
सबाती है। यह भी सम्भव हो सकता है कि लोग न केवछ १२,००० करोड़ रुपये 
का उपभोग करें वरन्‌ बचत किये गए ३,००० करोड़ रुपये का कुछ अंश भी उपभोग 
करें। इप्तका अर्थ यह हुआ कि उनकी उपभोग की सीमाच्त प्रवृत्ति (एकषए्टा- 
79] [970]7078709 (0 207$0776) में परिवर्तन हो सकता है। इसके परिणाम- 
स्वरूप बाजार में क्र शक्ति और भी अधिक हो जायेगी । सरकार के वृद्धिमान 
सार्वजनिक ऋण का उद्देश्य यह होना चाहिये कि इस प्रकार की स्थिति को जहाँ तक 
हो सके रोके जिससे स्फीतिक शक्तियों पर नियन्त्रण रखा जा सके । उपभोग 
नियन्त्रण, मूल्य नियन्त्रण तथा समवितरण इत्यादि अन्य विधियों का भी उद्देश्य कूछ 
राष्ट्रीय उपभोग को १२,००० रुपये करोड़ से कम रखना होता है जिससे राष्ट्रीय 
उपभोग स्तर उपलब्ध वस्तुओं को पूर्ति के स्तर के बराबर हो जाय । यही उदय 
सावेजनिक व्यय तथा परिव्यय में कमी करने का होता है। 

परन्तु ये उपाय सफर तभी हो सकते हैं जब इनका प्रयोग अधिक सतकंता के साथ 
किया जाय अन्यथा सुधार होने के बदले स्थिति और भी हानिकारक हो सकती है। 
सरकार की कर-तीति स्फीतिक शक्तियों की तीवब्ता को कम करने में सफल नहीं हो 
सकती (१) यदि करारोपण अधिव्यय में वृद्धि कर देता है , अर्थात सरकार लोगों 
को अपने अतीत को बचत से कर देने के लिये प्रेरित करती है, और इसके कारण 
उपभोग के वर्तमान स्तर में कमी नहीं होती; और (२) यदि कर कच्चे माल के 
आयात पर अथवा उत्पादन-कर या बिक्री-कर के रूप में इस प्रकार लगाया जाता है 
जिससे उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती' है तथा कुछ उत्पादन की मात्रा 
में कमी होती है। ऐसी स्थिति में यद्यपि बाजार में अतिरिवत क्रय शक्ति में 
कमी हो जाती है परन्तु कुल प्रदा तथा उपभोग पदार्थों को पूर्ति में भी कमी होने 
लगती है जिससे सरकार का मुद्रास्फीति रोकने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा । 
साव॑जनिक व्यय को संचालित करने के लिये वद्धिमात सार्वजनिक ऋण स्फीतिक 
दक्तियों को रोकने में तभी सफल हो सकता है यदि छोग व्रास्तत में अधिव्यय कर 
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रहे हों तथा अपने अतीत की बचत के कूछ अंश को वर्तमान उपभोग पर व्यय 
कर रहे हों । परन्तु यदि लोग ऐसा नहीं करते तब सार्वजनिक ऋण स्फीति को 
नहीं रोक सकेगा और सरकारी व्ययों का सार्वजनिक ऋण द्वारा अर्थ संचालन 
करने का परिणाम वही होगा जो 'सूजित मुद्रा' द्वारा होता। 

मुद्रास्फीति रोकने के लिये उपभोग नियन्त्रण तथा अन्य सरकारी विनियमन 
(१) क्लेशप्रद (77[750776) होते हैं तथा अनेक प्रकार की शासन सम्बन्धी और 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं; (२) इनका महत्व जनतान्त्रिक व्यवस्था 
में अधिक नहीं होता क्योंकि इसमें सरकार की उपभोग नियन्त्रण करने की शक्ति 
सीमित होती है; (३) ये अधिकांशत: अस्थायी उपाय होते हैं । उस समय तो 
इनका असफल होना अवश्यम्भावी है जब हीतार्थ-प्रबन्धन के रूप में स्फीतिक दवाव 
अपना प्रचण्ड प्रभाव डालते हैं तथा अर्थ-व्यवस्था को नियन्त्रण के वाहर कर देते 
हैं । यदि स्फीति उत्पन्न करने वाली प्रारम्भिक शक्तियाँ जारी रहें तब इन 
सभी वंत्तिक उपायों का परिणाम 'दमित स्फीति होगा । 


जहाँ तक स्फीति रोकने के लिए वैत्तिक उपायों का सम्बन्ध है उनमें सब 
से अधिक प्रभावशाली विधि सरकारी व्यय तथा परिव्यय को कम करना है क्‍योंकि 
सरकार के अधिक व्यय के कारण ही स्फीति का जन्म होता है । परन्तु युद्ध काल 
अथवा राष्ट्रीय संक्रमण जैसे बाढ़, अकाल इत्यादि के समय में सरकारी व्यय में 
कटौती करना सम्भव नहीं है और शान्ति काल में राजकीय व्यय में कटौती 
(१) शासन सम्बन्धी विचारों तथा (२) आथिक दृष्टि से पिछड़े हुये देशों के लिये 
सार्वजनिक क्षेत्र भें विनियोग को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से सम्भव नहीं है। 
यदि आश्िक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों के सरकारी व्यय में कठौती कर दी जाये 
तब उत्पादन के घट जाने की तथा वृत्तिहीनता में वृद्धि हो जाने की सम्भावना 
है । इसके परिणामस्वरूप न केवल आथिक विकास की दर में कमी हो जायेगी 
वरन्‌ अवस्कफीतिक शक्तियाँ अपना प्रभाव उत्पन्न करने लगेंगी । 


मौद्रिक उपाय- चूँकि स्फीति प्रधावत: एक मौद्विक प्रतिभास है, अतः कुछ मौद्विक 
विधियाँ भी इसे रोकने की हैं जेसे (१) केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति घटा कर 
चलन का नियन्त्रण अधिक सतकंता से किया जाता; (२) खुले बाजार की क्रियाओं 
(००7 77476 0[02६078) से सरकारी तथा अन्य स्वीकृत ऋणपत्रों को 
बेच कर बाजार से अतिरिक्त मुद्रा को खींच लेना; (३) नकद और साख के अन्‌- 
पात में वद्धि करके बंके साख को कम करना तथा नकद के उस अनपात में 
वद्धि करता जो व्यावसायिक बेंकों को केन्द्रीय बेंक के पास जमा करना अनिवार्य 
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होता है । इसके अतिरिक्‍त केन्द्रीय बेंक की आंशिक साख नियन्त्रण (30]९०४४०८ 
07"20॥0 ००॥77०!) की नीति के द्वारा जिसका अर्थ होता है व्यावसायिक बेंकों पर 
कुछ पिशेप वस्तुओं तथा ऋणपत्रों के आधार पर बैक साख निर्गमन करने पर निय- 
नत्रण । इस कार्य के लिये केन्द्रीय बेंक समझा कर तथा अपने आदेश प्रदान कर 
व्यावसायिक बैंकों को राजी करता है । ये सब केन्द्रीय बेंक प्रणाली के अंश समझे 
जाते हैं ; और (४) ब्याज की दर में वृद्धि करके जिससे व्यावसायिक वर्ग के लिये 
विनियोग करने के लिये ऋण लेने की लागत में वृद्धि हो जाय और वे नये 
विनिय्रागों को करने में हतोत्साहित हों । यदि एसा नहीं होता तब श्रमिकों, कच्चे 
माल प्रदान करने बालों तथा अन्य व्यक्तियों की ऋष शक्ति में बद्धि हो जाती 
जिससे स्फीतिक शक्तियों को प्रश्रय मिलता । 

ये मोद्रिक विधियाँ स्कीतिक शाक्षितयों को नियन्त्रित करने में सफल तभी हो 
सकतो हैं जब इनका प्रग्रोग सुचार रूप से किया जाये। परन्तु कई कठिनाइयाँ 
उत्पन्न हो जाती हैं: (१) भारत जैसे आ्थिक दृष्टि से अर्ध-विकसित देश में 
जहां मुद्रा बाजार सुप्ंगेठित नहीं है और जहाँ एक विशाल अमृद्वित क्षेत्र (70॥- 
77/)707820 ४८८।००) है जिस पर केन्द्रीय बैंकिंग सत्ता का कोई नियन्त्रण 
नहों है, ये विवियाँ अजबिक सफेहू नहीं हो सकतीं। (२) मौद्रिक उपायों का प्रयोग 
या तो गलत समय पर किया जाता है अथवा इतनी अधिक मात्रा में कर दिया जाता 
है कि उससे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती । मौद्विक उपायों की सफलता 
के लिग्रे यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनका उचित समय प्रयोग किया जाये और 
एक निश्चित मात्रा में प्रयोग हो, परन्तु वास्तव्रिक व्यवहार में इस प्रकार की 
व्यवस्था करना बहुत कठित है। (३) यदि मौद्विक विधियों का प्रयोग सुचारु रूप 
से न किया गया तब औद्यांगिक उत्पादन की वृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है, 
जैसा कि भारत तथा अन्य अर्थे-विकसित देशों में हुआ जहाँ पर केन्द्रीय बैंक की 
आंशिक साख नियन्त्रण” की नीति के कारण ही उत्पादक अपने उत्पादन की न्यायो- 
चित आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भी वित्त प्राप्त करने में असमर्थ रहे जिससे 
उन्हें बाध्य होकर अपने उत्पादन में कमी करनी पड़ी । 

उत्पादन तथा उत्पादकता. स्फीति को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है उत्पा- 
दन तथा विभिन्न उत्पादन के साधनों की उत्पादकता में वृद्धि। स्फीति का मौलिक 
कारण है लोगों की क्रम शक्ति में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षा' अधिक 
वृद्धि। पिछले पुष्ठों में दी गई तृतीय अवस्था में कौमतों में स्फीतिक वृद्धि थी क्योंकि 
लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होकर १६,००० करोड़ रुपये हो गई जब कि बाजार 
में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति केवल १५,००० करोड़ रूपये. के बराबर थी। 
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राष्ट्रीय आय तथा राष्ठ्रीय प्रदा को सम्भारने के 
प्र्दा लिये मुद्रा की पूर्ति अर्थात 
लोगों की क्रय शक्ति 


पांचवी अवस्था. १६,००० करोड़ रूपये ४,००० करोड़ रुपये »( ४ 


अब, जैसा कि पांचवी अवस्था में दिखलाया गया है, यदि बढ़ी हुई क्रय शक्ति 
को प्रतिसन्तुलित (20प070०7099700०८८) करते के लिये वस्तुओं और सेव्राओं में 
वृद्धि हो कर १६,००० करोड़ रुपये हो जाती है तब असन्तुलन ठीक हो जायेगा 
और स्फीति नियन्त्रित हो जायेगी। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि 
प्रदा में वृद्धि प्रवतेमान उत्पादन क्षमता के द्वारा ही होनी चाहिए, अतिरिक्त 
विनिषपोग के द्वारा नहीं । क्‍योंकि जब नया विनियोग होता है तब लोगों के हाथ 
में ऋ शक्ति भी बढ़ जाती है। यदि प्रदा में वृद्धि बिना नये विनियोग के होती है 
तब बाजार में कुल पूति बिना लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुए बढ़ जायेगी। 
परन्तु यदि नया विनियोग अत्यन्त आवश्यक है तब स्फीति को रोकना उस समय 
सम्भव होगा जब इस नये विनियोग के द्वारा वस्तुओं की कुल प्रदा में वृद्धि लोगों 
की क्रप शक्ति से अधिक हो, जैसा कि पांचवीं अवस्था मे दिखलाया गया है । 


औद्योगिक प्रदा की इस प्रकार की वृद्धि के लिये इन बातों को दूर करना 
अत्यन्त आवश्यक है: (१) सरकार द्वारा अधिक कर रूगाया जाना; (२) अत्य- 
धिक मजदूरी तथा कच्चे मार का अधिक मूल्य; और (३) आयात किए गए 
कच्चे माल, मशीन तथा प्राविधिक क्षमत्ता की कमी । अतः उत्पादन की वृद्धि के 
लिये यह आवश्यक हो सकता है कि सरकार एक निश्चित अवधि तक के लिये 
“कर अवकाश" (४85 40॥029) घोषित करे तथा श्रमिक व्र्तेमान मजदूरी पर 
कार्य करने के लिये उस समय तक राजी हो जायेँ जब तक स्फीतिक दशाएँ अर्थ- 
व्यवस्था में विद्यमान रहें । यदि श्रमिक अधिक परिश्रम करें, उत्पादन की रीति 
में सुधार हो, और प्रवर्तमान सम्भारों तथा मशीनों का अधिक कुशलता से प्रयोग 
किया जाय तब उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होना सम्भव है जिससे स्फीतिक 
शक्तियों को नियन्त्रित किया जा सकता है। उद्देश्य है बाजार में लोगों की करय- 
शक्ति की अपेक्षा वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि वस्तुओं के उत्पादन में 
या उत्पादकता में वृद्धि करके की जाये। 

वस्तुओं के आयात में वृद्धि करके भी स्फीति को रोका जा सकता है परन्तु 
इस विधि का प्रयोग सदा नहीं किया जाता क्‍योंकि (१) इसमें विदेशी विनिमय 
की अपार राशि की आवश्यकता होती है जो स्फीति से पीड़ित देश प्रदान करने में 
असमर्थ होता है, (२) ठीक प्रकार की वरस्तुएँ उचित मूल्य पर न मिल 


८० अथंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


सकें तथा (३) आयात की गई वस्तुएं अपना एक अलग बाजार बना सकतीं / 
हैं जो दीर्घ काल में आयात करने वाले देश के औद्योगिक विकास के लिए 
महान कठिनाइयाँ उत्पन्न कर द॑। 


ग्रवस्फीति रोकने के उपाय 


जेसा कि स्फीति में था, अवस्फीति रोकने के लिए भी वैत्तिक, मौद्रिक तथा 
उत्पादन सम्बन्धी विधियाँ हैं । यहाँ पर उहृश्य छोगों की क्रय शवित में वृद्धि 
कर उसे अर्थव्यवस्था में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के बराबर करता होता है। 
परन्तु यह अच्छी नीति नहीं होगी यदि लोगों की क्रय शक्ति में बृद्धि उन्हें दान 
अथवा धर्मार्थ देकर की जाये क्योंकि इससे छोग अनेतिक हो जायेगे तथा सरकारी 
वित्त पर अत्यधिक भार पड़ेगा जिसरी अथंव्यवस्था में नवीन प्रकार की कठिता- 
इयाँ उत्पन्न हो जायेगी । 

अतः वेत्तिक उपायों के अन्तर्गत सम्मिलित हैं कर को घटाना, सरकारी ऋषणों 
में कटीती, तथा छोगों को वस्तुएँ और सेवायें खरीदन के लिए किदत-क्रय (]॥0 
7007009५%८) इत्यादि सभी प्रकार की सुविधायें प्रदान करता । मौद्रिक विधियों 
के अन्तर्गत सम्मिलित हैं केन्द्रीय बेंक द्वारा अधिक चलन निर्गंमित करके मृद्रा 
के परिचलन में वृद्धि करना, तथा व्यावसायिक बैंकों को अधिक साख निर्मित 
करने के लिये प्रोत्साहित करना। अवस्फीति को रोकने के लिये ब्याज की दरः को 
कम करने पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। इसमें निहित विचार यह है कि 
व्यावसाथियों के ऋण लेने की छागत को घटा दिया जाये जिससे साहसोद्यममी अपने 
विनियोग में वृद्धि कर सकें, छोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो, तथा भविष्य के बारे 
में लोग आशावादी हो सकें। परन्तु वास्तविक व्यवहार में यह पाया गया है कि 
यद्यपि स्फीति को रोकने के लिये ब्याज की दर एक प्रभावरपूर्ण विधि होती है परन्तु 
अवस्फीति को व्याज की दर में कमी करके, अर्थात अल्पव्याज म॒द्रा-नीति (00४ 
770769 90॥09 ) द्वारा, मली भांति नहीं रोका जा सकता। ब्याज की दर में कमी 
प्रति इकाई उत्पादन लागत में कोई अधिक अन्तर नहीं उपस्थित करती । यह भी 
ध्यान देने योग्य बात है कि लागत उतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी 
साहसोद्यियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग । अतः ब्याज की कम दर अव- 
सस्‍्फीति को रोकने की सफल विधि नहीं होती । इसलिए! हम इस निष्कर्ष 
पर. पहुँचते हैं कि जब तक उन प्रारम्भिक शक्तियों को सफलतापूर्वक नियन्त्रित 
नहीं किया जाता जिनके कारण आ्थिक मन्दी, बेरोजगारी तथा गिरती हुई आय 
उत्पन्न होती है (जिनके फलस्वरूप ब्रस्तुओं और सेवाओं की मांग घट जाती है।) 


सस्‍्फीति तथा अवस्फो्ति ८९ 


तब तक वेत्तिक तथा मौद्रिक विधियाँ स्फीति को रोकने में सफल नहीं हो 
सकतीं । 


अवस्फोतिक शक्तियों को नियन्त्रित करते की सबलू विधि यह है कि सरकार 
सार्वजनिक निर्माण के कार्य को चाल करे तथा सड़क, अस्पताल, बाँध, मिलें तथा 
अन्य उत्पादक कार्यों के सदुश नवीन विनियोगिक क्रियाओं को करें। इससे लोगों 
को रोजगार मिलेगा, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जायेगी, तथा आशा- 
बादी वातावरण भी उत्पन्न होगा जो अर्थ॑-व्यवस्था को उस दलरूदक से निका- 
लने के लिये अत्यन्त आवश्यक है जिसमें वह मन्दी के समय पड़ जाती है। 
निजी साहसोद्यम कम राभ मिलने के कारण ऐसे समय विनियोग नहीं करेगा । 
सरकार, जो लाभ की भावना से प्रेरित नहीं होती, ऐसे समय नये विनियोगों को 
करके अवस्फीतिक शक्तियों को दूर कर सकती है। परन्तु सफल होने के लिये इस 
प्रकार के विनियोग को भली भांति संचालित होता चाहिए; अधिक ऊँचे पैमाने का 
होना चाहिए तथा देश की क्षमता के भीतर होना चाहिए, जिससे सार्वजनिक आय 
पर इतना भार न पड़ जाये जिसका वह वहन न कर सके । 


प्र 


अध्य(य ७ 
सोद्रिक सान 
(५(070॥979 5६270 0:05) 

आधुनिक युग में प्रमाप मुद्रा की सामान्य स्वीकार्येता एक वैधानिक अधिवन्धन 
हे तथा यह अधिनियम द्वार लागू किया जाता है । परल्तु राज्य मुद्रा के मूल्य में 
हुए परिवर्ननों के प्रति विरक्‍त नहीं रह सकता क्‍योंकि अधिनियमों के होते हुए भी 
लोग सरकार द्वारा निर्गमित मुद्रा को अस्वीकार कर सकते हैं यदि उसकी (मुद्रा 
की) क्रम गक्ति (9प्राट488708 70५67) में बहुत अधिक कमी हो जाती है। 
अतः राज्य को इस बात का ध्यान रखना होता है कि मुद्रा के अंकित मूल्य तथा उसकी 
क्रम दक्ति में अधिक अन्तर न हो | इसी कारण से अतीत मैं प्रमाष मुद्रा के मूल्य 
को किसी बहुमूल्य धातू, जेसे स्वर्ण अथवा रजत, के मूल्य से सम्बन्धित कर दिया 
जाता था । इससे राज्य को मुद्रा की क्रम शक्ति को उसके अंकित मूल्य से अधिक घट 
जाने से रोकने में सुविध। होती थी । दूसरे, यद्यपि राज्य मुद्रा के अंकित मूल्य की 
गारण्टी करती है, फिर भी लोगों का अधिक विश्वास स्वर्ण, रजत, तथा अन्य धांतुओं 
में होता है यद्यपि इन घातुओं के मूल्य में भी उतने ही परिवर्तन हुआ करते हैं जितने 
अन्य वस्तुओं अथवा मुद्रा के मूल्य में । जनता का विश्वास बनाये रखने के ही लिये 
अतीत में राज्य ने मुद्रा के मूल्य को कुछ बहुमूल्य धातुओं से सम्बद्ध किया । परन्तु 
अब विश्व के अधिकांश देशों में छोगों का बहुमूल्य धातुओं से संलग्न काफी कम हो 
गया है तथा सरकार मुद्रा के मूल्य को किसी धातु के मूल्य से सर्देव्र सम्बद्ध रखना 
आवश्यक नहीं समझती । अब मुद्रा के मूल्य का संचालन उसकी पूति तथा मांग के 
नियन्त्रण द्वारा होता है। 

मौद्रिक मान तीन प्रकार के हो सकते हैं: (१) एक-घातू मान (777070- 
77609577) , जिम्तके अन्तगंत प्रमाप मुद्रा का मूल्य किसी एक धातु, जेसे स्वर्ण 
अथवा रजत, से सम्बद्ध रहता है। यदि मूल्य स्वर्ण से सम्बद्ध है तब स्वर्ण मान 
कहा जायेगा और यदि रजत से सम्बद्ध है तब रजत मान; (२) द्वि-धातु मान 
(४-706»7»7), जिसके अन्तर्गत दो प्रमाप मुद्रा्ें होती हैं | एक प्रमाप 
मुद्रा का मूल्य एक प्रकार (स्वर्ग) की धातु में निश्चित रहता है तथा दूसरी प्रमाप 
मुद्रा का मूल्य दूसरे प्रकार की धातु (रजत) में, तथा राज्य दोनों प्रमापित सिक्कों 
में एक निश्चित अनुपात रखता है; तथा (३) पत्र (कागज) मान, जिसके अन्त- 
गत प्रमापित मुद्रा का मूल्य किसी बहुमूल्प धातु से नहीं सम्बद्ध रहता वरन्‌ मांग 
के अनुपात में प्रमाप मुद्रा की पूर्ति के संचालन से नियन्त्रित होता है । 


मौद्विक मान ८३ 

यहाँ पर यह बतला देना चाहिए कि सरकार के लिये केवल इतना ही नहीं 
आवश्यक है कि वह प्रमाप मुद्रा के अंकित मूल्य तथा क्रय शक्ति में अधिक अन्तर 
न होने दे । यदि प्रमाप मुद्रा का मूल्य भली भाँति नियन्त्रित हो जाता है तब 
अन्य प्रकार की मुंद्राओं के मूल्य पर नियन्त्रण स्वतः हो जायेगा । इसका कारण 
यह है कि राज्य की अन्य प्रकार की मुद्राएँ प्रमापित्त मुद्रा के गुणन (7र्पाप्6) 
के रूप में होती हैं और जब प्रमाप मुद्रा का मूल्य नियन्त्रित होता है तब अन्य 
प्रकार की मुद्राओं का मूल्य स्वतः नियन्त्रित हो जाता है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि 
बेंक मुद्रा की कुल मात्रा जिसे निर्गंमित किया जा सकता है सरकारी मुद्रा की मात्रा 
द्वारा सीमित होती है, इसलिये सरकारी मुद्रा के मूल्य का नियन्त्रण बेक मुद्रा 
के मूल्य को नियन्त्रित करने के लिए पर्याप्त रहता है। 


स्वर्ण मान 


एक-धातु मान में सबसे प्रसिद्ध स्वर्ण मान है जिसके अन्तर्गत प्रमापित मुद्रा का 
मूल्य स्वर्ण के मूल्य के साथ सम्बद्ध रहता है। अतीत में इसके विविध रूप थे, ज॑से 
पूर्ण स्वर्ण मान (00 87८८6 ४६870970 ) , स्वर्ण पट मान (209 छंपागका 
8097704270 ) तथा स्वर्ण विनिमय मान (20०॑त ूकब्प8&९० अ40त27व ) । 


पूर्ण स्वर्ण मान. इसे स्वर्ण परिचलित मान (8000 ८7८पॉ०प्ंशहु इशि- 
0270 ), और पूर्ण काय स्वर्ण मान (पं 790060 ४0०00 5:500270 ) भी कहते 
हैं। इस प्रकार के स्वर्ण मान के अन्तगंत एक विशिष्ट ब्रजन तथा प्रकार के सिक्कों 
के रूप में स्वर्ण का परिचलन होता है। चूंकि स्वर्ण सिक्के पूर्ण काय (णि 90- 
07८0) होते हैं इसलिए चलन का मूल्य स्वतः स्वर्ण के मूल्य से सम्बद्ध हो जाता 
है । क्योंकि स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता इसलिये 
एक देश की चलन का मूल्य स्वर्ण मान प्रर आधारित दूसरे देश की चलन से स्वत: 
सम्बद्ध हो जाता है। १९१४ के पूर्व ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस तथा 
विदृब् के कुछ अन्य देश स्वर्ण मान पर थे । 

स्वर्ण पट मान. इस प्रकार के स्वर्ण मान के अन्तर्गत सिक्‍कों के रूप में स्वर्ण 
का परिचलन नहीं होता बरन्‌ चलन का मूल्य स्वर्ण के रूप में निश्चित रहता है 
तथा स्वर्ण का स्व॒त॒न्त्र आयात एवं निर्यात होता रहता है। जब ब्रिटेन ने १९२५ में 
स्वर्ण मान को पुनः अपनाया तब स्वर्ण पट मान को ही माना। इस प्रकार के स्वर्ण 
मान द्वारा स्वर्ण के प्रयोग में बचत होती है और साथ साथ स्वर्ण मान के सभी 
लाभ भी उठाये जा सकते है। 


८४ अर्थशास्त्र के आधूनिक सिद्धान्त 


स्वर्ण विनिभय मान. इसके अन्तर्गत किसी देश की प्रमाप मुद्रा का मल्य 
अपरोक्ष रूप में स्व्र्ण से सम्बद्ध रहता है । इस देश की प्रमाप मुद्रा का मूल्य ण्से 
देश की" मुद्रा के साथ सम्बद्ध रहता है जो स्वयं स्वर्ण मान पर है । इस प्रणाली 
में स्वर्ण पट मान से भी अधिक सोने की बचत हो जाती है क्‍योंकि एक देश कौ 
स्वर्ण निधि अनेक देशों का कार्य कर सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तथा 
प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य में (१९२५-३१) भारत स्वर्ण विनिमय मान 
परथा। चांदी का रुपया भारत में प्रमाप मुद्रा था तथा विनिमय के कार्यों के लिये यह 
स्वर्ण में परिवर्ततशील था। परिवर्तत के लिये इसका मूल्य ब्रिटेन की मुद्रा, अर्थात 
पौंड, के रूप में ? शिल्लिंग ४ पेंस निश्चित रखा गया । भारत का सेक्रेटरी आफ 
स्टेट इन कौन्सिल' कौन्सिल बिलों को १ शिलिग ४डूँ पेंस प्रति रुपया की दर से बेचने 
के लिये विधानतः बाध्य था और यदि कोई व्यक्ति इंग्लेण्ड से भारत में रुपया 
भेजना चाहता था तो वह इसी दर पर कौन्सिल बिलों को खरीद सकता था जिसके 
लिए भारत में रुपया भुगतान कर दिया जाता था। भारत सरकार इन 
प्रतिवर्ती कौन्सिक बिलों को एक शिलिंग ३३< पेंस प्रति रुपये की दर 
से बचने के लिये बाध्य थी जिससे यदि कोई व्यक्ति भारत से मुद्रा इंग्लेंड 
भेजना चाहे तो वह भारत में रुपया देकर इसी दर पर पौण्ड प्राप्त कर सके । चूँकि 
ब्रिठेन पूर्ण स्वर्ण मान पर था इसलिए पौण्ड स्वर्ण में परिवर्ततीय था तथा इस प्रकार 
विनिमय के लिये भारतीय रुपया स्वर्ण से सम्बद्ध था । 


प्रमुख विशेषतायें. स्वर्ण मान के इन सभी रूपों की दो प्रमुख विशेषताएँ होती 
हैं: (१) सरकार स्वर्ण की असीमित मात्रा को एक निश्चिप्त मूल्य पर बेचने तथा 
खरीदने के लिये विधानत: बाध्य होती है। क्रय-विक्रय मूल्य प्रायः एक ही रहते 
हैं ताकि प्रमाप मुद्रा का मूल्य स्त्र्ण के रूप में इन्हीं संकुचित सीमाओं के भीतर ही' 
निश्चित रहे; तथा (२) स्त्र्ण तथा स्वर्ण सिक्कों का आयात और निर्यात मुक्त 
होता है जिससे प्रमाप मुद्रा का मूल्य स्वर्ण, जो एक अन्तर्राष्ट्रीय विनिमयित पदार्थ 
है, के रूप में स्दंव स्थिर रखा जा सके । इससे न केवल प्रमाप मुद्रा का मूल्य स्वर्ण 
के रूप में स्थिर रह सकता है वरन्‌ एक देश की चलन का विनिमय मूल्य दूसरे 
देश की चछन (जो स्त्र्ण मानपर आधारित है) के रूप में स्थिर रह सकता है। 
विनिमय दर की यह स्थिरता सब प्रकार के स्वर्ण मान का एक महान लाभ है। 


तुलना. सभी प्रकार के स्वर्ण मान में प्रमाप मुद्रा का मूल्य स्वर्ण के रूप में 
स्थिर रहता है तथा विनिमय स्थिरता सुनिश्चित रहती है । परन्तु इन तीन प्रकारों 
में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर होते हैं: 
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(१) पूर्ण स्वर्ण मान के अन्तर्गत स्वर्ण सिक्कों का वास्तव में परिचलन 
रहता है तथा केन्द्रीय बेंक द्वारा स्वर्ण के क्रय तथा विक्रय की मात्रा पर कोई 
नियन्त्रण नहीं रहता, परन्तु स्वर्ण पट मान तथा स्व विनिमय मान के अन्तर्गत स्वर्ण 
सिक्‍कों का परिचलन नहीं रहता तथा केन्द्रीय बैक द्वारा स्वर्ण की क्रय तथा विक्रय 
की जाने वाली मात्रा पर कुछ सीमायें छगा दी जाती हैं (ब्रिटेन में १९२५ और 
१९३१ के बोच यह मात्रा ४०० औंस थी) । सभी व्यावहारिक कार्यों के लिये 
भ्रमाप मुद्रा का आन्तरिक तथा वाह्य मूल्य स्वर्ण के रूप में निर्धारित रहता है परन्तु 
स्वर्ण पट मान और स्वर्ण विनिमय मान में समायोजन उतना सुगम नहीं रहता 
जितना कि पूर्ण स्वर्ण मात के अन्तर्गत रहता है। 


(२) पूर्ण स्वर्ण मान के अन्तर्गत स्वर्ण सिक्के वास्तव में परिचलित रहते हैं। 
अन्य प्रकार की मुद्रायें, जेसे कागज मुद्रा, किसी भी समय स्वर्ण में परिवर्तित की जा 
सकती हैं; वास्तव में तो ये केवल केन्द्रीय बेंक के पास संचित स्वर्ण की 'प्रतिनिधि' 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होतीं । इसके विपरीत स्वर्ण पट मान तथा स्वर्ण विनि- 
मय मान के अन्तर्गत यह बिल्कुल आवश्यक नहीं रहता कि शत प्रतिशत स्वर्ण 
सुरक्षित रखा ही जाये । इन दशाओं में केनद्मीय बेंक (अ) अनूपातिक निधि 
प्रणाली का अनुसरण कर सकता है जिसमें स्वर्ण निधि के एक निश्चित अनुपात 
में ही बेक-तोट का निर्गंम हो सकता है, अथवा (ब) निश्चित विश्वासा श्रित प्रणाली 
का अनुसरण करः सकता है जिसके अन्तर्गत राज्य नियम द्वारा निर्धारित सीमा 
तक बिना स्वर्ण निधि रखे ही बेक नोट निर्गंसित किये जा सकते हैं। 


(३) इन सभी दश्ाओं में स्वर्ण मान पर आधारित सभी चलनों का सापेक्ष्य 
विनिमय दर संकुचित सीमा के भीतर स्थिर रहता है । 


समायोजन की क्रिया विधि. स्वर्ण मान के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात है 
उसके समायोजन की क्रिया विधि जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति स्वर्ण की क्रय शक्ति 
से अधिक भिन्न नहीं रहती | मान लीजिए विनिमय का टठकसाली दर (एां्तां, 
7027 0 65०४०७786 ) --जो दो देझ्षों की मुद्राओं के स्वर्ण अंश की समानता के 
दारा ज्ञात हो सकता है--१ पौण्ड--१५ रु० है । पौण्ड स्टर्छिंग ब्रिटेत की तथा 
रुपया भारत की प्रमाप मुद्रा है। मान लीजिए ब्रिठेव को भारत से आयात की 


१. वास्तव में पौण्ड तथा भारतीय रुपये का टकसाली विनिमय दर १ 
पौण्ड-- १३३ रुपये है | पौण्ड का स्वर्ण मूल्य १ पौण्ड-२२"४८८२८ ग्राम 
उत्कृष्ट स्वर्ण है और १ रुपया--०*१८६६२१ ग्राम उत्कृष्ट स्वर्ण के होता 
है | यहाँ सुविधा के लिए १ पौण्ड --१५ रुपये के मान लिया गया है । 
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गईं वस्तुओं, और जहाज, बेक तथा भारतियों द्वारा की गई अन्य प्रकार की 
सेवाओं के लिए कुल भुगतान १००० पौण्ड करना है, और भारत को उसी अवधि 
में ब्रिटेन से किएगए आयात इत्यादि के बदले में कुल १५,००० रुपये का भुगतान 
करना है । यह भी मान लीजिए कि केवरू भारत तथा ब्रिटेन यह ही दो 
देश हैं । 
स्वर्ण मान के अन्तर्गत उच्चतर स्वर्ण बिन्दु तथा निम्नतरः स्वर्ण बिन्दु 
रहते हैं जिनके बाहर विनिमय दर में प्रिचलन नहीं हो सकता । मान 
लीजिए १ पौण्ड अथवा १५ रुपये के बराबर भारत से इंग्लेण्ड' र्त्नर्ण भेजने 
में परिवहन व्यय कुल २५ नये पेसे लगता है । भारतीय आयातक [((77- 
707८०), जिसे ब्रिटेन के निर्यातक को भुगतान करना है, इस कार्य के लिए 
एक पौण्ड पाने के लिये १५-२५ रुपये से अधिक नहीं देगा । यदि व्रिनिमय 
दर १ पौण्ड--१५:२५ रुपये से अधिक हो जाती है (मान लीजिए, १ पौण्ड -- 
१५-३० हपयें है) तब वह भुगतान करते के लिये १५ रुपये का स्वर्ण खरीद कर 
इंग्लेण्ड भेज देगा जहाँ इसके बदले उसे एक पौण्ड मिल जायेगा । ब्रह २५ 
नये पैसे परिवहन व्यय भी दे देगा । इस प्रकार उसे १५२५ रुपये में १ 
पौण्ड प्राप्त हो जायेगा। यदि ब्रिनिमय दर इससे (१ पौण्ड--८१५२५ रु० से) 
ऊपर हो जाती है तब वह रुपयों से पौण्ड खरीदने के स्थान पर सोना भेजना पसन्द 
करेगा । इसको उच्चतम स्वर्ण बिन्दु” अथवा स्वर्ण निर्यात बिन्दु” कहते हैं। 
अब मान लीजिए कि भारतीय निर्यातक ने रुपयों में नहीं (जंसा कि 

बहुधा होता है) वरन्‌ पौण्ड में भुगतान प्राप्त किया हैं तथा वह इन पौष्डों 
को बाजार में बेचने के लिये प्रस्तुत है। वह एक पौण्ड के बदले में १४०७१ 
रुपये से कम नहीं स्वीकार करेगा क्‍योंकि यदि दर इस स्तर से नीचे हो 
जाती' है तब व्रह एक पौण्ड के बराबर स्वर्ण बंक आफ इंग्लेण्ड से प्राप्त 
करेगा और उसका आयात भारत में कर लेगा जहाँ पर उसे इस स्वर्ण के 
लिए रिजर्व बैंक से १५ रुपया मिलेगा । २५ नया पैसा परिवहन व्यय देने 
के उपरान्त उसे १ पौण्ड के बदले में १४-७५ रुपये मिल जायेंगें। इसको 
“निम्नतर स्वर्ण बिन्दु” अथवा स्वर्ण “आयात बिन्दु कहते हैंऔर यदि विनिमय दर 
१ पौण्ड-- १४-७५ पैसे से कम रहता है तब भारत में स्वर्ण का आयात होने 
लगेगा। इस प्रकार: 

विनिमय का टकंसाली दर है पौण्ड १४६१५ रुपये 

उच्चर स्वर्ण बिन्दु है पौण्ड १०८१५"२५ रुपये 

निम्नतर स्वर्ण बिन्दु है पौण्ड १,--+१४*७५ रुपये 
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यदि कुछ कारणों से भारतीय मुद्रा की कीमत घट जाती है और मूल्य स्तर 
में वृद्धि हो जाती है, जबकि ब्रिटेन के मूल्य स्तर में कोई परिवतंन नहीं होता, 
तब इसका परिणाम यह होगा कि भारतीय वस्तुएँ अधिक महंगी हो ज़ायेंगी तथा 
उनका निर्यात ब्रिटेन में उसी मात्रा में नहीं होगा जितना पहिले था । बढ़ी हुई कीमतों 
का लाभ उठाकर ब्रिटेन की वस्तुएँ भारत में अधिक मात्रा में आयेंगी। मान लीजिए 
इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन को अब केवरू ८०० पौण्ड भारत को भुगतान 
करना पड़ता है तथा भारत को १६,००० रुपये ब्रिटेन को उसी अवधि में 
भुगतान करना होता है । अब विनिमय दर की प्रवृत्ति १ पौण्ड--२० रुपये होने 
की होगी । परन्तु यदि दोनों देश स्वर्ण मान पर हैं तब ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि 
जब विनिमय दर स्वर्ण बिन्दु से बाहर जाने छरूगेगी तब एक देश से स्वर्ण दूसरे 
देश में जाने लगेगा । उपरोक्त उदाहरण में विनिमय दर ज्योंहि १ पौण्ड--१५-२५ 
रुपये से अधिक होने लगती है त्यों ही स्वर्ण का निर्यात भारत से ब्रिटेन को होने 
लगता है और इस प्रकार की असंगति दूर हो जाती है । 


स्वर्ण मान की कार्य विधि इस प्रकार है: भारत से स्वर्ण बाहर चले जाने 
से भारत में परिचलित मुद्रा में संकुचन होगा क्योंकि चलन स्वर्ण पर आधारित 
है। चलन की मात्रा में संकूचन हो जाने से मृल्य स्तर में कमी हो जायेगी । 
ब्रिटेन में स्वर्ण के आयात से परिचलित चलार्थ कीं मात्रा में वृद्धि होगी, क्योंकि 
इसकी भी चलन स्वर्ण पर आधारित है, जिसके फलस्वरूप मूल्य स्तर में वृद्धि हो 
जायेगी । यह उस प्राथमिक कारण को दूर कर देगा जिसके द्वारा ब्रिठेत की वस्तुओं 
का आयात भारत में बढ़ गया तथा भारतीय वस्तुओं का आयात ब्रिटेन में कम हो गया 
था । दोनों देशों के व्यवसाय, सेवाओं तथा पँजी का प्रवाह क्रमश: अपने सामान्य स्तर 
पर आ जायेगा और यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहेगी जब तक विनिमय दर 
१ पौण्ड --१५ रुपये के नहीं हो जाती और प्रत्येक देश के चलछून की क्रय शक्ति उसमें 
निहित स्वर्ण की क्रय शक्ति के समान नहीं हो जाती । क्लासिकल आथिक सिद्धान्त 
का यह कहना है कि यह समायोजन स्वतः होता है। परन्तु ऐसा होना आवश्यक 
नहीं है। 

स्वत: समायोजन का अथथ होता है कि यदि विनिमय दर टकसाली विनिमय दर 
से भिन्न हो तब स्वर्ण का प्रवाह ((0७) होने छगेगा और इससे स्थिति अपने आप 
सुधर जायेगी । यह ठीक है कि स्वर्ण का प्रवाह होने लगेगा परन्तु इससे स्थिति 
अपने आप सुधर जायेगी यह आवश्यक नहीं है क्योंकि: (१) भारत से ब्रिटेन 
को जो स्वर्ण प्रवाहित होता है वह सम्भव है लोगों के निजी संचित स्वर्ण से हो 
रहा हो, चलन निधि से नहीं । यदि ऐसा है तब इसका प्रभाव भारत में परिचलित 
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चलार्थ पर तथा मूल्य स्तर पर कुछ भी नहीं पढ़ेगा। इसी प्रकार यह हो सकता है 
किजो सोना ब्रिटेन में जाता है वह तुरन्त टकसाल भें न भेजा जाये जिससे न तो 
चलन का प्रत्तार होगा ओर न मूल्य स्तर में वृद्धि । (२) जब भारत से सोना बाहर 
जा रहा हो तब भारतीय बेक अपने द्वारा निर्मित साख की मात्रा में कमी न करें 
तथा ब्रिटेन के बंक साख की मात्रा में वृद्धि न करें जबकि स्वर्ण उनके देश में जाता 
है । इसलिये स्वर्ण मान की क्रिग्रा विधि को सुगम बनाने के लिए यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि सभी देश स्वर्ण मान के नियमों का पालन करें । स्वर्ण 
मान का नियम है “स्वर्ण के आने पर साख मे प्रसार तथा स्वर्ण के बाहर चले जाने 
पर साख में संकुचन |” इसका अर्थ यह हुआ कि जब स्वर्ण भारत से बाहर जाता है 
तब भारत के केन्द्रीय बैक प्राधिकारी (रिजत्र बेंक आफ इण्डिया) को भारत में 
परिचलित मुद्रा की कुछ मात्रा को कम करना चाहिये तथा जब स्वर्ण का प्रवाह 
ब्रिटेन में होने लगता है तब ब्रिटेन के केन्द्रीय बेकिंग प्राधिकारी (बेंक आफ इंगलेंड) 
को वहाँ को परिचलित मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करनी चाहिये जिससे 
स्वर्ण मात की क्रय विधि का संचालन सुगमता पूर्वक हो सके । 

स्वर्ण मान के छाभ. समायोजन की कार्य -विधि स्वतः न होने पर भी स्वर्ण 
मान के कुछ लाभ होते हैं जो व्यवस्थित चलन' में सदा उपलब्ध नहीं होते । 
(१) स्वर्णमान विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित रखता है क्योंकि केन्द्रीय बेंक 
की मौद्रिक नीति के सहयोग तथा स्वर्ण के प्रवाह के कारण विनिमय दर स्थिर 
रहती है। यह वाणिज्य तथा व्यवसाय के लिए बहुत छाभ्रदायक है क्योंकि इसी के 
आधार पर ही वाणिज्य तथा व्यवसाय विकसित होते है। यदि विनिमय दर परि- 
वरतित होती रहती है तब भविष्य के सम्बन्ध में एक प्रकार की अनिश्चितता रहती 
है जिससे व्यवसायिकों को भावी लेन-देन सम्बन्धित ठकों को छेने तथा समय पर 
उनको पूरा करने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसके विपरीत, जब 
विनिमय दर स्वर्ण मान के कारण स्थिर रहती है तब सभी पक्षों फो अपनी छागत 
तथा मूल्य को पूर्व परिकलित करने में सुविधा रहती है। वास्तव में यह एक 
महान लाभ है। (२) स्वर्ण मान प्रत्येक देश की मूद्रा स्वर्ण के रूप में स्थिर रखने 
में सहायता प्रदान करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक दूसरे देश से मुबत रह 
कर किसी देश में स्फीति तथा अवृस्फीति नहीं हो सकती क्योंकि यदि किसी देश 
की सरकार परिचलित मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके मूल्य में वृद्धि कर देती है 
तब उस देश से स्वर्ण बाहर जाने रूगेगा | इससे किसी भी देश में बढ़ते हुए मूल्य 
घट सकते हैं। फिर भी, यह सम्भव हो सकतो है कि एक साथ सभी देशों के मूल्य 
में वृद्धि हो अथवा कमी परन्तु किसी एक देश के मूल्य नहीं बढ़ सकते । (३) स्त्र्ण 
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मान का एक प्रतिष्ठात्मक लाभ है। क्योंकि स्वर्ण एक बहुमूल्य धातु है, अतः स्वर्ण 
मान पर आधारित किसी भी देश में शक्ति की भावना होती है तथा जनता का 
विश्वास देश को चलन में बनाइरहता है। 

स्वर्ण सान विफल क्‍यों हुआ ? इन लाभों तथा विभिन्न देश की सरकारों 
की स्वर्ण मान अपनाने की इच्छा होते हुए भी अन्‍्तर्राप्ट्रीय स्वर्ण मान को किसी 
भी रूप में (पूर्ण स्त्रणे मान, अथवा स्वर्ण पट मान या स्वर्ण विनिमय मान) स्था- 
पित नहीं किया जा सका है। प्रथम विश्व यूद्ध के बाद १९२५ में कई देशों ने 
स्वर्ण मान को पुनः अपनाया परसच्तु १९३१ के प्रारम्भ में एक एक करके 
सभी ने इसका परित्याग कर दिया क्योंकि स्वर्ण मान पर रहना उन सब के लिये 
अत्यन्त दुष्कर हो गया। कठिनाई निम्न कारणों से उत्पन्न हुई । ४ 

(१) स्वर्ण मान के अन्तगंत किसी देश की मूल्य स्थिरता रखने की स्वतन्त्रता 
उस समय नहीं रह सकती जब अन्य देशों में मूल्यों में या तो वृद्धि हो रही हो 
अथवा कमी। इससे स्वर्ण मान पर आधारित सभी देशों को प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 
उस समय बहुत बड़ी हानि हुई जब वे अपनी स्वृतन्त्र मूल्य नीति का अनुसरण करना 
चाहते थे। अन्य शब्दों में प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व मौद्रिक नीति का उद्देश्य रहा 
करता था विनिमय स्थिरता जिसके लिये स्वर्ण मान अत्यन्त उपयुक्त था परन्तु प्रथम 
तथा द्वितीय युद्ध के बीच में विनिमय स्थिरता से बदल कर उद्देश्य मूल्य स्थिरता' 
हो गया । स्वर्ण मान के पतन का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। 

(२) यदि स्वर्ण मान के अन्तर्गत समायोजन स्वतः वहीं हो पाता था तथा 
केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकारी को स्वर्ण मान के नियमों का पाकून करने के लिये सेव 
सतक रहता पड़ता था तब तो अच्छा यह समझा गया कि स्वर्ण मान हो ही नहीं 
जिससे केन्द्रीय बेंक की कठिनाइयाँ तो न बढ़ें। अन्य दाब्दों में, चलन तथा 
साख के प्रबन्ध करने की क्रिया अधिक सुगमता तथा सफलता के साथ केन्द्रीय बेंक 
द्वारा उस समय पूरी की जा सकती है जब कि स्वर्ण मान न हो। 

(३) उष्ण मुद्रा' (706 707८9) के एक देश से दूसरे देश में अप्रत्या- 
शित आवागमन्‌--अर्थात पूँजी की अन्‍्तर्राप्ट्रीय गतिशीछता ब्याज दर के परिबतंनों 
पर आधारित नहीं होती वरन्‌ राजनीतिक तथा पूर्वकल्पी विचारों द्वारा प्रभावित 
होती है--ने देश के केन्द्रीय बेकिंग प्राधिकारी के लिये मुद्रा का मूल्य स्वर्ण के रूप 
में निश्चित रखना बहुत ही कठिन बना दिया । १९३० के निकट जब उष्ण 
मुद्रा ब्रिटेन से बाहर जाने छूगी तब स्वर्ण के ब्रिनिमय मूल्य में काफी तेजी से कमी 
होने रूगी तथा स्वर्ण का प्रवाह ब्रिठेन से वाहर होने लगा जिसके कारण अवस्फीतिक 
दशायें इंलेण्ड में उत्पन्न होने लगीं जिससे ब्रिटेन के लिये स्वर्ण मान पर रहना 
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असम्भव हो गया । यदि ब्रिटेन स्वर्ण मान पर रह गया होता तो बैंक आफ इंग्लेण्ड 
के लिए चलन तथा साख का संक्रुचन करना आवश्यक हो जाता जिससे अवस्फी- 
तिक शक्तिया ओर भी जटिल हो जातीं । चूँकि एक निश्चित सोमा से बाहर स्फीति 
और अवस्फीति वाणिज्य तथा व्यवसाय के लिये हानिकारक सिद्ध होते हैं, इसलिए 
१९२५ में ब्रिटेन की सरकार को बाध्य होकर स्वर्ण मान का परित्याग करना पड़ा । 
बाद में अन्य देशों ने भी ऐसा ही किया। सामान्य परिस्थिति में तो स्वर्ण मान को 
रखना सम्भव हो गया होता परन्तु १९१८-१९३८ की असामान्य दशाओं में 
एसा बिल्कुल असम्भव था । इसीलिए विभिन्न देशों ने एक एक कर के स्वर्ण 
मान का परित्याग कर दिया । 


सामान्य परिस्थिति के हो जाने पर भी कोई देश स्वर्ण मान पर पुनः वापिस 
नहीं आया क्योंकि (१) अब यह अनूभव किया गया कि स्वर्ण पर्याप्त उपलब्ध नहीं 
है तथा विश्व का अधिकांश स्वर्ण केवल एक देश, अर्थात अमेरिका, में ही केन्द्रित है 
तथा अन्य देशों के पास चलन विधि के रूप में रखने के लिए स्वर्ण पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध नहीं है, तथा (२) स्वर्ण मान एक महंगा मान था । किसी भी देश के लिए 
यह उचित नहीं था कि वह इतने कम लाभ के लिये इतनी अधिक छागत लगाए | 

स्वर्णमान का भविष्य. यद्यपि जहाँ तक विनिमय स्थिरता का सम्बन्ध है स्वर्ण 
मान से अनेक लाभ होते हैं, फिर भी इस बात की सम्भावना नहीं प्रतीत होती 
कि कोई भी देश निकट भविष्य में स्वर्ण मान को पुनः असनाये, क्योकि :--- 

(१) विदव में पर्याप्त स्वर्ण नहीं है जिससे चछन की आवश्यकताओं के अति- 
रिक्त लोगों के संचय करने, गहने के रूप में तथा अन्य प्रकार की प्रयोग सम्बन्धित 
आवश्यकतायें पूरी की जा सकें । जो कुछ स्त्रर्ण उपलब्ध भो है उसका एकरूप वित- 
रण नहीं है तथा उपलब्ध पूति का अधिकांश भाग विश्व के केवल एक ही देश में 
केन्द्रित है । इसलिये यह सम्भव नहीं है कि स्वर्ण मान का संचालन 
अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर किया जा सके और यह उचित भी नहीं है कि एक देश तो 
स्वर्ण मान पर आधारित हो और अन्य देश उसका अनुसरण न करें। अपने समायो- 
जन की कार्याविधि के द्वारा ही स्वर्ण मान विनिमय दर की स्थिरता रखता है तथा 
चलन के आन्तरिक मूल्य को स्वर्ण के मूल्य से सम्बद्ध रखता है । यदि केवल एक 
ही देश स्वर्ण मान परु है तब इस प्रकार की कार्य विधि लागू भी नहीं होगी। 

(२) पहले की अपेक्षा अब यह बहुत स्पष्टतया अनुभव किया जाने लगा है 
कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य विनिमय स्थिरता नहीं वरन्‌ मूल्य स्थिरता होना 
चाहिएं। अन्य दाब्दों में, विभिन्न सरकारें अब ऐसी मौद्रिक नीति का अनुसरण 
करती हैं जिससे वृत्ति तथा प्रद्रा में वृद्धि हो सके ताकि उपलब्ध संसाधनों का 
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प्रयोग सर्वोत्तम ढंग से किया जा सके | ऐसा सम्भव बनाने के लिए परिचलित 
मुद्रा की मात्रा का नियन्त्रण केन्द्रीय बेंक के पास जमा किसी धातु विशेष के द्वारा 
नहीं होना चाहिए वरन्‌ देश के आथिक विकास के लिए ब्रांछित परिचलन के 
प्रसार तथा संकूचन के द्वारा होना चाहिए। स्वर्ण मान अथवा किसी धात्विक मान 
के अभाव में केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकारी के लिए चलन तथा साख पर नियन्त्रण 
रखना अपेक्षाकृत सरल रहता है जबकि स्वर्ण अथवा अन्य धात्विक मान मौद्विक 
नीति की सफलता को और भी अधिक कठिन बना देते हैं । 

(३) ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अब स्व्रर्ण के प्रति उतने अनुरकक्‍्त नहीं हैं 
जितने कि पहिले थे तथा अब स्वर्ण मानपर आधारित किसी देश को उतना सम्मान 
भी प्राप्त नहीं होता । इसके अतिरिक्त देश की चलन में लोगों का विश्वास इस 
कारण नहीं है कि स्वर्ण या कोई अन्य बहुमूल्य धातु उसका आधार रखा गया है 
वरन्‌ इस कारण होता है कि वह राज्य द्वारा निर्गेमित है तथा केन्द्रीय बेकिंग 
अधिकारी उसकी मात्रा परसमुृचित नियन्त्रण रख कर उसकी क्रय शक्ति बनाये 
रखने का सदा ध्यान रखता है। 


स्वर्ण समानता मान ((७06 एथ77ए ४2700270). यद्यपि अब इस 
बात की सम्भावना नहीं है कि विश्व पुनः स्वर्ण मान को अपनाये, क्योंकि अब 
विनिमय स्थिरता की अपेक्षा आन्तरिक मूल्य की स्थिरता रखना अधिक महत्वपूर्ण 
समभा जाने लगा है, फिर भी एक ऐसे मौद्रिक मान का रखना आवश्यक है जो 
विदेशी व्यापार तथा पूंजी के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह को अधिक सुगम बनाये । इस 
प्रकार को विधि का आविष्कार ब्रेटन वृड्स में किया गया जिसके फलस्वरूप अन्त- 
रॉष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुईं । इस समभौते के अन्तगंत: (१) प्रत्येक सदस्य 
देश को अपनी चलन का समान मूल्य स्व्रणं के रूप में घोषित करना होता था। 
स्वर्ण का मूल्य अमेरिका की चलन के रूप में १ औंस उत्कृष्ट स्वर्ण --३५ डालर के 
निश्चित किया गया; (२) सदस्य देशों का कोटा निर्धारित किया गया जिसका 
एक अंश तो उन्हें अपने ही चलन में देना होता था तथा कुछ अंश स्वर्ण और डालर 
में; तथा (३) यह निश्चित किया गया कि आवश्यकता पड़ने पर सदस्य देश 
अपने कोटा का एक-चौथाई भाग विदव को किसी भी चलन में कोष से ऋण ले 
सकते हैं । 


इस प्रकार स्वर्ण समानता मान! का सृजन हुआ क्‍योंकि इसमें प्रत्येक चलन 
का विनिमय मूल्य नामतः स्वर्ण के रूप में व्यक्त किया गया । इसमें स्वर्ण सिक्‍कों 
का परिचलन नहीं होता तथा यदि किसी देश का भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल हो तो 


कं 
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स्वर्ण में भुगतान करना उसके लिए आवश्यक भी नहीं है, जैसा कि स्वर्ण मान के 
अन्तगंत हुआ होता । 

मान लीजिए भारत का आयात उसके निर्यात से अधिक है तथा भुगतान सन्तु- 
लन भारत के प्रतिकल हो जाता है और भृगतान करने के लिए भारत के पास 
आवश्यक डालर, मार्क तथा फ्रेक इत्यादि नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य 
होने के नाते भारत वांछित चलन की मात्रा कोष से ऋण लेकर ऋणदाताओं को 
भुगतान कर सकता है । बाद में भुगतान सन्तुलून की स्थिति में सुधार हो जाने पर 
वह अच्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण को लौटा देगा । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 
भुगतान बिना स्वर्ण के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह तथा बिना मुद्रा का अवमृल्यन किए ही 
हो जाता है। भुगतान सन्तुलून ठीक करने के लिए कभी-कभी बाध्य होकर देशों को 
अपनी चलन का अवमूल्यन भी कर देना पड़ता है। 

इसलिए स्वर्ण समानता मान एक प्रकार की विनिमय स्थिरता रख सकता है 
और साथ-साथ सदस्य देशों को अपने भ्‌गतान सच्तुलन में उत्पन्न हुए मौलिक 
असन्तुलन को ठीक करने के लिये विनिमय दरों में परिवर्तत करने की पूरी स्वतन्त्रता 
भी प्रदान करता है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी देश अकेले ही विनिमग्र दर में 
१०९७ कमी केवल कोष को सूचित करके कर सकता है तथा अतिरिक्त १० प्रति- 
शत कमी कोष की अनुमति प्राप्त करके कर सकता है । इसके बाद भी यदि भुगतान 
सन्तुलन में असन्तुलन बना रहता है तब इससे भी अधिक सीमा तक विनिमय 
मूल्य कम करने के लिए कोष अनृमति प्रदान कर सकता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष विनिमय दर की स्थिरता भी रखता है तथा देशों को वृत्ति तथा प्रदा में 
वृद्धि और उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपभोग करने के ध्येय से आच्तरिक 
मौद्रिक नीति के अनुसरण करने की पूरी स्वतन्त्रता भी प्रदान करता है। अतः सत्र 
समानता मान से एक ओर तो स्वर्ण मान के सभी लाभ प्राप्त होते हैं और दूसरी 
ओर यह कम परिदृढ़ तथा कम महंगा भी है। यह प्रणाली १ मार्च, १९४७ से 
सन्‍्तोषजनक कार्य कर रही है तथा किसी भी देश ने स्व्र्ण मान को पुनः अपनाने की 
आव्रदयकता ही नहीं समझी और इस बात की सम्भावना भी नहीं है कि निकट 
भविष्य में कोई भी देश स्वर्ण मान को पुनः अपनायेगा । 


रजत मान 


रजत मान के अस्तर्गत प्रमाप मूद्रा का मूल्य रजत से सम्बद्ध रहता है। जैसा 
कि स्वर्ण मान में होता है, इसमें रजत के सिक्के परिचलित रहते हैं तथा सभी 
प्रकार की मुद्रायें रजत में और रजत मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। रजत 
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का स्व॒तन्त्र निर्यात तथा आयात होता है तथा सरकार इस बात का ध्यान रखती 
है कि रजत का मूल्य देश की प्रमाप मुद्रा के रूप में निश्चित रहे। 

इस प्रकार की प्रणाली भारत में १८३५ और १८९३ के मध्य में प्रचलित थी। 
१८३५ के चलत अधिनियम ने (१) भारतीय टकसालों को रजत के स्वतन्त्र मुद्रण 
के लिए खोल दिया, (२) चांदी का रुपया (३४ उत्कृष्ट) सारे ब्रिटिश भारत की 
प्रमाप मुद्रा घोषित किया गया, (३ ) रुपये का अंकित मूल्य उसके वास्तविक मूल्य 
के बराबर रखा गया, (४) स्वर्ण सिक्‍कों की विधि ग्राह्मयता ([०82/ ६६०५८) 
समाप्त कर दी गई, (५) परन्तु स्वर्ण का स्वतन्त्र मुद्रण जारी था तथा ५, १०, १५ 
और ३० रुपये की स्वर्ण मुहरें म्द्वित की जा सकती थीं । १८७३ तक यह प्रणाली 
ठीक तरह से चली तथा रुपये का वाह्य मूल्य १ शि० १०३ पेस के बराबर स्थिर 
रखा गया। परन्तु १८७३ के बाद यह समानता एकाएक अस्नन्तुलित हो गई। इसका 
कारण तो अनेक देशों के द्वारा रजत का अमुद्रीकरण और दूसरा स्वर्ण की अपेक्षा 
रजत के उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि था। १८७३ के बाद स्वर्ण की अपेक्षा 
रजत के मूल्य में अधिक कमी हो जाने के कारण भारत के वित्त पर बहुत भार 
पड़ा । परिणामस्वरूप १८९३ के करेंसी ऐक्ट के द्वारा स्वर्ण तथा रजत का 'स्व्तन्त्र 
मुद्रण समाप्त कर दिया गया तथा देश ने रजत मान का परित्याग कर दिया। 


रजत मान के दोष तथा कठिनाइयाँ अधिकाँशत:ः वही हैं जो स्वर्ण मान की 
थीं । रजत की एक अतिरिक्त हानि यह है कि इसे छोग उतना पसन्द नहीं करते 
जितना कि स्वर्ण को तथा इसका सम्मान मूल्य भी स्वर्ण से कम है। चूंकि रजत 
मान उन सभी जठिलताओं को उत्पन्न करता है जो स्वर्ण मात में थीं और इसका 
सम्मान मूल्य सी बहुत कम है, अतः यह अधिक विख्यात नहीं हो पाया है। 
द्वि-धातु मान 
द्वि-धातु मान के अन्तगेत एक के स्थान पर दो प्रमाप मुद्राय्यें होती हैं, तथा 
एक मूद्रा का मूल्य स्वर्ण में तथा दूसरी का रजत के रूप में निश्चित रहता है। 
ढ्वि-धातु मान को कार्यशील बनाने के लिए (१) स्वर्ण तथा रजत दोनों का स्वतल्त्र 
मुद्रण होता है, (२) स्वर्ण और रजत दोनों सिक्‍के पूर्ण विधि ग्राह्म होते हैं, 
(३) राज्य यह ध्यान रखता है कि स्वर्ण और रजत दोनों का मूल्य प्रमाप सिक्‍के 
के रूप में निश्चित रहे, तथा (४) स्वर्ण और रजत की विनिमय दर स्थिर रहे । इस 
प्रणाली के अन्तर्गत दोनों धातुओं का आयात-निर्यात स्व॒तन्त्र रहता है तथा केनच्धीय 
बैंक को अपनी दृष्टि न केवल एक धातु के वरन्‌ दोनों धातुओं के मूल्य पर रखनी 
होती हैं तथा दोनों प्रमाप मुद्राओं के परिचलन का नियन्त्रण करना होता है। - 
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द्वि-धातु मान के सम्भावित लाभ हैं: (१) चूंकि न तो स्वर्ण की और न रजत 
की पूर्ति पर्याप्त रहती है जिससे चलन निधि की आवश्यकताएँ तथा लोगों की निजी 
आवश्यकताएँ पूरी हो सकें, इसलिए दोनों की सम्मिलित पूर्ति के द्वारा सम्भवत्त: ये 
सब आवश्यकतायें पूरी को जा सकें, तथा (२) इससे समायोजन की असन्‍्तर्राष्ट्रीय 
कार्य विधि द्रुत तथा सुगम हो सकती है क्योंकि देश की चलन में प्रसार तथा संकूचन 
किसी' एक धातु के आयात तथा निर्यात के आधार पर नहीं होता वरन्‌ दोनों 
धातुओं पर निर्भर होता है। 

यद्यपि ये सैद्धान्तिक लाभ होते हैं परन्तु वास्तविक व्यवहार में ह्वि-धात्‌ मान 
को कार्य पद्धति केन्द्रीय बे किंग प्राधिकारी के लिए स्वत्रणं या रजत मान की अपेक्षा 
अधिक कठिनाइयाँ तथा जटिलतायें उत्पन्न करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 
स्वर्ण मान की सुगम कार्य विधि के लिए यह आवश्यक है कि स्वर्ण तथा 
रजत प़िक्‍्कों के वेवानिक मूल्य और बाजार मूल्य में समानता स्थापित रहे 
तथा दोनों प्रमाप मुद्राओं की विनिश्षय दर भी स्थिर रहे । वास्तविक 
व्यवहार में यह स्थिर सम्बन्ध रखना बड़ा कठिन कार्य है। यदि केन्द्रीय बेंक दोनों 
स्िक्‍कों में या तो अत्याधिक पूर्ति अथवा किसी धातु की दु्लंभता के कारण अथवा 
परिवर्तंनशील दशाओं का सामना करने की असमर्थता के कारण, स्थिर विनिमय दर 
नहीं रख पाता तो विनिमय दर का निर्धारण दोनों धातुओं के बाजार मूल्य के आधार 
पर होगा । इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वस्तु की दो कीमतें होंगी: एक तो स्वर्ण 
प्िक्‍्कों के रूप में और दूसरी रजत सिक्कों के रूप में, यदि स्त्रणं और रजत दो धातु 
हैं जिन पर द्वि-धातुमान आधारित है। इसका परिणाम चलन की अस्तव्यस्तता होगी । 

छि-धातु मान को व्याव्रह्म रिक बनाने के लिये केन्द्रीय बेंक को स्वर्ण और 
रजत के सिक्‍कों के वेबानिक मूल्य तथा बाजार मूल्य में स्थिर सम्बन्ध बनाये रखना 
होता है । व्यवहार में, स्थिति को नियन्त्रित करने की केन्द्रीय बेंक की असमर्थता 
के कारण थोड़े समय के लिये एक का बाजार मूल्य उसके वैधानिक मूल्य से कम 
तथा दूसरे सिक्‍के का बाजार मूल्य उसके वैधानिक मूल्य से अधिक हो सकता है। 

मान लीजिए स्वर्ण सिक्के का बाजार मूल्य स्व्रर्ण की दुलंभता के कारण उसके 
वैधानिक मूल्य से अधिक हो जाता है तथा केन्द्रीय बेंक चांदी के सिक्‍कों के बदले 
में स्वर्ण सिक्कों की पर्याप्त मात्रा की पूर्ति करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में 
स्वर्ण सिक्के निम्न-मूल्यित (070८-००. प८०ं) हो कर परिचलन से बाहर हो 
जाते हैं तथा लोग उनका संचय करने रूगते हैं अथवा उन्हें गलाकर अधिक 
मूल्य पर बेचने छूगते हैं। रजत सिक्का, जिसकी वैधानिक कौमत उसके बाजार- 
मूल्य से अधिक है, परिचलन में रहेगा तथा द्वि-धातु मान समाप्त हो जायेगा । यदि 


जला 


मौद्रिक मान ९५ 


रजत की अपेक्षा स्वर्ण की दुलेभता अधिक समय तक रहती है तथा केर्धीय 
बेक स्वर्ण (जिसकी पूर्ति दुर्लूम है) बेचकर, तथा रजत (जिसकी पूति अधिक है) 
खरीद कर उसे ठीक करने में असमर्थ है तब वह स्वर्ण तथा रजत के सिक्कों में 
स्थिर विनिमय दर नहीं रख सकता तथा दोनों प्रमाप मुद्राओं के बाजार मूल्य और 
वैधानिक मूल्य में समानता भी स्थापित नहीं की जा सकती । इसके परिणाम- 
स्वरूप द्वि-धातु मान असफल हो जायेगा । इन सभी समायोजनों को करने में 
केन्द्रीय बेंक पर काफी भार पड़ता है और द्वि-धातु मान से इतना पर्याप्त छाभ भी 
नहीं होता कि इन कठिताइयों को उठाया जाये । इसी कारण द्वि-धातु मान कभी 
भी प्रसिद्ध नहीं हो सका है । 
कागज चलन मान 

कागज चलन मान के अन्तगंत प्रमाप मुद्रा--जो भारत में रुपया है--करेंसी 
नोठ होती है तथा इसका मूल्य स्वर्ण अथवा रजत इत्यादि किसी धातु से सम्बद्ध 
नहीं रहता । पांच रुपये, दस रुपये तथा सौ रुपये के नोट इत्यादि अन्य प्रकार 
को मुद्रायें प्रमाप मुद्रा में, जो स्वयं करेसी नोट होती है, परिवततंनशील 
होते हैं। इसे व्यवस्थित चलन” (7787922८4 ८ए्ा7७१८ए) भी कहते है क्योंकि 
इस चलन के मूल्य की व्यवस्था केन्द्रीय बेंक परिचलित चलार्थे की मात्रा पर 
नियन्त्रण करके करता है। यदि मुद्रा की कीमत घट जाती है तथा मूल्य स्तर में 
वृद्धि होती है तब इसका अथं यह हुआ कि वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षा परि- 
चलित मुद्रा की मात्रा अधिक हैं तथा केन्द्रीय बंक कुछ मुद्रा को खीच लेता है। 
इसके विपरीत यदि मुद्रा की कीमत में व॒द्धि होती है तथा मूल्य स्तर में कमी हो 
जाती है तब इसका अथे हुआ कि बहुत कम चलत की मात्रा परिचलित है तथा 
केन्द्रीय बेक मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करता है। 

जनता का विश्वास, कागज चलन में जनता का विश्वास इस बात पर आधा- 
रित है कि (१) राज्य इसके मूल्य की गारण्ठी करता है। चूँकि लोगों का विद्वास 
सरकार में होता है अतः उसके द्वारा गारंटी की हुई चलन में भी विश्वास रहता 
है, तथा (२) राज्य इस बात का ध्यान रखता है कि केन्द्रीय बेक की मौद्विक 
नीति के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मुद्रा के मूल्य का नियन्त्रण भली भांति 
हो । यद्यपि जनता का विश्वास सरकार में होता है, फिर भी उसका व्रिश्वास ऐसी 
मद्रा में नहीं हो सकता जिसके अर्घ में सदंव गम्भीर परिवतेंन होते रहते है। अतः 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि मल्य स्तर में कमी अथवा वृद्धि और साथ साथ 
मुद्रा के मूल्य में परिवर्तत सदेव बार-बार नहीं होने चाहिए और न अधिक समय तक 
ही रहने चाहिए। किसी भी दशा में परिवर्तत अधिक सीमा तक नहीं होने चाहिए। 


९६. अथंशास्त्र के आधूनिक सिद्धान्त 


गुण तथा दोष. व्यवस्थित चलन के लाभ निम्नलिखित हैं : (१) यह सस्ती 
होती है क्योंकि चलन प्राधिकारी को स्वर्ण या रजत के महंगे कोषों को रखना 
आवश्यक नहीं होता; (२) यह लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक होती है; तथा 
(३) इसकी व्यवस्था अत्यन्त सुगमता के साथ की जा सकती है और चलन प्राधि- 
कारी को स्वर्ण तथा रजत की पूर्ति और उनके मूल्यों के विषय में अधिक कठिनाई 
नहीं उठानी पड़ती । 

व्यवस्थित चछन की कठिताइयाँ निम्न हैं: अन्तर्राष्ट्रीय भगतानों के लिये 
एक देश की कागज मुद्रा दूसरे देश के लिये बिल्कुल ब्रकार होती है । स्व्रर्ण और 
रजत मान में यह बात नहीं होती क्योंकि धातु या सोने और चांदी के सिक्‍तों के 
द्वारा भुगतान असच्तुलून की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान किया जा सकता है। 
ऐसी, सुत्रिधा व्यवस्थित चलस में उपलब्ध नहीं है | परन्तु इस स्थिति में राज्य को 
इस बात का ध्यान रखना होता है कि न केवल मुद्रा का आन्‍न्तरिक मूल्य ही स्थिर 
रहे बरन्‌ भुगतान सन्तुलन कौ कमी भी, या तो विदेशी मुद्रा उधार लेकर और 
यदि ऐसा सम्भव नहीं है तो अपनी चलन का अव-मूल्यन करके, ठीक की जा सके | 
क्योंकि इस प्रकार की कठिनाइयाँ केवल अल्प काल में ही उत्पन्न हो सकती हैं, इस 
लिए व्यव्रस्थित चलन पर आधारित देश एक प्रकार का विनिमय समानीकरण 
लेखा (४८0 88० धृ०७॥४७४०7 ८००५7) रखते हैं जिसमें वे अनुकूल 
भुगतान सन्तुलन के समय अजित अतिरिक्त त्रिदेशी चलनों को जमा कर देते हैं 
और भुगतान असन्तुलन की स्थिति में इसी में से त्रिदेशी चलनों का भुगतान भी 
कर देते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से कागज चलन मान के अन्तर्गत 
भी अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान अत्यन्त सरल तथा सुगम हो गया है। 

कागज चलन मान का रहाभ इसकी लोचपूर्णता है। इसके अतिरिक्त इसकी 
व्यवस्था भी स्वर्ण, रजत तथा द्वि-धातु मान की अपेक्षा अधिक सुगमता के साथ की 
जा सकती है। परन्तु भय तो यह हैं कि यदि कोई राज्य चाहे तो वह मुद्रा की 
अत्यधिक मात्रा परिचलित करके स्फीतिक दशाओं को तथा मुद्रा की मात्रा में 
वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षा अत्यधिक कमी करके अबस्फीतिक दशाओं को 
उत्पन्न कर सकता है, भले ही ये स्थितियाँ देश के सर्वोत्तम हित में न हों तथा 
विश्व के अन्य देशों में प्रवत॑मान दद्याओं के अनूकल भी न हों। परन्तु इसे मानने 
का कोई कारण भी नहीं है कि जब तक कोई विशेष उदृश्य न हो तब तक कोई 
राज्य अपने देश की चलन के व्रिनिमय मूल्य के साथ खिलवाड़ करेगा। वस्तुतः 
आज विहव्र की सभी चलन कागज मान पर ही आधारित हैं तथा बहुत सुगम और 
सन्तोषपूर्ण ढंग से कार्य कर रही हैं। 


' अध्याय ८ 


व्यापारिक बंक-व्यवस्था 
((०ऋ्रापालटंबां 54779) 


बेंक-व्यवस्था की कोई उचित परिभाषा देना कठिन है। १९४९ के भारतीय 
बेकिंग कम्पनी विधान के अनूसार बैंक व्यवस्था “वह है जिसमें जनता को ऋण 
देने अथवा विधियोग के उद्देश्य से जनता का ही धन जमा के रूप में रखा जाय 
जिसका मांग पर चेक द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार के आदेश के अनुसार भुगतान 
किया जाय” । व्यापारिक बैंकों के कार्यों को बताना तथा यह दिखाना कि वे किस 
प्रकार से अन्य वेत्तिक संस्थानों और केन्द्रीय बैंकों से भिन्न होते हैं, सरल कार्य है। 
व्यापारिक बेंक-व्यवस्था तथा केन्द्रीय बेक-व्यवस्था के कार्यों में कुछ प्रमुख 
भेद हैं: (१) व्यापारिक बैंक लाभ अजित करने को प्राथमिकता प्रदान करता है 
परन्तु केन्द्रीय बंक सर्वप्रथम इस बात पर ध्यान देता है कि उसके कार्यों का प्रभाव 
देश की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा; (२) व्यापारिक बेंक अधिक भी हो सकते 
हैं तथा कम भी । उनका कारोबार जनता से होता है । परन्तु एक देश में एक ही 
केन्द्रीय बेंक होता है और वह जनता के लिये बेकिंग कार्य नहीं करता । इसका मुख्य 
कार्य अन्य बैंकों पर नियन्त्रण करना होता है। 


विनियोग ट्रस्टों, वेत्तिक निगमों, बीमा कम्पनियों, सहकारी साख समितियों 
सदृश वैत्तिक संस्थानों तथा व्यापारिक बेंकों में कुछ भेद हैं: (१) यद्यपि वेत्तिक 
संस्थायें व्यक्तियों तथा संस्थानों से रुपया स्वीकार करती हैं तथा बाद में उनके 
प्रयोग के लिये उन्हें रुपया देती हैं, परन्तु उन्हें निक्षेपों (१०0४3) के सृजन, 
फलत: मुद्रा के सुजन का अधिकार प्राप्त नहीं है। अन्य शब्दों में, वेत्तिक संस्थायें 
केवल ऋ"ण प्रदान करने के लिए उसी कोष का उपयोग कर सकती हैं जो कि 
उनके पास लोगों ने जमा कर रखा है। परन्तु, जैसा कि हम अभी देखेंगे, व्यापा- 
रिक बैंकों को अपने ऋण प्रदान करने की क्रिया विधि द्वारा निक्षेपों के सृजन 
करने का अधिकार है जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा की पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती 
हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि उन्हें मुद्रा के सूजन का भी अधिकार प्राप्त है; , 
तथा (२) व्यापारिक बेंकों के निक्षेपों को चेक द्वारा निकाला भी जा सकता है 
परन्तु ऐसी बात अन्य वैत्तिक संस्थाओं के बारे में नहीं है। सहकारी बेंक तथा 
सेविग्स बैंक जिस सीमा तक चैक द्वारा निक्षेपों को निकाऊने की अनुमति देते हैं 

प्‌७ 


९८ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


उस सीमा तक वे व्यापारिक बैंकों को विशेषता ग्रहण किये रहते हैं। व्यापारिक 
बेकों को संयूक्‍त पूंजी बेक (]070 8000६ 9०778) भी कहते हैं तथा भारत 
में अनुसूचित और गेर-अनुसूचित बेंक इस आधार पर कहे जाते हैं कि वे रिजर्व 


अके ५ 


बेक आफ़ इण्डिया की सूची' (2८ पा6) में हैं अथवा नहीं । 


विभिन्न प्रकार 


शाखा बेकिंग तथा इकाई बेकिंग. व्यापारिक बेक या तो शाखा बैंक व्यवस्था 
की तरह हो सकते हैं जैसा कि भारत के व्यापारिक बंक हैं जिसके अन्तर्गत प्रत्येक 
बेक की अनेक शाखायें सम्पूर्ण देश में रहती हैं, या इकाई-बैंक-व्यवस्था' की तरह 
हो सकते हैं जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं जिसमें प्रत्येक बैंक की कार्य॑- 
वाही एक ही कार्याकूय तक सीमित रहती है। 

शाखा बैक व्यवस्था के छाभ्न निम्न हैं: (१) शाखा बेंक को श्रम विभाजन 
के सभी लाभ उपलब्ध रहते हैं--इसके कुछ अधिक योग्य कर्मचारी अपना सम्पूर्ण 
समय परिसंपत्ति (4852(8) के वितरण, ऋण लेने वाले व्यावसायियों द्वारा प्रदान 
किए गए समर्थक ऋणाघार (०080०07७ 8८८प्र7४५) सम्बन्धी नियमों के बनाने, 
कर्मचारियों की भर्ती इत्यादि सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यों के करने में अपना समय 
लगा सकते हैं; (२) शाखा बेकिंग के अच्तर्गत निधि (76827४८8) में किफायत 
होती है । यह मितव्यगथिता बेंक के लाभ के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है । 
बड़े बैंक प्रत्यक कार्यालय में कम राशि सुरक्षित रखकर काम चला सकते हैं क्योंकि 
एक कार्यालय से दूसरे कार्याल्य में निधि आव्रश्यकता पड़ने पर या तो आदेशों के 
हस्तान्तरण या ऋण द्वारा भेजी जा सकती है। इस प्रकार का शीघ्र तथा सुव्िधा- 
जनक हस्तान्तरण एक इकाई बेक से दूसरे इकाई बेंक में नहीं किया जा सकता; 
(३) शाखा बैंक प्रणालौ में ब्रिप्रेषण कार्य (एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजना) 
बहुत ही सस्ते में सम्पन्न हो जाता है, क्योंकि अन्तविभागीय ऋणों का समायोजन 
सरलता से हो जाता है; (४) भौगोलिक दुष्टि से जोखिमों का फैछ जाना (8. 
०००7९) शाखा बेक प्रणाली का एक अन्य छाभ है। यह सत्य है कि व्यापार 
चक्रों की उपस्थिति से कभी अच्छे व्यापार का समय आता है और कभी बुरे व्या- 
पार का। यदि व्यापारिक हानियों का कारण केवल व्यापारिक चक्र (306 
०५०७) ही होता तब तो इकाई बेक तथा शाखा बेंक में चुनाव की अधिक आव्- 
इयकता न होती क्योंकि बेंक की सभी शाखाओं को एक साथ हानि उठानी 
पंडती । फिर सी, इकाई बेंक प्रणाली में कुछ अधिक हानि रहती है क्योंकि उत्पा- 
दक वस्तुओं के उद्योगों (७७008॥/ 80005 0 4प४:768) को अवसाद के समय सब 
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से अधिक हानि होती है। और चूँकि वे उद्योग एक निश्चित क्षेत्र में स्थानीयकृत 
हो सकते हैं, अतः उस क्षेत्र विशेष में कार्य करने वाले बेंकों पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ता है। पेरन्तु व्यापारिक चक्रों के अतिरिक्त लोगों के स्वभाव तथा तकनीक 
इत्यादि में परिवर्तत के फलस्वरूप भी कुछ उद्योगों में छाभ अथवा हानि (जो कभी 
कभी अत्यन्त तीत्र हो जाती है) हो जाया करती है। जहाँ तक ये अवनतिशील 
उद्योग. एक निरिचित क्षेत्र में स्थानीयकृृत होते हैं, इस क्षेत्रों पर आधारित इकाई 
बेकों को भी काफी हानि उठानी पड़ती है। परन्तु उस क्षेत्र में शाखा बैंक द्वारा 
उठायी गई हानि की पूर्ति उसी बेक को अन्य शाखाओं द्वारा समृद्ध क्षेत्रों में 
अजित लाभ से हो सकती है; तथा (५) शाखा बेंकिंग प्रणाली में एक लाभ यह 
भी होता है कि इसके अफसरों का व्यक्तिगत लगाव स्थानीय व्यापार में नहीं होता, 
अतः वे निष्पक्ष तथा निरपेक्ष दृष्टिकोण रखकर बिना किसी हिचक के 5“ण देना 
अस्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति इकाई बेकिंग प्रणाली में जब 
व्यवस्थापक उसी क्षेत्र का हो तब उत्पन्न हो सकती है। 


शुद्ध तथा मिश्चित प्रणाली. दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि व्यापारिक बेक 
शुद्ध (7076) अथवा मिश्रित (7560) प्रकार के होने चाहिए। मिश्रित बैंक 
व्यवस्था का अर्थ उस दशा से होता है जब व्यापारिक बैंक व्यक्ति तथा उद्योग 
को कार्यशील पूँजी के लिये न केवल अल्पकालीन ऋण वरन्‌ अचल पूँजी (75- 
60 ८थं/9) के लिए दीघंकालीन ऋण भी प्रदान करते हैं। मिश्रित बेंक 
व्यवस्था जर्मनी में चलाई गई थी परन्तु वहाँ सन्‍्तोषजनक कार्य नहीं हुआ। मिश्रित 
बैंकिंग के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि व्यापारिक बेंकों के पास पर्याप्त 
“निष्किय' कोष (ई06८ ६7065) पड़ा रहता है जिसका भर्ती भाँति उपयोग हो 
सकता है तथा बेंक लाभ अर्जेन भी कर सकते हैं यदि इनका विनियोग उद्योग में 
किया जाये; और साथ साथ उद्योगों को दीघंकालीन वित्त भी सस्ते में मिल 
जाता है। 

परन्तु मिश्रित बेंक व्यवस्था के गम्भीर दोष होते हैं: (१) व्यापारिक बैंक 
की जमा (6८००५) अधिकांश अल्पकालीन होती हैं। चूँकि जमा-कर्त्ता (66- 
00थ6078) अपनी जमा को यदि मांग जमा (दंल्णाब्णत तंट०आ) है तो 
मांगने पर (0 46४॥०70) और यदि सावधि जमा (६776 0८००७४) है 
तो आवश्यक सूचना देकर निकाल सकते हैं, अतः व्यापारिक बेंकों के लिये यह 
उचित नहीं है कि उतकी परिसंपत्ति को दीर्घकाल तक रोक कर रखें | अन्य शब्दों 
में, व्यापारिक बेंकों का सिद्धान्त यह आवश्यक मानता है कि बेकों की देयता 
(2978 6४) की अवधि पूर्ण होने (77प7४:०) के दृष्टिकोण से बेंक के 
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दायित्व तथा परिसंपत्ति में समुचित सन्तुलून रहे । इस प्रकार का सनन्‍्तुलून मिश्रित 
बैंक व्यवस्था के अन्तर्गत सरलतापूर्वक सम्भव नहीं है। (२) विभिन्न उद्योगों के 
शेयरों में सफलतापूर्वक विनियोग करने अथवा अन्य दीघकालीन विनियोग करने 
के लिये यह आवश्यक है कि उन सभी औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थापनों की 
प्राविधिक तथा अन्य सम्भावनाओं के त्रिषय में भमली भाँति जानकारी प्राप्त कर ली 
जाये जो दीर्घकालीन ऋण लेना चाहते हैं । इस प्रकार का अध्ययन करने में व्यापा- 
रिक बैंक बहुधा समर्थ नहीं होते । यदि इस कार्य के लिए ये अतिरिक्त कर्मचारियों 
को लगा छेते हैं तब उनकी काय॑ विधि की छागत में वृद्धि हो जायेगी। (३) 
व्यापारिक बैंक औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए उपयुक्त नहीं होते क्योंकि 
इसमें विशेष प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं. जो भली भाँति विशिष्ट 
संस्थाओं, जैसे औद्योगिक बैंक विभियोगिक वित्त निगम तथा विनियोग द्स्टों, द्वारा 
ही सुलझाई जा सकती हैं । 
व्यापारिक बैंकों के कार्य 

व्यापारिक बैंक अनेक कार्य करते हैं जिन्हें हम व्यापक रूप में दो प्रकार से 
विभाजित कर सकते हैं :(अ) सामान्य बैंकिंग कार्य तथा (ब) गैर-बेंकिंग कार्य । 
व्यापारिक बैंकों के गैर-बेंकिंग कार्य के अन्तगंत सम्मिलित हैं: (१) परिवार 
टुस्टों के प्रबन्धक के रूप में कार्ये करता, (२) अपने प्रतिनियोक्‍ताओं के लिए 
शेयरों, प्रतिभूतियों (8०८प77 65 ) इत्यादि को खरीदना तथा बेचना; (३) अपने 
प्रतिनियोक्ताओं (00787 ५८778) के बहुमूल्य सामानों जैसे स्वर्ण, रजत, आमू- 
षण तथा प्रतिभृतियों इत्यादि को सुरक्षित रूप में रखना; तथा (४) इस प्रकार 
के विविध कार्य जैसे अपने प्रतिनियोक्ताओं के जीवन बीमा की किइत देना, मकान 
का किराया देना तथा उनके वेतन, लाभांश की वसूली (०0600778 ) तथा 
उनकी यात्रा और विदेशी व्रिनिमय की व्यवस्था करना । 

परन्तु व्यापारिक बैंकों के वास्तविक कार्य उनके प्रसामान्य बैंकिंग कार्य होएे 
हैं जो यह हैं: नकद को बैंक-जमा में तथा बेक-जमा को नकद में परिव- 
तित करना; बैंक-जमा की एक व्यक्ति अथवा निगम से दूसरे को हस्तान्तरित 
करना; विनिमय बिलों और सरकारी बाण्डों के बदले में बेंक-जमा प्रदान करना; 
व्यावसायियों के भुगताव करने के वादों की गारंटी देवा इत्यादि” । असामो , 
बेकिंग कार्य तिम्तलिखित हैं 7 ह 

निक्षेपों को स्वीकार करता, लोग अपना एंपया व्यापारिक बैंक में जमा करो 
हैं । ये निक्षेप या तो चालू खाते के अन्तर्गत जिसे मांग निक्षेप कहते हैं, अपन 
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सावधि जमा खाते के अन्तंगत जिसे “अवधि निक्षेप” कहते हैं, या सेकिस बेक 
खाते में जिपमें से सप्ताह में कुछ सीमित दिनों में ही रपया निकाल सकते हैं, जमा 
किये जा सकते हैं । 


माँग निक्षेपों का सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इन्हें चेक के द्वारा निकाला 
जा सकता है। ये निक्षेप या तो लोगों द्वारा नकद के रूप में जमा किये जा सकते 
हैं (तब उन्हें 'नकद निक्षेप' कहते हैं) अथवा बैक द्वारा उसके प्रतिनियोक्‍ताओं को 
उनके चाल खाते में उतना रुपया जमा करके रुपया उधार दिया जा सकता है 
(इस दशा में उसे हम 'साख निक्षेप” कहेंगें) | परन्तु इन दोनों स्थितियों में बेंक 
निक्षेप एक प्रकार के ऋण होते हैं जिसे बेंक को अपने निशक्षेपकों (4200४0075 ) 
को देना रहता है। ये बँक निक्षेप “बेंक मुद्रा भी कहे जाते हैं क्योंकि इनका 
प्रयोग उन व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं तथा सेव्राओं के भुगतान करने के 
लिये भी किया जा सकता है जिन्होंने इन निक्षेपों को बेंक में दिया है। 


यहाँ पर इस बात को भली भाँति समझ लेना चाहिए कि बेक निश्षेप मुद्रा 
कहे जाते हैं, चेक नहीं । चैक तो केवल एक वेधानिक यन्त्र है जिसके द्वारा निष्षेप 
का हस्तान्तरण एक नाम से दूसरे नाम को होता है। इस बात को भी स्पष्ट रूप 
से समझ लेना चाहिए कि 'सावधि निा्षेप” मुद्रा नहीं होते तथा सेविग्स बेंक निक्षेप 
भी मुद्रा नहीं कहे जा सकते यदि उन्हें चेक के द्वार निकाला नहीं जा सकता। 
केवल 'मांग निक्षेप' तथा उस सीमा तक सेविंग्स बेंक निक्षेप मुद्रा कहे जा सकते 
हैं जहाँ तक उन्हें चैक द्वारा निकाला जा सकता हैं। ये निक्षप तथा परिचलित 
चलार्थ की मात्रा मि्ाकर अथंव्यवस्था की सम्पूर्ण मुद्रा होती है। 


ऋण तथा अग्निम प्रदान करना. यदि व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को केवल 
नक़द निक्षेपों में से---जो छोगों ने चालू तथा सावधि खाते के अन्तगंत जमा कर रखा 
है--ऋण देने लगें तब तो बैंक अपने कार्य संचालन तक के लिए भी पर्याप्त ब्याज 
नहीं प्राप्त कर सकते । ऐसी स्थिति में इबका कोई विशेष महत्व नहीं है और ये 
अन्य वैत्तिक संस्थाओं के सद्ृश हो जायेंगें। व्यापारिक बैंकों का वास्तविक महत्व 
तो बेंक निक्षेपों के सृजन करने में है ।निक्षेपों के सुजन से तात्पय होता है ऋण 
लेने वालों को साख सृजन के द्वारा ऋण प्रदान करना। साख सुजन की प्रक्रिया 
पर हम आगे चलकर विचार करेंगे । 


यहाँ पर इस बात को बतला देना चाहिए कि बेंक द्वारा उधारकर्त्ताओं को 
ऋण अथवा अग्रिम या तो (१) ऋण की उतनी राशि उधारकर्ता के चालू लेखे 
के अन्तर्गत जमा करके जिससे तरह जब चाहे तब चेक द्वारा उतना रुपया 
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निकाल सके, अथवा (२) ओवर ड्राफ्ट (07/८7०7४/) की सुविधा देकर प्रदान 
किय जा सकते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि प्रतिनियोक्ता चैक के द्वारा 
अपने नक़द निक्षेप से अधिक ओवर-ड्राफ़्ट की मात्रा तक रुपया ले सकता है। 
मान लीजिए किसी व्यापारिक बेंक में चालू खाते के अन्तर्गत एक प्रति- 
नियोक्‍्ता ने १०,००० रुपये जमा कर रखे हैं तथा उसे बैंक द्वारा ३,००० 
रुपये का ओवर ड्राफ्ट स्वीकृत हुआ है, तो वह १३,००० रुपये चैक के द्वारा 
निकाल सकता हैं। यदि किसी महीने में वह चैक द्वारा ११,००० रुपये लेता है 
तब उसे केवल १,००० रुपये पर ही ब्याज देना होगा । परन्तु यदि ३,००० 
रुपया उसके चाल खाते में जमा कर दिया गया है तब प्रतिनियोक्ता को ऋण की 
पूरी मात्रा पर ब्याज देना पड़ेगा चाहे उसने उसका प्रयोग किया हो अथवा नहीं। 

पूर्व प्रापण (ठां5८0प7078) . क्रेता द्वारा खरीदी गई ब्रस्तुओं के लिए 
उससे नकद रुपया लेने के स्थान पर व्यापारी भविष्य की किसी तिथि पर भुगतान 
पाने के लिये एक विनिमय बिल ([] ०0 ०5८7१879०0) भी स्वीकार कर सकता 
है । विनिमय बिल की जमानत पर व्यापारिक बंक रुपया प्रदान कर सकता है। 
तिक्रेता को रुपया शी घध्र मिल जाता है जब कि क्रेता भविष्य में उस समय भगतान 
करता है जब विनिमय बिल की अवधि पूरी होती है और बेंक उससे पूरा रुपया 
एकत्रित कर लेता है। विनिमय बिल की जमानत पर इस प्रकार रुपया अग्रिम के 
रूप में प्रदान करता पूर्व-प्रापण कहलाता है। वास्तव में यह उधारकर्त्ता को उसके 
द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के भुगतान करने के लिये दिया गया ऋण ही है। 

बेंक निक्षपों का हस्तान्तरण, व्यापारिक बेंक एक ही स्थान पर एक' ताम से 
दूसरे नाम को तथा विभिन्न स्थानों पर एक ताम से दूसरे नाम को रुपया हस्तान्तरण 
करते हैं। मान लीजिए इलाहाबाद का एक व्यक्ति कलकत्ते के एक व्यवित को 
भुगतान करना चाहता है।या तो ब्रह चैक अथवा बेंक ड्र'फ़्ट (जिसका अर्थ है कि 
एक बैंक द्वारा उसकी दूसरी जगह की शाखा को यह आदेश कि अमुक व्यक्ति 
अथवा उसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति को निश्चित मात्रा का भुगतान ड्राफ्ट दिखाने 
पर किया जाये) से कलकत्ते के व्यक्ति को भुगतान करे अथवा उसकी प्रार्थना पर 
उसका इलाहाबाद का बेंक कलकत्ते वाले व्यक्ति को प्रत्यक्ष भुगतान करने के 
लिए सूचना दे सकता है। यह भुगतान उसके चालू खाते में उतना रुपया जमा 
कर देने से हो जायेगा। व्यापारिक बैंक ने इन सभी स्थितियों में इलाहाबाद में अ 
के ताम से कलकत्ते में ब को बेंक निक्षेपों के हस्तान्तरित करने का कार्य किया 
है । बैंक निक्षेपों के हस्तान्तरण की सुत्रिधा प्रदान करने के लिये बेंक कुछ कमीशन 
ले लेता है। यदि चैक है तब यह कमीशन कलकत्ता के भुगतान प्राप्त करने वाले 


रक 
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व्यक्ति के हिसाब से काट लिया जाता है और यदि बेंक ड्राफ्ट अथवा सूचना 
(90706) होती है तब यह कमीशन इलाहाबाद वाले व्यक्ति के चाल खाते से 
काट लिया जाता है जिसने बेंक ड्राफ्ट प्राप्त किया अथवा इलाहाबाद के बेक से 
कलकत्ता के बेक को उस व्यक्ति को भुगतान करने के लिए सम्मति प्रदान करने 
के लिये प्रार्थना की । 


व्यापारिक बँक किस प्रकार निक्षेपों का सृजन करते हैं? 


केन्द्रीय बेंक द्वारा निर्गेभित कुल मुद्रा में से लोग कुछ अंश अपने लेने-देन, 
पूर्वोषाय तथा पूर्वेकल्प सम्बन्धित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये रखते हैं तथा कुछ भाग 
वे बक में जमा कर देते हैं क्योंकि ऐसा या तो अधिक सुविधाजनक रहता है 
अथवा अधिक सुरक्षित । अपने पास रखे जाने वाली म्‌द्रा तथा बैंक में जमा की 
जाने वाली मुद्रा का अनुपात राष्ट्रीय प्रदा तथा आय के स्तर, लोगों द्वारा भुगतान 
करने की प्रणाली, लोगों को बेकिंग तथा मौद्विक प्रकृति इत्यादि पर आधारित ' 
है । मान लीजिए किसी एक वर्ष में रिजवे बंक आफ इण्डिया १५०० करोड़ 
रुपये का चलन निर्गंभित करता हैं। समष्टि दृष्टिकोण से, मान लीजिए, 
लोग १२०० करोड़ रुपया अपने पास रखने का तथा ३०० करोड़ रुपया 
बेक में जमा करने का निर्णय करते हैं। जब यह ३०० करोड़ रुपया छोगों 
के नकद निक्षेपों के रूप में बेंक के पास पहुँचता है तब इस सभी मात्रा को 
बैंक अपने पास रखना न तो आवश्यक ही समझते हैं और न मितव्ययी 
ही क्योंकि यदि बैंक अपने पास बेकार रुपया रखे रहेंगे तब वे लाभ अजेन 
नहीं कर सकते । अनुभव द्वारा बैंकों को यह ज्ञात हो गया है कि नकद निक्षिपों. 
को बैंक में रखने के उपरान्त लोग औसतन उसके १० प्रतिशत से अधिक किसी 
समय नकद के रूप में वापस नहीं लेते । इस अनुभव के आधार पर पाश्चात्य देशों 
में बैंक १० प्रतिशत ही नकद निक्षेप के रूप में रखते हैं जिससे वे अपन निश्षेपकों 
को भुगतान कर सके । 

सभी व्यापारिक बेंकों की' परिसंपत्ति तथा देयता 


(करोड़ रुपये में) 
प्रथम स्थिति 
परिसंपत्ति (588८(5) देयता (!9/॥60685) 
बेक द्वारा नकद के लोगों के बेंक में 
रूप में रखी गई ३०० नकद निक्षप ३०० 


३०० ३०० 
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द्वितीय स्थिति 


परिसंपत्ति' देयता 
बेक द्वारा नक़द के रूप में लोगों के बैक में नकद 
रखी गई ३०० निक्षेप ३०७०० 
उनके द्वारा जमा की गई सहायक बकों द्वारा सृजित निष्षेप 
प्रतिभूतियाँ जिनके लिये साख (साख निक्षेप) 
निक्षेपों का सुजन किया गया हैं २७०० २७०० 
योग ३००० ३००० 


यदि लोगों ने ३०० करोड़ रुपये बेक में जमा किये हैं तब बैंक ३० करोड़ 
रुपये अपनी ३०० करोड़ रुपये की प्राथमिक देयता के लिये अपने पास नक़द 
के रूप में रखेंगे तथा शेष २७० करोड़ रुपये का प्रयोग वे जिस प्रकार से उचित 
समझे कर सकते हैं। परन्तु यदि बंक अपने पास ३० करोड़ रुपये सुरक्षित रखने 
के उपरान्त शंष २७० करोड़ रुपये को नक़द रूप में ऋण देने लगें तब बेंक के 
पास ऋण तथा अग्रिम प्रदान करने तथा विनियोग इत्यादि करने के लिये पर्याप्त 
संसाधन शष नहीं रह पायेंगे । और इस प्रकार की क्रियायें बेंक को पर्याप्त लाभ 
अजित करने के लिये करनी ही पड़ती हैं। अतः बेंक साख का सृजन करते हैं । 
उपरोक्त उदाहरण में चूंकि ३० करोड़ (अर्थात ३०० करोड़ की नक़द जज्ञा का 
१०५०) नक़द सुरक्षित रखना पर्याप्त होता है अतः बेंक केवछ २७० करोड़ रुपये 
अपने पास सुरक्षित रख क्र २७०० करोड़ रुपये तक नवीन बक निक्षेपों का 
सूजन कर सकतें हैं, जेसे कि द्वितीय स्थिति में दिखलाया गया है । 


बैंक ये सब अपने प्रतिनियोकक्‍ताओं को ऋण, अग्रिम तथा औवर-ड्राफ्ट सम्बन्धित 
सुविधायें २७०० करोड़ रुपये तक प्रदान' कर कार्य करने में समर्थ होते हैं। बेकों 
द्वारा ऋण तथा अग्रिम नक़द भी दिये जा सकते हैं परन्तु हम लोगों ने यह मान लिया 
है कि प्रत्येक का बेंक लेखा है तथा भुगतान चेक के माध्यम से होता है। अतः बहुधा 
बेक ऋण की मात्रा उधारकर्त्ता के चालू खाते में जमा कर देते हैं। ओवर-ड्राफ्ट की 
स्थिति में तो उधारकर्त्ा के चालू खाते में ऋण की मात्रा को जमा करने के अति- 
रिक्त और कोई सम्भावना ही नहीं है । साख का सृजन बेक इस परिकल्पना पर 
करते हैं कि जब लोग अपने नक़द निक्षेपों की १० प्रतिशत से अधिक मांग नहीं 
करते तब वे (किसी दिये हुए समय में) बंक द्वारा सुजित साख निक्षेपों के भी 
१० प्रतिशत से अधिक मांग नकद के रूप में नहीं करेंगे । चूँकि बैक के पास 
२७० करोड़ रुपये के बराबर नक़द विद्यमान है', अत: वे २७०० करोड़ रुपये 
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परन्तु इस प्रक्रिया की एक सीमा होती है । कोई ऐसा भी होना चाहिए जो बेक 
के चेक को स्वीकार करे तथा उसे अपने चाल खाते में जमा कर दे जिससे बैंक 
निक्षेपों का सूजन करने में समर्थ हो सके । 

बेंक द्वारा सजित निक्षेपों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 'बेक 
साख' कुल परिचलित मुद्रा का एक भाग होती है । बक निश्लेपों के सजन के उपराब्त 
मुद्रा की पूर्ति की स्थिति हमारे उदाहरण में निम्नलिखित प्रकार से होगी:--- 


लोगों के पास नकद १,२०० करोड़ रुपये 
बेंकों के पास निक्षेप ३,००० करोड़ रुपये 
लोगों द्वारा जमा की गई नक़द ३०० करोड़ रुपये 
बेकों द्वारा सूजित निशक्षेप २,७०० करोड़ रुपये 
योग ४,२०० करोड़ रुपये 


केन्द्रीय बैक द्वारा निर्गभित चलन की कुछ मात्रा १,५०० करोड़ रुपये थी परस्तु 
अब कुल परिचलित मुद्रा को मात्रा ४४२०० करोड़ रुपये हो गईं क्योंकि केन्द्रीय 
बेंक द्वारा निर्ममित मुद्रा की मात्रा में बेंक साख (सजित मुद्रा) की मात्रा भी 
मिला दी गई जो २,७०० करोड़ रुपये के बराबर थी। यहाँ यह स्पष्टतया ध्यान 
देना चाहिए कि यद्यपि बेंक निक्षेपों का सुजन केन्द्रीय बैंक द्वारा भिर्गभित मूद्रा 
की सहायता से ही हुआ है फिर भी ये उससे अतिरिक्‍त हैं तथा इन्हें चलन नहीं 
समझ लेना चाहिए । चूँकि ये त्रही कार्य करते हैं जो चलन करती है, इसलिये 
ये कुछ मुद्रा की पूर्ति के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं । 

वुकि बैंक साख मुद्रा पूति का एकआवश्यक अंग होता है इसलिए केन्द्रीय बेकिंग 
प्राधिकारी के लिये बेंक साख पर नियन्त्रण करना आवश्यक हो जाता है । इसी 
उद्देश्य से प्रत्येक देश के बेकिंग विधान में व्यावसायिक बेंकों के छिये यह आवश्यक 
कर दिया गया है कि वे एक निश्चित नक़द-अनुपात तथा नक़द-निक्षेप केन्द्रीय 
बैंक के पास जमा रखें। इसके अतिरिक्त, कुछ देशों में तो केन्द्रीय बेंक प्राधिकारी 
को यह अधिकार प्राप्त रहता है कि वे व्यापारिक बेकों पर परीक्षण एवं निय- 
सत्रण रखें तथा उनके हिसाब-किताब की जाँच करें और समय समय पर उनके 
मामलों की देख-रेख किया करें ताकि व्यापारिक बेंकों का कार्य केन्द्रीय बेंक द्वारा 
अनुसरित नीति के अनुकूल हो सके । इन सभी सतकताओं के होते हुए भी कभी कभी 
व्यापारिक बेंक केन्द्रीय बेंक प्राधिकारी को चकमा भी देते रहते हैं। इस प्रकार की 
एक त्रिधि है जिसे अभिविन्यसन (७४770009७ 067९8878 ) कहते हैं, जिससे व्या- 
पारिक बैक प्रकाशित नक़द अनुपात जो न्‍्यायोचित समझा जाता है उसमें बिना 
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परिवर्तन किये ही अपने वास्तविक नकद अनुपात को परिवर्तित कर सकते हैं । 
जिस तारीख को हिसाब देना रहता है उस तारीख को बेंक अल्पकालीन तथा 
शीघ्र सूचना पर (८0 ०० 70वें 87076 7000८6) मुद्रा वापस लेकर 
तथा दूसरे दित फिर ऋण देकर मुद्रा को वापिस कर देते हैं । इससे 
उस दिन तो बेंक के नकद साख का अनुषात बढ़ जाता है परल्तु वास्तव में 
नक़द साख का अनुपात कम ही रहता है। ऐसा बेकिंग अधिनियमों को तोड़ने 
के लिये नहीं किया जाता और न केन्द्रीय बेकिंग प्राधिकारी के आदेशों की अवब« 
हेलना करने के लिये किया जाता है वरन्‌ ऐसा बैक के लिये अधिक लाभ अर्जित 
करने के लिये किया जाता है। परन्तु यह ठीक व्यवहार नहीं होता। कुछ कठि- 
नाइयों के बाद ही केन्द्रीय बेकिंग प्राधिकारी अधिक व्यवस्थित मौद्रिक ' तथा साख 
नियन्त्रण की नीति के द्वारा इस प्रथा को रोकने में समर्थ हो पाया है। 


परिसंपत्ति तथा देयता को सन्तुलित करना 


व्यापारिक बैंकों के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि 
परिसंपत्ति (388८8) तथा देयता (॥997 ८8) को इस ढंग से सन्तुलित किया _ 
जाय कि एक ओर तो बैंक छाभपूर्ण विनियोग कर सकें और लाभ भी अर्जित कर 
सके (जिससे वे निक्षेपकों को ब्याज तथा शेयरहोल्डरों को लाभांश दे सकें) और 
दूसरी ओर उनके पास पर्याप्त तरलता हो जिससे कि वे अपने प्रतिनियोक्ताओं 
की समय समय कौ नकद सम्बन्धी माँगों की पूर्ति भी कर सके। किस प्रकार की 
परिसंपत्ति रखनी चाहिए इसका निर्णय करने में व्यापारिक बैंकों को सतकंता तथा 
लाभ को इच्छा इन दो प्रतिकूल शक्तियों से प्रभावित होना पड़ता है। सतकंता 
की मांग यह है कि परिसंपत्ति का अधिकांश अनुपात तरल रूप में रखना चाहिए। 
लाभ की इच्छा बैंक को अपनी परिसंपत्ति का अधिकांश भाग कम तरल रूप में 
रखने को प्रेरित करती है । 

प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी परिसंपत्ति की तरलकता तथा लाभप्रदता 
का सन्‍्तुलन रखना होता है तथा व्यापारिक बेकों की सफलता इन दोनों में 
उचित सन्‍्तुलन स्थापित रखने की क्षमता पर आधारित है । दूसरी महत्वपूर्ण 
बात जो व्यापारिक बकों को ध्यान में रखनी होती है वह है परिसंपत्ति की परि- 
पकक्‍वता की अवधि तथा उसके नकद के रूप में सम्भावित मांग की अवधि में 
सन्तुलन स्थापित हो । अनुभव द्वारा व्यापारिक बैंकों को बह समय ज्ञात रहता 
है जब कि माँग निशक्षेपों तथा सावधि निश्षेपों को रखने वाले व्यक्ति अधिक नकद 
की मांग कर सकते हैं । एक सफल व्यापारिक बैंक अपनी परिसंपत्ति की परि- 
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पकक्‍वता को इस प्रकार से व्यवस्थित रखता है कि जब भी उसके प्रतिनियोक्‍ता 
नकद की मांग करें तब उन्हें नकद उपलब्ध हो सकता है। अन्त में, व्यापारिक 
बैंकों को यह भी ध्यान में रखना होता है कि उनका विनियोग अधिक सुरक्षित तथा 
लाभपूर्ण ढंग से हो सके, यद्यपि यह व्यापारिक बैंकों के लिए उतना महत्वपूर्ण 
नही है जितना कि अन्य वेत्तिक संस्थानों के लिये । इसलिए वे तरल संसाधनों को 
पर्याप्त मात्रा में रखते हैं जिससे कि अवसर आने पर वे उसका विनियोग छांभपूर्ण 
दिशाओं में कर सरके। 


व्यापारिक बेक़ को परिसंपत्ति की तरलूता के विषय में महत्वपूर्ण विचार यह 
होता है कि जब भी उसके प्रतिनियोक्‍ता चाहें तभी वे नकद प्राप्त कर सकें। 
यदि व्यापारिक बैक नकद की मांग की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है तब यह 
सम्भव है कि वह जनता का ब्रिदवास खो दे और अन्त में ऐसा भी हो सकता है 
कि उसका परिसमापन (धुप्रांत&४07) भी हो जाये। अतीत में ये कठिनाइयाँ 
वर्तमान की अपेक्षा बहुत अधिक थीं क्योंकि अब अधिकांश देशों की केन्द्रीय बैंक 
प्रणाली में अत्यधिक सुधार हो गया है तथा केन्द्रीय बैंक अन्तिम ऋणदाता के रूप 
में' किसी भी व्यापारिक बेंक की नकद की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए प्रस्तुत 
रहता है यदि उनके (व्यापारिक बेकों) विनियोग अच्छी दिशा में हुए हों तथा 
वे स्वस्थ बेकिंग नीति का अनुसरण कर रहे हों। आधुनिक युग में उतना अधिक 
जोर तरल्‍कूता पर नहीं दिया जाता जितना एक सुस्थिर बेकिंग नीति पर । 


अध्याय ९ 
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मुद्रा के वाह्य तथा आन्तरिक मूल्य में हुए परिवतनों का प्रभाव देश के उद्योग, 
वाणिज्य, व्यावसायिक दशाओं तथा लेनदार और देनदार (ऋणी) के सम्बन्ध पर 
बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतः केन्द्रीय बैंक का सर्वप्रमुख कार्य यह होता है कि इन 
मूल्यों का नियन्त्रण इस प्रकार से करे जिससे आथिक स्थिरता तथा प्रगति एवं 
राष्ट्र का कल्याण सुनिश्चित हो सके । दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है व्यावसायिक बैंकों 
के हितों की सुरक्षा करना तथा अन्तिम ऋणदाता' के रूप में कार्य करना। 
चूंकि व्यावसायिक बैंकों के कार्यों का आधार सूजित मुद्रा होती है, अतः ये बैंक 
कभी कभी अस्थायी कठिनाइयों में भी फंस जाते हैं । बहुधा उस समय ऐसा होता 
है जब कि 'नक़द' की मांग उनके पास विद्यमान तरल संसाधनों की अपेक्षा काफी 
बढ़ जाती है यद्यपि मूलतः बैंक की स्थिति अच्छी भी हो सकती है तथा उसकी 
कुल लेवदारियाँ उसको देनदारियों का भुगतान करने के लिये पर्याप्त भी होती हैं। 
व्यापारिक बैंक विशेषत: उस समय जटिल कठिनाइयों में फड़ जाते है जब वे अपनी 
देतदारियों (389/7006८७) का भुगतान उचित समय पर नहीं कर पाते । 
ऐसी स्थिति बैंक द्वारा अपनी लेनदारियों को उचित समय पर बसूछ करने की अस- 
मर्थता के कारण उत्पन्न होती है क्योंकि कुछ कारणों से लोगों को बेंक की सुस्थिरता 
पर सन्देह होने लगता है और वे अपनी जमा बेंक से निकालने लगते हैं। केन्द्रीय 
बेंक का यह काये होता है कि वह व्यापारिक बेंकों को उचित समय पर सहायता 
कर के उन्हें फेल होने से बचाये । ऐसा बह उन्हें अपने तरल संसाधनों में वृद्धि 
करवा के करता है जिससे वे अपनी देनदारियों की पूर्ति करके जनता के भय को 
दूर करने में समर्थ होते हैं। हम अभी उस कार्य विधि पर विचार करेंगें जिससे 
केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकारी इस महत्वपूर्ण कार्य को करता है। केन्द्रीय बेंके का एक 
सहायक कार्य है सरकार की ओर से रुपया प्राप्त करता तथा वितरण करवा 
और सावंजनिक ऋणों की व्यवस्था करना । 


इस प्रकार केन्द्रीय बैंक एक संस्था है जो सरकार के तथा साथ-साथ अन्य 
बैंकों के बैंकर का कार्य करता है और देश का मौद्रिक प्राधिकारी भी 


होता है। 
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कार्य विधि का आधार. केन्द्रीय बेंक लाभ के आधार पर काये नहीं करता: 
इसका प्रमुख उद्देश्य छाभ अजित करना नहीं बरन्‌ जनता के हितों की सुरक्षा तथा 
राष्ट्र का आथिक हित सुनिश्चित करना होता है। अपने कार्य की प्रकृति के कारण 
केन्द्रीय बेंक ब्रास्तव में लाभ भी अजित कर सकता है । परन्तु ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि उप्तकी नीति तथा कार्य विधि अन्य व्यापारिक बेकों की भाँति 
लाभ को भावना द्वारा नहीं प्रेरित होती । इसका अर्थ यह हुआ कि केन्द्रीय बैंक 
ऐसी नीति का भी अनुसरण कर सकता है जिससे उसे वास्ततव्र में हानि हो यदि 
वह नीति राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में हो । 
केन्द्रीय बेकिंग का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि इसे अपनी नीति का ' 
निर्माण निष्पक्ष भाव से करना चाहिए। केन्द्रीय बेकिंग प्राधिकारी को शुद्ध आथिक 
तथा वैत्तिक विचारधाराओं से प्रेरित होना चाहिए, गुटबन्दी अथवा सरकार की 
इच्छा द्वारा नहीं । इसका अर्थ यह हुआ कि केन्द्रीय बेंक को शेयर होल्डरों का बेंक 
नहीं होता चाहिए जिससे संचालकों के अपने हितों तथा कुछ निश्चित वर्ग के हितों 
से प्रभावित हो कर कार्य करने का भय न रहे। यदि केन्द्रीय बेंक की शेयर 
पंजी सरकार की होती है तथा इसके प्रमुख कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति भी सर- 
कार द्वारा होती है, तब स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष कार्य करने की अधिक सम्भावना 
है। परन्तु साथ ही साथ केन्द्रीय बेंक को एक सरकारी विभाग भी नहीं होना 
चाहिए क्‍योंकि ऐसी स्थिति में राजकोष (८८०४८०५०९८०), वित्त मंत्रालय अथवा 
मन्त्रिमण्डल की' इच्छा (७7४77) से भी केन्द्रीय बेंक की स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता 
को महान' क्षति पहुंच सकती है । देश के अन्य संस्थानों की भाँति केन्द्रीय बैंक को 
भी सरकार के निर्देशों तथा उसके द्वारा प्रतिपादित वेत्तिक नीतियों के अनुकूछ 
ही कार्य करना होता है। 
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकार की सामान्य नीति का अनुसरण 
करते समय केन्द्रीय बैंक की नित्य प्रति की क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना 
चाहिए। अतः केद्धीय बेंक को एक स्वायत्त संस्था होनी चाहिए जिससे यह स्वतन्त्र 
रूप से निर्णय कर सके तथा समय समय परः ऐसे भी कार्य कर सके जो सरकार 
को रुचिकर न प्रतीत हों। इसे सरकारी नीति कौ आलोचना करने में भी समर्थ होना 
चाहिए तथा सरकार को महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी स्व्न॒तन्त्र राय भी देनी चाहिए। 
प्रायः सभी देशों तथा भारत के भो केन्द्रीय बेंक को उनके स्वायत्त होने पर भी जो 
कठिनाइयाँ उठानी होती हैं वे ये हैं कि केन्द्रीय बैंक बहुधा स्वतन्त्र रूप से कार्य 
करने में समर्थ नहीं होते क्योंकि राजकोष तथा वित्त मन्त्राहय इनके नित्य प्रति 
के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप करते रहते हैं तथा केन्द्रीय बेकिंग प्राधिकारी जो 
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एक विशेषज्ञ है तथा जो अपने कार्यों को भली भाँति समझता है उसके विचारों के 
ऊपर अपने ही विचारों को प्रधानता देना चाहसे हैं। 


केन्द्रीय बेंक के कार्य 
चलन नियन्त्रण, अतीत काल में नोट निर्मम्ित करने का अधिकार न केवल 
केन्द्रीय बेंक को था वरन्‌ व्यापारिक बेकों को भी था परन्तु आधुनिक युग में नोट 
निर्मेमित करने का अधिकारः केवल केन्द्रीय बेंक को है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 


परिचलित मुद्रा की मात्रा मूल्य स्तर को तथा इस के द्वारा राष्ट्रीय प्रदा, आय एवं 
वृत्ति के स्तर को निर्धारित करती हैं। 


केन्द्रीय बेक को यह सुनिश्चित करना होता है कि (१) लोगों का चलन में 
पूर्ण विश्वास बना रहे; (२) चलन की पूर्ति लोचपूर्ण हो जिस से व्यवसाय तथा 
अन्य प्रकार के लेन-देन करने के लिए यदि अधिक चलन की आवश्यकता हो तो 
इस की मात्रा में सरलतापूर्वक वृद्धि की जा सके और यदि देश में अत्यधिक चछन 
की मात्रा हो गई हो तो इस की मात्रा में सरलछृतापूर्वक कमी भी की जा सके; 
तथा (३) मुद्रा की पूर्ति देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त 
हो तथा उसका मूल्य अधिक से अधिक स्थिर रहे | ऐसा मूल्य स्तर में हुए अत्या- 
धिक परिवर्तनों को रोक कर किया जा सकता है जिससे स्फीति तथा अवस्फीति 
दोनों को रोका जा सके । 


यदि देश स्वर्ण मान पर है तब केन्द्रीय बेंक का कार्य यह सुनिद्िचत करना 
होता है कि देश में स्वर्ण प्रहार के फलस्वरूप चलन की मात्रा में वृद्धि हो जाये 
तथा देश से स्वर्ण बाहर जाने के परिणामस्वरूप चकून की मात्रा में कमी हो 
जाये । यदि राष्ट्रीय हित के लिये केन्द्रीय बेंक यह निर्णय करता है कि उसे 
स्वर्ण मान के नियमों का पालन नहीं करना है तब उस के लिए स्वर्ण की मात्रा में 
हुए परिवतेनों के अनुसार चलन की मात्रा में परिवर्तन करते रहना आवश्यक नहीं 
है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बेंक उस समय स्वर्ण भी प्रदान कर सकता है जब 
स्वर्ण का प्रवाह देश से बाहर हो रहा हो और चलन की मात्रा में कमी न होने 
दे, यदि चलन में कमी हो जाने के परिणामस्वरूप अवस्फीतिक दशायें उत्पन्न 
हो सकती हैं जो राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में न हों । 

व्यवस्थित चलन के अन्तर्गेत चलन व्यवस्था सम्बन्धित प्रमुख समस्या उस 
समय उत्पन्न होती है जब केन्द्रीय बेंक को न केब्रलू प्रचलित प्रवृत्तियों में केव्रल 
संशोधन ही करना होता है--जैसा स्वर्ण मान के अन्तर्गत होता है--बरन्‌ उसे 
स्वर्ण तथा अन्य मौद्विक मानों से स्व॒तन्त्र अपनी नीति का निर्णय करना होता है। 


११२ अ्थंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


केन्द्रीय बेंक जो चलन के प्रसार तथा संक्रुचन सम्बन्धित सिद्धान्त का अनुसरण 
करते हैं उसका सार यह है कि परिचलित चलार्थ की मात्रा उद्योग तथा वाणिज्य 
की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त हो तथा मुद्रा के मूल्य में न 
तो कृत्रिम वृद्धि या सामान्य मूल्य स्तर में कमी हो, और न देश में अत्यधिक 
चलन की मात्रा परिचलित हो और उसके मूल्य में कृत्रिम कमी तथा सामान्‍य मूल्य 
स्तर में वृद्धि (स्फोति) न हो। चलन का नियन्त्रण करते समय केच्द्रीय बेंक 
मूल्य स्थिरता स्थापित करने का प्रयास करता है--उतनी मूल्य स्थिरता जितनी 
देश के आथिक विकास के लिये अनुकल हो । 


साख नियन्त्रण. नियन्त्रण के चार प्रमुख प्रकार हैं जिनका प्रयोग केन्द्रीय 
बेंक व्यापारिक बेकों पर कर सकता है। सभी विधियों का प्रयोग बेंकिंग प्रणाली 
में किया जाना आवश्यक नहीं है परल्तु केन्द्रीय बेंक नियन्त्रण की अधिकांश प्रभाव- 
शाली प्रणालियों में कम से कम कुछ तो समानता है ही । (१) एक प्रकार का 
नियन्त्रण तो बह है जो केन्द्रीय बेंक को प्रवर्तमान ऋणपत्रों के क्रय तथा विक्रय 
सम्बन्धित प्राप्त अधिकारों द्वारा उत्पन्न होता है। (२) केन्द्रीय बेंक को यह अधि. 
कार प्राप्त है कि वह उस समय कुछ शर्तें भी लगा सकता है जब बह अन्य बेंकों 
की सहायता कर रहा हो । (३) बहुथा केन्द्रीय बेंकों को यह भी अधिकार प्राप्त 
रहता है कि वे अन्य व्यापारिक बेंकों पर निधि सम्बन्धित शार्ते प्री करने के 
लिये बाध्य कर सके । केन्द्रीय बेंक को ऐसे अनेक अधिकार प्राप्त रहते हैं (जिममें 
अनेक देशों में पिछले दो दशकों में काफी वृद्धि हो गई है) जिनसे वह व्यापारिक 
बेकों को ऐसे विशेष आदेश प्रदान कर सकता है कि उन्हें कितने और किम 
प्रकार के व्यापार करने हैं । 

केन्द्रीय बंक के पास बैंक साख पर तिनियमन तथा नियन्त्रण करने के लिये 
चार दस्र--बेक-दर नीति, खुले बाजार की क्रियायें (0[0070 एक 006/9- 
४078) , गुणात्मक साख नियन्त्रण तथा मेत्रीपूर्ण सलाह -- होते हैं। केद्वीय 
बेंक के इस अधिकार का ल्लोत यह है कि सभी व्यापारिक बेक अपनी नकद 
निधि का एक अंश जिसे बेक निक्षेप कहते हैं केन्द्रीय बेंक के पास रखते हैं। 
देश के अधिनियम के द्वारा प्रत्येक व्यापारिक बेंक अपने सावधि तथा मांग 
देवदारियों का एक निश्चित अंश केन्द्रीय बेंक के पास जमा के रूप में रखने के 
लिये बाध्य रहते हैं । कुछ देशों में तो इस अनुपात में परिवर्तत करने का भी 
अधिकार केन्द्रीय बैक को प्राप्त रहता है। और अंत में, व्यापारिक बकों को 
तो अपने संसाधनों में वृद्धि तथा विपत्तियों के समय सहायता के लिये केन्द्रीय बेंक 
पर आधारित होना ही पड़ता है। 


न्द्रीय बक व्यवस्था ११३ 


साख नियन्त्रण के साधन 

(१) बेंक-दर नीति. बेंक दर उस दर को कहते हैं जिस पर केन्द्रीय बैंक 
व्यापारिक बेकों अयवा बदटा घरों (धांडट0प7०६४ ॥0प8८४) के पास रखी गई 
अनुमोदित प्रतिभूतियों को भुनाने के लिये तेयार रहता है। यदि केन्द्रीय बैंक बेंक 
साख में प्रसार करना चाहता है तब वह बैंक दरा को घटा देता है । इससे 
व्यापारिक बैंकों तथा बद्वावरों को अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर 
केद्धीय बैंक से ऋण सस्ते में ही प्राप्त हो जाता है । यह केन्द्रीय बेंक का प्रति- 
भूतियों को भुताने का कार्य है। इससे व्यापारिक बैंक अपने प्रतिनियोक्‍्ताओं को 
सस्तेमें ही साख प्रदात करने में सम हो जाते हैं। दूसरे, उन स्थितियों में जिनमें 
बक दर तथा मुद्रा बाजार की अन्य दरों में एक निश्चित सम्बन्ध रहता है-- 
जिसे अन्तवंती सम्बन्ध कहते हैं--वहाँ बेंक दर में हुए परिवर्तनों का प्रभाव अन्य 
प्रकार की ब्याज दरों पर भी प्रतिबिम्बित होता है, तथा केन्द्रीय बैंक की बंक 
दर नीति अधिक प्रभावपूर्ण होती है। यदि केन्द्रीय बेंक साख में प्रसार करना 
चाहता है तब वह बेक दर घटा देता है और परिणामत: अन्य ब्याज दरें भी कम 
हो जाती हैं जिससे साख सस्ती हो जाती है । इससे व्यापारी तथा अन्य लोग 
बैक से अधिक रुपया लेने के लिये प्रेरित होते हैं । यदि केन्द्रीय बेंक साख में 
संकूचन करना चाहता है तो वह बके दर में वृद्धि कर देता है । इससे अन्य 
ब्याज दरें भी बढ़ जाती हैं और लोग बेक से अधिक रुपया उधार लिने में 
हिचकते हैं । 

परिसीसायें. परन्तु साख नियन्त्रण करने में बंक दर नीति की कुछ गम्भीर 
सीमायें भी होतीं हैं : 

(१) बैंक दर के परिवर्तेत न केवल मूद्रा बाजार की दरों में परिवतंन 
उत्पन्न कर देश के भीतर बँक साख की मांग और पूर्ति को प्रभावित करते हैं, 
वरन्‌ कुछ विशेष परिस्थितियों में तो पूंजी के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह को भी व्यापक 
रूप से प्रभावित करते हैं । यदि पूँजी के अच्तर्राष्ट्रीय प्रवाह पर कोई प्रतिबन्ध 
न लगाया जाये और किसी देश का, जो विनियोग के लिए सुरक्षित है, केन्द्रीय 
बेंक बक दर में वृद्धि कर देता है तब उस देश में विदेशी पूँजी का आगमन अधिक 
मात्रा में होने छगेगा। इसका परिणाम यह होगा कि विदेशी विनिमय बाजार में 
अन्य देशों की मुद्राओं की पूर्ति उस देश की सुद्रा की पूर्ति की अपेक्षा अधिक 
होगी जिसमें व्रिदेशी पूँणी का गमन हो रहा है । इससे इस देश की चलन के 
विदेशी विनिमय मूल्य में वृद्धि हो जायेगी तथा अस्थायी रूप से यह्‌ चलन जधिमूल्यित 

पट 


११४ अथेशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


(0ए2/-एथ पते) हो जायेगी। इससे इस देश के निर्यात में कमी हो जायेगी और 
यह इस देश के राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल होगा । चूँकि बैंक दर में हुए परिवर्तन 
पूंजो के अत्तप्रवाह तथा वाह्य प्रवाह को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और 
इनका विनिमय दर पर बहुत गम्भोर प्रभाव पड़ता है, इसलिये बैक दर में 
परिवर्तन बिना सोचे बिचारे नहीं किये जाते । 

(२) बंक दर के परिवर्तन सरकारी प्रतिभूतियों की कीमतों को भी प्रभावित 
करते हैं। बेंक दर में वृद्धि हो जाने से सरकारी प्रतिभूतियों की कीमतें घट 
जायेंगी । इससे न केवल सरकार की साख पर वरत्‌ व्यापारिक तथा अन्य बेंकों 
की परिसंपत्ति की कीमतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्‍योंकि आधुनिक यूग 
में ये बंक सरकारी प्रतिभूतियों को अपने सम्भाग ([007700!0) में रखते हैं। इस 
लिये केन्द्रीय बेंक आसानी से बेंक दर में परिवर्तन नहीं कर देते वरन्‌ उन्हें काफी 
सोच विचार कर कि उनकी नीति का प्रभाव वेंकों की परिसम्पत्ति पर क्या पड़ेगा, 
ऐसा करना चाहिए । 

(३) बेक दर की प्रभावपूर्णता देश के मुद्रा वाजार की विकास की स्थिति पर 
तथा विभिन्न मुद्रा बाजार की दरों में अनुरूप परिवर्तत की सरलता पर आधारित 
है । भारत ज॑से देश में जहाँ मुद्रा बाजार अभी भी अविकसित है, तथा मुद्रा वाजार 
की दर बैंक दर पर आश्रित नहीं है, और जहाँ पर एक ऐसा विश्ञाल अमुद्रीकृत 
क्षेत्र है जिस पर केन्द्रीय बेकिंग प्राधिकारी का कोई नियन्त्रण नहीं है, बेंक दर 
साख नियन्त्रण करने में बहुत कम' सफल हो पाती है। ऐसा इसलिये है कि साहु- 
कार तथा अन्य लोग जो अमृद्रीकृत क्षेत्र 00-77070९४8८त० ४८८०.) का अर्थ- 
प्रबन्धन करते हैं, वे लोग बेक दर द्वारा अधिक प्रभावित नहीं होते क्योंकि उन्हें 
केन्द्रीय बेंक से पुनः पूर्वश्रापण की सुविधायें नहीं छेनी रहतीं। इसलिये बेंक साख 
कम करने के लिये यदि केन्द्रीय बेंक बेक-दर में वृद्धि करता है तो साहूकार तथा 
अमुद्रीकृत क्षेत्र के अन्य संस्थानों द्वारा किये गए साख की पूर्ति पर कुछ प्रभाव 
नहीं पड़ सकता । इसी प्रकार केद्धीय बैक द्वारा बेंक-दर में कमी किये जाने पर भी 
अर्थ व्यवस्था के अमुद्रीकृत क्षेत्र में साख की पूति पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । 

(२) खुले बाजार की क्रिपायें. साख नियस्त्रण की दूसरी विधि है केद्धीय 
बैंक द्वारा की गई खुले बाजार की क्रियायें (02०7 ॥787॥:60 0.067&॥078) | 
इसका अर्थ है परिचलित मुद्रा की मात्रा को नियन्त्रित करने के उद्देश्य पे 
केद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय तथा विक्रम किया जाना । यदि केद्धीय 
बैंक परिचलित मुद्रा की मात्रा में कमी करना चाहता है तब बह प्रतिभूतियों 
का विक्रय जनता को करता है जिसके बदले में उसे या तो नकद (एसी' स्थिति 
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में जनता के पास मुद्रा की पूर्ति में इस स्तर तक स्वतः: कमी हो जाती है) 
अथवा व्यापारिक बेंकों को दिये गए चेक से भुगतान प्राप्त होता है--इस स्थिति में 
केन्द्रीय बेंक के पास व्यापारिक बेंकों द्वारा रखे गए नकद की मात्रा में इस सीमा 
तक कमी हो जाती है और इसी सीमा तक उनके साख सृजन की शक्ति में भी कमी 
हो जाती है । यदि व्यापारिक बेंक केन्द्रीय बैंक के पास उससे अधिक नक़द जमा 
रखते हैं जितना कि विधानतः उन्हें रखना चाहिए, जेसा कि अधिकाँश भारत में 
होता है, तब केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकारी को वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए 
अधिक मात्रा में खुले बाजार की क्रियायें करनी होती हैं। 

इसके विपरीत, यदि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करनी है तब केन्द्रीय बेंक अनुमोदित 
प्रतिभूतियों को बाजार से खरीदता है और या तो प्रतिभूतियों के विक्रय करने 
वाले व्यक्तियों को नक़द भुगतान करता है (इस स्थिति सें जनता के पास मुद्रा की 
पूति बढ़ जाती है) अथवा अपने ही नाम पर उन्हें चेक देता है जिसे लोग अपने 
बैंक लेखा में जमा कर देते हैं (इस स्थिति में व्यापारिक बेकों के पास नकद में 
बृद्धि हो जायेगी जिससे वे और भी अधिक मात्रा में बेंक साख का सृजन करने 
में समर्थ हो सकते हैं) । 

मान लीजिए केन्द्रीय बैंक अपने द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों के भुगतान के 
लिये कुल १० लाख रुपये के चैक देता है और जो व्यक्ति इन चेकों को प्राप्त 
करते हैं वे उन्हें बेंक में जमा कर देते हैं।परिणामतः व्यापारिक बेंकों की कुल देन- 
दारियों में १० छाख रुपये की वृद्धि हो जाती है और साथ साथ उनके पास १० 
लाख तक का नक़द भी हो जाता है जो वे केन्द्रीय बैंक से उसके द्वारा निर्मित 
चेकों के लिये नक़द निक्षेपों के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में 
समझायाँ जा चुका है, व्यापारिक बेंक १० राख रुपये के इस अतिरिक्त नकद 
से १०० लाख रुपये तक अपनी कुछ देनदारियाँ बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं यदि वे 
अपनी कुछ देनदारियों का दस प्रतिशत नक़द के रूप में रखें और लोग इन बैंकों से ऋण 
लेने के लिये तैयार हों। चूँकि लोगों के निक्षेपों के द्वारा व्यापारिक बैंकों की 
देवदारियों में १० छाख रुपये की वृद्धि हो गई है अतः वे अपनी कुछ देनदारियों 
को १०० लाख रुपये बढ़ाने के लिए ९० राख रुपये तक के बेंक निक्षेपों का 
सृजन कर सकते हैं और इस सीमा तक खुले बाजार की क्रिप्राओं के फलस्वरूप मुद्रा 
की कूल पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत, केन्द्रीय बेंक द्वारा प्रतिभूतियों 
के बेचे जाने से व्यापारिक बेंक बेक-साख की कुछ मात्रा में कमी करने के लिए 
बाध्य हो जायेंगे जिससे मुद्रा की पूर्ति घट जायेगी । यह इस बात को भरी भाँति 
प्रदशित करता है कि केन्द्रीय बेंक द्वारा की गई खुले बाज़ार की क्रियाओं से 
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किस प्रकार की परिचलित मुद्रा की कुल मात्रा में कमी तथा वृद्धि होती 
रहती है । 

बैंक दर नीति से तुलना. कुछ विशेष परिस्थितियों में खुले बाजार की क्रिप्रायें 
बैंक दर नीति से अधिक प्रभावपुर्ण होती हैं: 

(१) खुले बाजार की क्रियायें प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि अथवा 
कमी उत्पन्न करती हैं जब कि (बेंक दर नोति बाजार की अन्य ब्याज दरों में 
परिवर्तत उत्पन्न करके अप्रत्यक्ष हप में ऐसा करती है । इस प्रकार खुले बाजार की 
क्रियायें बेंक दर में परिवर्तनों की अपेक्षा अधिक शीघ्र तथा निश्चित प्रभाव उत्पन्न 
करती हैं । 

(२) बेंक दर में हुए परिवर्तन व्यापारिक बेकों को केन्द्रीय बंक का अनुसरण 
करने के लिये प्रेरित नहीं भी कर सकते परन्तु खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न 
हुए नक़द अनुपात के परिवर्ततों की अवहेलता व्यापारिक बैंक कर ही नहीं सकते | 

(३) खुले बाजार की क्रियायें बंक दर के परिवर्तेनों की अपेक्षा कम हानि- 
कारक होती हैं । ये (खुले बाजार की क्रियायें) उन जटिलताओं को उत्पन्न होने 
नहीं देतीं जो पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह से |उत्पन्न |होती हैं और जो बेक दर के 
परिवतंनों के कारण सम्भव होती हैं। 

परिसीमायें. परन्तु खुले बाजार की क्रियाओं की कुछ गम्भीर सीमायें होती है: 

(१) इन दिलों केन्रीय बैंक तथा व्यापारिक बेंक--विशेषतया भारत जैसे 
आशिक दृष्टि से अर्धविकसित देश में--अपने संविभागों में सरकारी प्रतिभूतियों को 
रखते हैं जिन्हें केन्द्रीय बेकिंग प्राधिकारी स्वतन्त्रतापृवक इस भय के कारण 
नहीं बेच सकता कि इससे इनकी कीमतें घट जायेंगी तथा लोगों का विश्वास सर- 
कार के ऋण लेने वाले कार्यक्रम में कम हो जायेगा । परन्तु वास्तव में यह उतना 
महत्वपूर्ण नहीं है जितना दुष्टियोचर होता है! क्योंकि यदि केन्द्रीय बेंक सतकेता 
से स्थिति पर नियन्त्रण रखें तब खुले बाजार कौ क्रियाओं के फलस्वरूप सरकारी 
प्रतिभूतियों की कीमतों में हुए अत्यधिक परिव्र्तनों को रोका भी जा सकता है। 


(२) केन्द्रीय बेंक केवल कुछ अनुमोदित प्रतिभूतियों का ही क्रय तथा विक्रय 
क्र॒ सकता है। खुले बाजार की क्रियाओं पर केन्द्रीय बेंक द्वारा लगाये गए 
परिसीमन की समस्या इसलिये उत्पन्न होती हैं क्योंकि इसके पहिले कि वह बाजार 
में खुली क्रियायें करे उसके पास क्रियाओं के करने के लिए कुछ होता चाहिए 
और साथ साथ बाजार भी होना चाहिए जहाँ पर क्रियायें की जा सकें। बहुधा 
केन्द्रीय बंक के पास ऐसी पर्याप्त प्रतिभूतियाँ होती है जिन्हें खरीदने के लिये लोग 


किक 


तेयार रहते हैं क्योंकि इतमें परतिधोग अधिक छाभपूर्ण होता है तथा ये उचित 
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कीमतों पर उपलब्ध भी रहती हैं। परन्तु यह सदा आवश्यक नहीं है कि केन्द्रीय बेंक 
द्वारा बेची जाने वाली प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए लोग तेयार हों ही । यदि 
ऐसा होता है तब इस सीमा तक केन्द्रीय बेक की मुद्रा पूर्ति नियन्त्रित करने की 
क्षमता कम हो जायेगी। यह भी सम्भव है कि व्यक्ति तथा बेकों द्वारा बेची जाने 
वाली प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए केन्द्रीय बेक प्रस्तुत न हो क्योंकि वे अनुमो- 
दित प्रतिभूतियों की श्रेणी में न आ रही हों। इससे केन्द्रीय बेंक की मुद्रा की पूर्ति 
में वृद्धि करने की शक्ति कम हो जाती है। फिर भी, ये तो केवल संद्धान्तिक बातें 
हैं और वास्तविक व्यवहार में ऐसा बहुत कम होता है। 


(३) खुले बाजार की क्रियायें बहुधा बेक दर नीति के परिवतंनों की सहायता 
के लिए को जाती हैं तया केन्द्रीय बे किग प्राधिकारी खुले बाजार की क्रियाओं को 
करेगा भी नहीं यदि ये उसकी बेंक दर नीति के प्रतिकूल सिद्ध होती हैं । “केन्द्रीय 
बेक या तो ब्याज की दर निश्चित कर सकता है अथवा व्यापारिक बेंकों की नक़द 
निधि की मात्रा का निर्धारण कर सकता है; परन्तु यह मनमानी ढंग से दोनों 
निश्चित नहीं कर सकता । यदि वह ब्याज दर निश्चित करना चाहता है तब उसे 
इस परिणाम को भी स्वीकार करना होगा कि इन दरों को निश्चित करने में जो 
उसे क्रय अथवा विक्रय करने पड़ते हैं वे व्यापारिक बकों के नक़द॒ निधि को प्रभा- 
वित करेंगें जिससे बेक द्वारा ऋण दी जाने वाली मात्रा भी प्रभावित होगी । 
उदाहरणाथं, यदि केन्द्रीय बेंक ब्याज की दर कम निश्चित करना चाहता है तब 
सम्भवतः उसे प्रतिभूतियों को अधिक मात्रा में खरीद कर उनकी ऊँची कीमत उसी 
अनुपात में रखनी होगी। इन क्रयों से व्यापारिक बेकों की नक़द निधि में प्रसार होगा 
जिससे देश की मौद्विक पूति में भी प्रसार होने की प्रवृति होगी। इसके विपरीत, 
केन्द्रीय बंक यह निर्णय कर सकता है कि कितनी सीमा तक वह बैक ऋणणों को 
अनुमति दे सकता है । परन्तु ऐसा करने में उसे प्रतिभूतियों पर उस ब्याज दर 
को स्वीकार करना पड़ता है जो वांछित मुद्रा के परिमाण के फलस्वरूप निश्चित 
हो जाये । 


(३) नक़द अनुपात सें परिवर्तेन. केन्द्रीय बेंक को व्यापारिक बेंकों द्वारा रखे 
जाने वाले न्यूनतम नक़द अनुपात को निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। इससे 
वह बेक साख पर नियन्त्रण करने में समर्थ होता है परन्तु इस विधि की दोहरी कमियाँ 
हैं: (१) “यह नियम कि नक़द को एक निश्चित अनुपात से कम किसी भी स्थिति 
में नहीं होना चाहिए, नक़द निधि को अपने कार्यो से---भीषण कठिनाइयों के समय 

'उपधान (८प४३०7 ) का कार्य करना--वंचित कर देता है।” इसका अर्थ यह 
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है कि यदि व्यापारिक बैंकों को अपनी देवदारियों का एक निश्चित न्यूनतम अनुपात 
नकद निधि के रूप में केन्द्रीय बेंक के पास आवश्यक रूप से रखना होता है तो वे 
संक्रमण काल में भी नकद शेष को इस सीमा से घटा कर कम नहीं कर सकते । 
इस कठिनाई को दूर करने का उपाय यह नहीं है कि नकद शेष को एक निदिचत 
न्यूनतम अनुपात से कभी भी कम न होने दिया जाय, वरन्‌ ऐसा होने पर उन पर 
जुर्माना लगा देना चाहिए। ऐसी नीति नकद अनुपात को अधिक परिदृढ़ तथा 
अलोचपूर्ण बनाये बिना सुस्थिर बेंकिंग नीति की आवद्यकताओं की पूर्ति करती है। 
(२) कुछ व्यापारिक बेंक केन्द्रीय बेंक के पास अधिनियम से स्वीकृत नकद निधि 
की मात्रा से अधिक भी रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय बैंक की खुले बाजार 
की क्रियाओं को एक प्रकार की कठिताई का सामना करना पड़ता है क्योंकि मुद्रा 
की पूर्ति में कमी करने के लिए अब केन्द्रीय बेंक को उससे कहीं अधिक प्रतिभूतियों 
का विक्रय करता पड़ेगा जितना उसे व्यापारिक बेंकों की नक़द निधि को सफलता- 
पूर्वक घटाने के छिए करना होता । इसके विपरीत, यदि केन्द्रीय बैंक मुद्रा की 
पूर्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रतिभूत्तियों को खरीदना प्रारम्भ करता है तब 
व्यापारिक बेंक अपने अतिरिक्त नक़द को सुरक्षित रख कर बेंक साख में वृद्धि 
नहीं कर सकते हैं । ऐसा होने से रोकने के लिये अधिकाँद देशों के अधिनियमों के 
अनुसार केन्द्रीय बेंकिंग प्राधिकारी को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे 
एकाएक नकद अनुपात को परिवर्तित कर सकते हैं जिससे खुले बाजार की क्रियायें 
एक न्यायोचित सीमा के भीतर ही की जा सकें तथा अधिक प्रभावपूर्ण हों । 


भारत में १९३४ के रिजर्व बंक आफ इण्डिया ऐकट के अनुसार अनुसूचित 
बेकों को अपनी मांग देयता (207 0वं ॥9 970८४) का ५ प्रतिशत तथा 
सावधि देयता (४7776 ॥9]०068 ) का २ प्रतिशत नक़द निक्षेप के रूप में रिजर्व 
बेंक के पास रखना पड़ता था। १९४९ के बैंकिंग कम्पनी ऐक्ट ने गैर-अनुसूचित 
बेंकों के लिये भी यह आवश्यक कर दिया कि वे अपने पास माँग तथा सावधि 
देयता का वही अनुपात नकद निक्षेप के रूप में रखें जो अनुसूचित बेक रिजवं बेंक 
के पास रखते हैं। कालान्तर में रिजव॑ बेक ऐक्ट में संशोधन हुआ जिसमें रिजवं 
बेंक को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह मांग देयता का २० प्रतिशत तथा 
सावधि देयता का ८ प्रतिशत अपने पास रखवा सकता है तथा यदि रिजवे बेक चाहे 
तो कुछ विशेष परिस्थितियों में वह बेंकों के निक्षेपों का निशचालन (7८८2८)भी कर 
सकता है। विदृव के अन्य देशों के सदृश भारत में नक़द अनुपात साख नियत्रण 
करने की एक स्व॒तन्त्र विधि नहीं, है वरन्‌ इसका प्रयोग केन्द्रीय बेंक की खुले बाजार की 
क्रियाओं तथा अन्य नीतियों को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिये किया जाता है। 
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है. 


(४) गुणात्मक नियन्त्रण. साख नियन्त्रण की उपरोक्त तीन विधियाँ परिमाणा- 
त्मक (धृप०7062५८) नियन्त्रण के अन्तर्गत आती हैं क्योंकि इनका प्रमुख उद्देष्य 
मुद्रा की कुल पूति में या तो प्रसार अथवा संकुचन करना होता है। इसके विप- 
रीत गुणात्मक नियन्त्रणों (धुप्र०॥ 807९८ ८07008) का उद्देश्य व्यापारिक बेंकों 
द्वारा स्वीकृत ऋणों से संलग्न शर्तों का नियन्त्रण करना होता है जिससे अर्थव्यव- 
स्था के कुछ क्षेत्रों में तो साख का संकुचन हो और अच्य क्षेत्रो में वद्धि । 

केन्द्रीय बेंकिंग प्राधिकारी गृणात्मक नियन्त्रण निम्न प्रकार से लगाते हैं:--(१) 
कुछ विशेष प्रकार की सहायक (०0!5806727) जैसे विदेशी प्रतिभूतियाँ, कुछ 
वस्तुये जैसे गेहूँ, चावल तथा कपास अथवा निर्मित पदार्थों की जमानत पर ऋण 
नियन्त्रण करके अथवा ऋण विल्क॒छ बन्द करके । इन सभी प्रकार के नियंत्रणो का 
उद्देश्य बेंक साख की सहायता से इन वस्तुओं के संचय को रोकना होता है। (२) 
ऋण प्रदान करने की सीमाओं (77478778) या मात्रा पर नियन्त्रण लगाकर। 
मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापारिक बेक से प्रवर्तमान मूल्य पर १,००० रुपये 
के बराबर स्वर्ण की. जमानत पर ऋण लेना चाहता है। बेक उसे १,००० रुपये 
ऋण नहीं देगा वरन्‌, मान लीजिए, बेक के पास रखे जाने वाले स्वर्ण के मूल्य के 
केवल ७५ प्रतिशत के बराबर ही ऋण देगा। इस स्थिति मे 'सीमा' (779/£277) , 
अर्थात ऋण देते समय सहायक जमानत के रूप में रखे जाने वाले स्वर्ण का मूल्य 
तथा ऋण की वास्तविक मात्रा का अन्तर, २५ प्रतिशत होगा। केन्द्रीय बेकिंग 
प्राधिकारी यदि बेंक साख को घटाना चाहता है तब वह अधिक 'सीमा' निर्धारित 
कर सकता है और यदि बेक साख में वृद्धि करना चाहता है तब वह सीमा में 
कमी कर सकता है। (३) “आंशिक नकद भुगतान! (त0छपत 99977670)-- 
अर्थात प्रारम्भिक भुगतान जो किसी व्यक्ति को बेंक को करना पड़ता है जब बेक 
स्थायी उपभोग पदार्थों को किदत पर खरीदने का अथ॑प्रबन्धन करता है--उसके 
स्वरूप, विभिन्न किद्तों की मात्रा तथा ऋण से सम्बद्ध अन्य दशाओं पर निय- 
न्त्रण करके। 


भारत में रिजव बेक की वरणात्मक साख नियन्त्रण (इटॉ2८एए८ ढाध्ता 
०0000) की नीति गुणात्मक नियन्त्रण श्रेणी के अन्तर्गत आती है। स्फीतिक 
द्षाओं को रोकने के ध्येय से रिजव बेंक १९५६ के संशोधित बेकिंग कम्पनी ऐक्ट 
के अनूसार अनुसूचित बेंकों को यह निर्देश भेज सकता है कि वे कुछ विशेष 
पदार्थों के बदले में नवीन साख का सृजन न करें, या सीमा में वृद्धि करें या कुछ 
ब्रस्तुओं के बदले में साख का सृजन बिल्कुल ही न करें । इस प्रकार का प्रथम निर्देश 
सभी अनुसूचित बेकों को मई १९५६ में भेजा गया कि वे चावल तथा धान के बदले 


१९३ अर्थशास्त्र के आधूनिक सिद्धान्त 


में किसी एक पार्टी को ५०,००० रुपये से अधिक नवीन साख न प्रदान करें । 
कालान्तर में ऐसे कई निर्देश भेजे गये, स्थगित भी किए गए तथा खाद्यान्नों, चीनी 
और रूई के लिए पुनः जारी भी किए गए । 

गुणात्मक नियन्त्रण का औचित्य यह है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में 
तो साख की पूति अत्यधिक हो जिससे वहाँ स्फीतिक दश्ायें उत्पन्न हो गई हों 
तथा साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में साख की न्‍्यूनता के कारण अवस्फीतिक दश्ायें 
उत्पन्न हो गई हों। अतः इस प्रकार की नीति का आधार यह है कि अथंव्यव्रस्था के 
विभिन्न क्षेत्रों में साख की मांग तथा पति में सन्‍्तुलन रखा जा सके। भारत में 
रिजव बैक की वरणात्मक साख नियन्त्रण की नीति इस परिकल्पना पर आधारित 
है कि कृषि क्षेत्र में तो स्फीतिक दशायें हैं क्योंकि ऋण लेने वाले लोग बेंक साख 
का प्रयोग कृषि पदार्थों के संचय करने के लिये करते हैं जब कि उद्योगों को औद्यो- 
गिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिये साख की न्यूनता का अनुभव होता है। रिजर्व 
बैंक की नीति का उद्देश्य पूर्वकल्पी' (॥०८८७।७४४४०८) कार्यों, खाद्यानों तथा कृषि 
सम्बन्धी कच्चे पदार्थों के संचय के लिए साख की पूर्ति घटाना तथा औद्योगिक 
कार्यों के लिए बेंक साख की मात्रा में वृद्धि करना है। 

परिसीमायें. बेंक साख पर गुणात्मक नियन्त्रण, जैंसे भारत में वरणात्मक साख 
नियन्त्रण, मुद्रा स्फीति तथा अवस्फीति को रोकने में सर्देव सफल सिद्ध नहीं होते 
क्योंकि ये कुछ परिकल्पनाओं पर आधारित होते हैं जो सद्दा सत्य नहीं होतीं । 
सर्वप्रथम तो इस नीति की मौलिक परिकल्पना यह है कि किसी विंशेष सहायक 
जमानत के आधार पर किसी व्यवसायी द्वारा व्यापारिक बेंक से लिए गए ऋण 
का प्रयोग उसी कार्य के लिये किया जाता है जिसके लिए वह लिया गया है । 
परन्तु वास्तविक व्यवहार में स्वर्ण, शेयरों तथा खाद्याननों की जमानत पर लिये गए 
ऋण का प्रयोग कच्चे माल को खरीदने, श्रम को भूगंतान' करने तथा अन्य औद्यौ- 
गिक कार्यों के लिये भी किया जाता है। स्फीति की स्थिति में, स्वर्ण, शेयरों अथवा 
कृषि सम्बन्धी पदार्थों के आधार पर निर्गमित होने वाले बेंक साख पर नियन्त्रण न 
केवल स्फीति को रोकने में असमर्थ होगा वरन्‌ उस समय तो स्फीतिक दक्तियाँ 
और भी जटिल हो सकती हैं जब क्ृषि सम्बन्धी पदार्थों के आधार पर निर्गंमित 
की जाने वाली बैक साख में की गई कटौती अप्रत्यक्ष रूप में उद्योग के लिए बैंक 
, साख में कमी करे और औद्योगिक उत्पादन में बाधा प्रस्तुत करे, जेसा कि वास्तव 
में भारत में हुआ है । इसके विपरीत यदि उद्योग के लिए साख की उपलब्धि अधिक 
सरल तथा पर्याप्त हो तब यह आवश्यक नहीं है कि साहसोद्यमी अधिक मात्रा में 
मुद्रा उधार लेंगे हो । यदि बाजार की स्थिति अच्छी नहीं है तब निर्मित पदार्थों की 
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भावी मांग में अधिक वृद्धि होने की सम्भावना नहीं होगी । इस स्थिति में बरणा- 
त्मक साख नियन्त्र० अवस्फीतिक शक्तियों से संघर्ष करने में पर्याप्त नहीं होगा। 
दूसरे, गृणात्मक विनियमन की नीति यह मान छेती है कि अर्थव्यवस्था ऐसे निय- 
न्त्रणों के लिए सुप्राही (३८४४ ६०८) है। भारत जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए 
देश में जहाँ पर विशाल अमुद्रीकृत क्षेत्र (707-770760560 5८८८०/) है, और 
जहाँ पर खाद्यान्नों, अन्य कृषि पदार्थों, तथा निर्मित ब्रस्तुओं का संचय स्वयं उत्पा- 
दकों द्वारा, या अधिकांश छोगों द्वारा निजी मुद्रा के द्वारा, अथवा देशी बैंकरों तथा 
साहकारों से ऋण लेकर, किया जाता है और बैंक साख का अधिक प्रयोग भी 
नहीं किया जाता, वहाँ पर सुग्राही गुगात्मक नियन्त्रण साख की पूर्ति को अर्थंव्य- 
बस्था के विभिन्न क्षेत्रों की न्‍्यायोचित मांग के साथ सन्तुलित करने में अधिक सफल 
नहीं सिद्ध होते । 


(५) मेत्रोपूर्ण परासर्श की विधि. परिमाणात्मक तथा गुणात्मक नियन्त्रण के 
साथ केद्धीय बेकिंग प्राधिकारी कानूनी विधियों का ही सदा प्रयोग नहीं करता । बहुधा 
बह व्यापारिक बेंकों तथा अन्य वैत्तिक संस्थानों को यह परामर्श दिया करता है 
कि वे अथंव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में अधिक साख की सीमा बढ़ायें या कम साख प्रदान 
करें तथा अन्य क्षेत्रों को अधिक साख प्रदान करें अथवा ऋण सम्बन्धित दक्ाओं को 
या तो सरल करें या दृढ़ । अधिकांश दशाओं में व्यापारिक बंक तथा अन्य संस्थायें 
केनद्रोय बेंक की राय को स्वीकार कर लेते हैं, अतः केन्द्रीय बेंक को निर्देशनों की 
शरण नहीं लेनी होरी । केन्द्रीय बेंक का वेधानिक अधिकार पूव॑वत बना रहता है 
और कुछ सीमा तक वह व्यापारिक बेंकों तथा अन्य वैत्तिक संस्थानों को केन्द्रीय 
बेंक की राय मनवाने में भी सहायक सिद्ध होता है । मेत्रीपूर्ण परमार्श अधिक 
लोचपूर्ण होती है तथा यह वैवानिक निर्देशनों की अपेक्षा अधिक शीघ्र और 
सुन्दर परिणाम उत्पन्न करती है। 


केन्द्रीय बेकिंग नीति की प्रभावशालिता 


केन्द्रीय बेंकिंग नीति की प्रभावशालिता अनेक जटिल शक्तियों तथा संस्था- 
निक कारकों पर आधारित है, जो बेकिंग प्राधिकारी या सरकार के भी नियन्त्रण 
में नहीं हैं । केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकारी की क्रियाओं को अधिक प्रभावशील होने 
के लिये यह आवश्यक है कि (१) उसे सभी व्यापारिक बंकों अथवा अन्य संस्थानों 
की सम्मिलित शक्ति से भी अधिक सुदुंढ होनी चाहिए जिससे वे उसे परास्त 
(0०प्:७7) करने में समर्थ न हो सकें। भारत में जब रिजर्व बक कौ स्थापना 
के पूर्व इम्पीरियल बैंक प्रमुख बेकिंग प्राधिकारी था, तब कुछ व्यापारिक बेंक 


१२२ अर्थशास्त्र के आधूनिक सिद्धान्त 


उतने ही शक्तिशाली थे जितना कि इम्पीरियल बैंक था । यह स्थिति केन्द्रीय 
बेकिंग नीति के सफ़लतापूर्वक कार्य करते के उपयुक्त नहीं थी। (२) केन्द्रीय बैंकिंग 
प्राधिकारी की निष्पक्षता तथा आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त कारंबाई 
करने की क्षमता पर मुद्रा बाजार का पूर्ण विश्वास होना चाहिये। रिजर्व बेक की 
स्थापना के धूवें इस प्रकार के विश्वास का अभाव था, परन्तु अब यद्यपि 
रिजव बंक का राष्ट्रीयकरण हो गया है अतः इसमें जनता के विश्वास 
में कमी नहीं हुई है । (३) अन्तिम ऋणदाता' ([दातेकः 04 880 76800) 
के रूप में सन्‍्तोषजनक कार्य करने के लिये केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकारी को प्रत्येक 
संस्थानों की स्थिति के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए तथा उसके 
पास पर्याप्त तथ्य एवं सूचनाएँ भी उपलब्ध होनी चाहिए जिससे वह अनुकूछ समय 
पर प्रभावपूर्ण कारंवाई कर सके । यदि केन्द्रीय बेंक उस समय आवश्यक 
जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देता है जब कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं तब इससे 
कोई लाभपूर्ण परिणाम नहीं निकल सकता। भारत में जब रिजवं बेक को व्यापा- 
रिक बेंकों तथा अन्य वैत्तिक संस्थानों के निरीक्षण, विनियमन तथा नियन्त्रण सम्ब- 
न्धित पर्याप्त अधिकार प्राप्त नहीं थे तब बहुत से बैंक फेल हुए और रिजर्व बेक 
का मुद्रा बाजार पर अधिकार भी नहीं था । परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 
प्रारम्भ में १९५६ के संशोधित रिजवं बेंक आफ इण्डिया ऐक्ट में रिजवे बैंक को 
बहुत अधिकार प्रदान किये गए हैं जिससे उपरोक्त कमी दूर की जा सकी । 


संस्थानिक कारणों में, केन्द्रीय बेकिंग नीति की प्रभावशालिता के सम्बन्ध में 
सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि मुद्रा बाजार को पूर्ण विकसित होना चाहिए 
तथा अमुद्रीकृत क्षेत्र या तो होना ही नहीं चाहिए और यदि हो भी तो बहुत ही 
अल्प । आथ्िक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों में केन्द्रीय बेकिंग नीति की प्रभावशालिता 
बहुत कम हो जाती है क्योंकि यहाँ एक विशाल अमुद्रीकृत क्षेत्र रहता है तथा 
मृद्रा बाजार की संस्थाओं का यथोचित व्रिकास नहीं हुआ रहता और संगठित 
बाजार के साथ साथ एक असंगठित मुद्रा बाजार भी होता है जिस पर केछीय 
बैंकिंग प्राधिकारी का कुछ भी नियन्त्रण नहीं होता। इसके अतिरिक्त केद्धीय 
बैंकिंग की प्रभावशालिता के लिये यह आवश्यक है कि मुद्रा बाजार की विभिन्न दरों 
में एक अन्तर्भृत सम्बन्ध (078०772८ ८0776८४07 ) होना चाहिए। इस प्रकार 
के अन्तर्भूत सम्बन्ध का भारत में अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय बैंकिंग 
नीति भारत में उतनी सफल नहीं है जितनी कि अन्य देशों में ॥ अन्त में, केन्द्रीय 
बेकिंग प्राधिकारी को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहिए क्योंकि वित्त मंत्रा- - 
लय चाहे कितना ही निपुण क्‍यों न हो वह प्रवृत्तियों की सही जानकारी प्राप्त करने : 


केन्दीय बेंक व्यवस्था १२३ 


तथा उपयुक्त समय पर उचित नीति के अनुसरण करने का निर्णय इस प्रकार से 
करने में असमर्थ रहता है जिससे आथिक विकास चलन की स्थिरता का परित्याग 
किए बिना ही तीज गति से हो सके । यह कार्य केन्द्रीय बेकिंग प्राधिकारी के विवेक 
पर ही छोड़ देना चाहिए। परन्तु अधिकांश देशों में केन्द्रीय बंकों के राष्ट्रीयकरण 
हो जाने से केन्द्रीय बेकिंग प्राधिकारी की स्वतन्त्रता तथा केन्द्रीय बेंक की नीति 
की प्रभावशालिता के लिए एक भीषण खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः वास्तव में 
सफल होने के लिये केन्द्रीय बेंक को अधिकोषण तथा मौद्रिक एवं वेत्तिक 
समस्याओं पर निर्णय लेने में स्वतन्त्र होना चाहिए वरन्‌ उसे सरकार की मौद्षिक, 
वेत्तिक तथा कर सम्बन्धी नीतियों को भी भाँति प्रभावित करने में भी समर्थ 
होना चाहिए क्योंकि केन्द्रीय बेंकिंग की कोई भी प्रणाली प्रभ्नावपूर्ण नहीं हो रुकती 
यदि वह ॒ सरकार द्वारा अपनाई गईं गलत नीतियों द्वारा सृजित प्रतिकूल दक्षाओं में 
कार्यान्त्रित की जा रही हो । 


अध्याध १० 


विनिमय सल्‍्य 
(+॥ह८097026 ४७०८८) 


प्रत्येक देश की अपनी मुद्रा होती है तथा आयात का भुगतान बहुधा निर्यात 
करने वाले देश की' मुद्रा में किया जाता है। इस लिये एक देश की मुद्रा के मूल्य 
को दूसरे देश की मुद्रा के रूप में निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न होती है। 
यदि विश्व के सभी देशों में एक ही प्रकार की मुद्रा प्रचलित होती तब यह समस्या न 
उत्पन्न होती । उदाहरणार्थ, इंग्लेण्ड में पौण्ड स्टलिंग तथा भारत में रुपया प्रचलित 
है। यदि भारतीय आयतक इंग्लण्ड से एक कार अथवा रेडियो खरीदता है तब 
उसे पौण्ड में भुगतान करना होता है क्योंकि इंग्लैण्ड में कार या रेडियो के उत्पादक 
के लिये रुपया व्यथे है क्‍योंकि रुपये से इंग्लेण्ड में श्रम तथा कच्चा माल नहीं 
खरीदा जा सकता। इसी प्रकार जब इंग्लैण्ड का आयतक भारत से चाय मंगाता 
है तब उसे भारत को पौण्ड में नहीं वरन्‌ रुपये में भुगतान करना पड़ता 'है क्योंकि 
पौण्ड से भारतीय उत्पादक भारत में श्रम तथा कच्चा माल नहीं खरीद सकता। 

स्वर्णमान के अन्तगंत, जैसा कि हम ने देखा है, यह समस्या अत्यन्त सरल हो 
जाती' है तथा विनिमय दर का निर्धारण 'ठकसाल दर (7777६0 [057 ) द्वारा होता 
है। अन्य शब्दों में, एक मुद्रा के मूल्य का दूसरी मुद्रा के रूप में निर्धारण प्रत्येक 
चलन में निहित स्त्र्ण अंश अथवा “स्वर्ण समानता' के द्वारा होता है। वास्तव में, एक 
मुद्रा के मूल्य का दूसरी मुद्रा के रूप में निर्धारण की समस्या अपरिवर्तेनशील पत्र 
मुद्रा के अन्तर्गत उत्पन्न होती है जहाँ पर स्वर्ण अथवा अन्य किसी धात्वििक मान से 
(मुद्रा का) कोई लगाव नहीं होता । ऐसी स्थिति में विभिन्न मुद्राओं के विनिमय 
मूल्य को निर्धारित करने के लिए दो सिद्धान्त हैं, एक तो क्रम शक्ति समानता 
सिद्धान्त (पाट9#708 00७७7 [277४५ 96079) और दूसरा भुगतान 
सन्तुलन का सिद्धान्त (29977८8 ०0 [0०५760698 (96०79) । 


क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त 


सरल विवरण. स्वर्गमान की स्थिति में हम ने विनिमय दर निर्धारण करने के 
लिये विभिन्न मुद्राओं में निहित स्वर्ण अंश को समान किया था । क्रय शक्ति 
समानता सिद्धान्त के सरल विवरण में हम मुद्रा की मात्रा को विभिन्न चलनों कौ 
उतनी मात्रा से समानीकृत करते हैं जितनी अच्तर्राष्ट्रीय व्यापृत पदार्थों 


विनिमय मूल्य १२५ 


(पताद्ाादरा0तए ए4व66 ८00770ता 063) को खरीदने के छिये आव- 
इयक है। मानव लछोजिए इंग्लेण्ड तथा भारत में कीमत दर इस प्रकार हैः--- 

१ किलो गेहूँ:--१ पौण्ड इंग्लैण्ड में 

६१ किलो गेहे 5-१५ रुपये भारत मे 

, इन दशाओं में दो चलनों में विनिमय दर “क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त के 

अनुसार इस प्रकार होगी : १ पौण्ड-- १५ रुपये। इस दर का निर्धारण एक अन्‍्तर्रा- 
एट्रीय व्यापुत पदार्थ (गेहूँ) की उतनी ही मात्रा के मूल्य को दोनों देशों की मुद्राओं 
से समानीकृत करके किया गया है । यदि दोनों देशों में गेहूँ की कीमत अपरिवर्तित 
रहती है तब विनिमय दर १ पौण्ड ८-१५ रु० से विचलित नहीं हो सकती । 


परन्तु मान लीजिए कुछ कारणों से इस समानता से विचलित हो कर विनि- 
मय दर १ पौण्ड--१६ रुपये के हो जाती है। अब जिन लोगों के पास रुपया है 
उनके लिये भारत में १५ रुपये किलो के भाव से गहँ खरीद कर इंग्लेण्ड में १ पौण्ड प्रति 
किलो के भाव से बेचना और फिर उस पौण्ड को १ पौण्ड--१६ रुपये की दर से 
रुपये में परिवर्तित करना लाभप्रद होगा (सुविधा के लिये यह मान लिया गथा है कि 
परिवहन व्यय तथा अन्य प्रकार के आकस्मिक व्यय कुछ भी नहीं हैं) | अतः अब वे 
१ किलो गेहूँ पर १ रुपया लाभ उठायेंगे क्योंकि विनिमय दर क्रय शक्ति समानता से 
विचलित हो गईं है। जब लोग प्रवतंमान विनिमय दर तथा क्रय शक्ति समानता 
दर के अन्तर में लाभ उठाने के लिए भारत से गेहूँ खरीद कर इंग्लैण्ड में बेचना 
आरम्भ करेंगे तब विनिमय बाजार में पौण्ड की मांग की अपेक्षा पूर्ति में वृद्धि 
होगी क्योंकि जो लोग इंग्लेण्ड में गेंहँ बेचगे वे पौण्ड को बराबर रुपये में बदलने 
के लिये विदेशी विनिमय बाजार में लाते रहेगें । पौण्ड की पूर्ति में मांग की अपेक्षा 
अधिक वृद्धि (अथवा रुपये की पूरति) हो जाने के फलस्वरूप पौण्ड की विनिमय 
दर में कमी हो जायेगी और यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहेगी जब तक 
क्रम शक्ति समातता अपना प्रभाव नहीं उत्पन्न करती तथा दोनों चलनों में विनि- 
मय दर १ पौण्ड --१५ रुपये नहीं हो जाती । 

मान लीजिए विनिमय दर 'समानता दर' से घट कर १ पौण्ड--१३ रुपये हो 
जाती है। अब जिन व्यक्तियों के पास पौण्ड है वे इंग्लैण्ड में १ पौण्ड प्रति किलो की 
दर से गेहूँ खरीद कर भारत में १५ रुपये प्रति किलो के भाव से बेचेंगें तथा रुपये 
को १ पौण्ड--१३ रुपये की दर से पौण्ड में परिवर्तित करके छाभ उठायेंगे क्‍योंकि 
१ पौण्ड --१३ रुपया ही प्रवर्तमान विनिमय दर है। जो लोग इंग्लेण्ड में गेहूँ खरीद 
कर भारत में बेचते हैं उन्हें अब प्रति किलो गेहूँ पर, जिसके लिए उन्होंने केवल 


१२६ अथंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


१ पौण्ड' ही दिया था, १ पौण्ड ३शिलिग से कुछ अधिक लाभ मिलेगा। इस प्रकार उन्हें 
प्रति किलो गेहूँ पर ३ शिलिंग से अधिक लाभ होगा । इसके परिणामस्वरूप विदेशी 
विनिमय बाजार में रुपये की पूर्ति मांग की अपेक्षा (पौण्ड की पूति) बढ़ जायेगी 
तथा यह प्रक्रिया उस समय तक जारी रहेगी जब तक रुपये का विनिमय मूल्य 
बढ़कर क्रयशक्ति समानता स्तर के बराबर हो कर १ पौण्ड --१५ रुपये के नहीं 
हो जाता । 


आलोचनायें, क्र शक्ति समानता सिद्धान्त के सरल विवरण की दो प्रमुख 
आलोचनायें की जा सकती हैं: (१) यह तो केवल स्वयं सिद्ध है तथा कुछ सम- 
झाता नहीं । यह सिद्धान्त केवल इतना ही कहता है कि परिवहन तथा अन्य व्ययों 
के अभाव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापृत पदार्थों का सभी देशों में एक ही मूल्य होगा। 
यह कथन कोई विशिष्ट महत्व नहीं रखता तथा यह विभिन्न चलनों की वास्त- 
विक क्रय शक्ति के विषय में कुछ निर्देश नहीं करता । (२) यह सिद्धान्त इस 
बात को सदा के लिये मान लेता है कि यदि संस्थिति में विचलन हो जाता है तब 
बह अपने आप विनिमय दरों के सन्तुलन से ठीक हो जाता है । संस्थिति तो विभिन्न 
देशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापृत पदार्थों की कीमतों में हुए परिव्तनों द्वारा भी ठीक 
हो सकती है। उपरोक्त उदाहरण में जब विनिमय दरः समानता-दर १ पौण्ड --१५ 
रुपये से विचलित हो जाती है तब वह मांग और पूर्ति की शक्तितियों से ठीक हो 
जाती है जिन में उस समय तक बराबर परिवर्तन होता रहता है जब तक बिनि- 
मय दर क्रय शक्ति समानता दर के बराबर नहीं हो जाती । परन्तु इस बात की भी 
सम्भावना हो सकती है कि भारत में गेहूं की कीमत में १ रुपया प्रति किलो स्थायी 
वृद्धि यहाँ पर टेरिफ, विनिमय नियन्त्रण तथा अन्य प्रकार के नियन्त्रणों के कारण 
विनिमय दर १ पौण्ड--१६ रुपये हो जाये अथवा गेहूं की कीमत में कमी हो जाने 
के कारण विनिमय दर घट कर १ पौण्ड --१३ रुपये के हो जाये। ऐसी स्थिति में 
क्रम शक्ति समानता सिद्धान्त का सरलू विवरण विभिन्न चलतनों के सन्तुलित विनिमय 
दर को निर्धारित करने में सहायक नहीं हो सकता । 


सिद्धान्त का दूसरा रूप, क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त का अधिक परियग्राही 
विवरण इस प्रकार है : “भिन्न चलतनों का सापेक्ष्य मूल्य अपने देश में प्रत्येक चलन 
को वास्तविक क्रय शक्ति के सम्बन्ध के समझूप होता है” । इसका अर्थ यह हुआ 


१. ऐसा इस लिये है क्योंकि भारतीय मुद्रा के रूप में गेहँ १५ रुपये प्रति किलो 
है परन्तु विनिमय दर १ पौण्ड->१३ रुपया है तथा १५ रुपये को १ पौण्ड रे 
शिलिग में बदला जा सकता है। 
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कि क्रय शक्ति समानता का पता लगाने के लिए हमें पहले प्रत्येक चलन की उस 
के देश में “वास्तविक क्रम शक्ति को जानना होगा । यह केवल एक या दो अन्त- 
रष्ट्रीय व्यापृत पदार्थों की कीमतों पर ही विचार करके नहीं किया जा सकता। 
किसी चलन की वास्तविक क्रय शक्ति का पता छगाने के लिए हमें उन सभी 
ब्स्तुओं को ध्यान में रखना होगा जो एक इकाई चलन से खरीदी जा सकती हैं। 
ब्रस्तुओं और सेवाओं के रूप में मुद्रा की क्रय शक्ति में हुए परिवर्तनों को ज्ञात 
करने की व्यावहारिक विधि है कीमत स्तर में हुए परिवर्तेतों पर विचार करना 
या, अधिक स्पष्ट शब्दों में, सामान्य मूल्य निर्देशांक पर विचार करना । जितना ही 
अधिक सामान्य मूल्य स्तर होगा उतनी ही कम मुद्रा की क्रम शक्ति होगी तथा, 
इस के विपरीत, जितना ही कम सामान्य मूल्य स्तर होगा उतनी ही अधिक मुद्रा 
की क्रय शक्ति होगी । 

किसी भी समय विभिन्न चलनों में विनिमय दर का निर्धारण मांग और पूर्ति 
के द्वारा होता है। यदि विनिमय बाजार में किसी चलन की पूर्ति उसकी मांग की 
अपेक्षा अधिक है तब उसकी कौमत (अन्य चलतनों के रूप में उसके अर्थ) में कमी 
हो जायेगी तथा इसके विपरीत यदि पूर्ति में मांग की अपेक्षा कमी होगी तब उस 
की कीमत बढ़ जायेगी । यदि किसी चलन की विनिमय दर उसकी वास्तविक क्रय 
शक्ति के अनुरूप नहीं है तब उसमें परिवर्तन छोगों द्वारा एक देश में वस्तुएं 
खरीद कर दूसरे देश में बेच कर उस समय तक होता रहेगा जब तक इस समा- 
नता के अनुरूप विनिमय दर न हो जाय । “व्रिनिमय दर, जो दो चलनों की सापे- 
क्षिक क्रय शक्ति को व्यक्त करती है, एक आधारभूत सनन्‍्तुलित दर होगी, क्योंकि 
इस दर से किसी भी प्रकार के विवर्तत से एक चलन का दूसरे चलन के रूप में 
अवमूल्यन हो जाता है जिससे अवमूल्यित चलन की मांग में वृद्धि हो जाती है 
तथा विनिमय दर सन्‍्तुलित दर की ओर जाने रूगती है”। 

स्वर्णंमान के अन्तर्गत विनिमय दर_टकसाल दर के बराबर होती है तथा 
उसमें उच्चावचन (0८६ए७४07) स्वर्ण बिन्दुओं को सीमा के भीतर ही होता 
है। अपरिवर्ततशील पत्र चलन के अन्तर्गत, जहाँ पर विनिमय दर का निर्धारण 
क्रम शक्ति समानता के आधार पर होता है, “यद्यपि स्व्रणं आयात तथा निर्यात 
बिन्दुओं के समान उच्चावचन की कोई परिदृढ़ ,सीमायें नही होतीं फिर भी बाजार 
दरः आधारभूत विनिमय दर (जिसे क्रम शक्ति समानता कहते हैं) से अधिक विव- 
तित नहीं हो सकती 


आलोचतायें, इसमें कोई सन्देह नहीं कि चलन की आन्तरिक क्रय शक्ति तथा 
उसके विनिमय मूल्य, अर्थात विदेशी चलनों के रूप में उसकी क्रय शक्ति, में एक 
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प्रकार का सम्बन्ध रहता है । परन्तु कठिनाई इस सम्बन्ध को जानने की होती 
है । यदि सभी व्स्तुएँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापुत होतीं तथा विभिन्न बस्तुओं का 
प्रयोग लोग जिस अनुपात में करते हैं सभी देशों में वह स्थिर रहता, तब इस 
सम्बन्ध को जानने में कोई भी कठिनाई नहीं होती । परन्तु इसके अभाव में, विनि- 
मय दर निर्धारित करने के लिये सामान्य मूल्य निर्देशांक एक चलन की क्रय शवित 
का ठीक ज्ञान नहीं कर पाता। क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त के विरुद्ध कुछ आलो- 
चनायें की जाती हैं जो इस प्रकार हैं:--- 

(१) प्रत्येक देश में ऐप्ती बहुत सी वस्तुएँ होती हैं जो अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
में सम्मिलित नहीं होतीं तथा प्रत्येक देश के चलन की क्रय शक्ति अन्तर्ग्यापृत तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापृत पदार्थों (चूँकि सामान्य निर्देशांक का सम्बन्ध दोनों से 
होता है) पर आधारित हैं, परन्तु विनिमय दर केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापत 
पदार्थों की मांग तथा पूर्ति द्वारा ही निर्धारित होती है | इससे दोनों में एक 
आवश्यक असंगति उत्पन्न हो जाती है । यह भी सम्भव हो सकता है कि अ देश में 
मुद्रा के परिमाण में वृद्धि हो जाने से सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि मुख्यतः आन्तरिक 
वस्तुओं को कोमतों में वृद्धि के द्वारा हो | सामान्य मूल्य निर्देशांक में यह वृद्धि अ 
देश की चलन की क्रय शक्ति में कमी को दिखलाती है। क्रय शक्ति समानता सिद्धांत 
के अनुसार इसका परिणाम इस देश के भीतर वस्तुओं के आयात में वृद्धि तथा 
विनिमय बाजार में उसकी चरून की पूर्ति में मांग की अपेक्षा वृद्धि होनी चाहिए 
और इस देश की चलन की विदेशी विनिमय मूल्य में भी कमी होनी चाहिए 
जिससे कि विनिमय दर नवीन क्रय शक्ति समानता के अनुरूप हो जाये । परल्तु 
चूँकि अ देश के सामान्य मूल्य निर्देशांक में वृद्धि अधिकांशतः अन्‍्तर्व्यापृत बस्तुओं 
(77[272.//ए7 ४72060 80008) की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है इसलिये 
यह बिल्कूल आवश्यक नहीं है कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापत पदार्थों के आयात में 
इस सीमा तक वृद्धि हो जाये (जिनकी कीमतें अ देश में या तो बिल्कूछ न बढ़ी 
होंया नाम मात्र को बढ़ी हों)कि इस देश की चलन का विनिमय मूल्य घटकर क्रय 
शक्ति समानता के स्तर के बराबर हो जाये । ऐसी परिस्थिति में विनिमय मृल्यों में 
हुए परिवर्तेतों को समझाने के लिये क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त पर्याप्त नहीं है । 

यही नहीं कि कुछ ब्स्तुयें देश के भीतर व्यापत होती हैं तथा कुछ अन्त- 
रष्ट्रीय व्यापुत होती हैं, परन्तु वास्तविक कठिनाई तो यह है कि अन्तर्व्यापृत 
पदार्थों तथा अच्तर्राष्ट्रीय व्यापुत पदार्थों का अनुपात लोगों के परिवार बजट में 
स्थिर नहीं रहता और उसमें परिवर्तत छोगों की आय, मूल्य, स्वभाव, राष्ट्रीय 
मनोभाव, तथा अन्य कारणों में हुए परिव्ततनों के अनुसार होता रहता है। 
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(२) सामान्य मूल्य निर्देशांक का सम्बोध ही क्रय शक्ति समानता के निर्देशांक 
के रूप में दृषित है। यदि इस सेद्धान्तिक दृष्टिकोण को छोड़ भी दिया जाये तब 
विभिन्न देशों में जो लोग बस्तुओं पर अपना व्यय करते हैं वे वस्तुयें भिन्न 
रहती हैं| इसलिये पौंड की इंग्लेंड में क्रम शक्ति तथा रुपये की भारत में ऋय 
दक्ति से तुलना करता असम्भव है क्योंकि ये अछग अलग वस्तुओं को खरीदते हैं। 
अतः विभिन्न चलनों की वास्तविक क्रय शक्ति की तुलना करना सम्भव नहीं है। 

(३) क्रय शक्ति समानता के अनुरूप विनिमय दर होने के लिये यह आवश्यक 
है कि देशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मुक्त होना चाहिए । परन्तु वास्तव्रिक व्यवहार 
में ऐसा सदेव होता नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों से आन्तरिक मूल्य स्तर को टैरिफ, 
कोटा नियन्त्रण, विनिमय नियन्त्रण, तथा परिवहन लागत के विनियमन द्वारा बचाया 
जा सकता है। इन परिस्थितियों में चलन की आन्तरिक क्रय शक्ति तथा उसके 
विनिमय मूल्य को सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त 
विनिमय दरों के निर्धारण अथवा परिवतंनों को समझाने में असमथे है। 

(४) यह सिद्धान्त यह मान लेता है कि विदेशी विनिमय बाजार में चलनों 
की मांग और पूि केवल वस्तुओं के आयात तथा निर्यात के कारण होती है। 
परन्तु ऐसा सदा नहीं होता । एक देश से दूसरे देश में हुए पूंजी का अल्पकालीन 
प्रवाह भी विदेशी विनिमय बाजार में व्रिभिन्न चलनों की मांग और पूर्ति में हुए 
परिवतंनों को प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए अ और ब देशों में सामान्य 
मूल्य निर्देशांक स्थिर रहता है तथा दोनों देशों की चलन की क्रय शक्ति में कोई 
परिवतेन नहीं होता । इन परिस्थितियों के अन्तर्गत, क्रम शक्ति समानता सिद्धान्त 
के अनुसार अ देश की चलन का विनिमय मूल्य ब देश की चलन के रूप में परि- 
वर्तित नहीं होगा । अब मान लीजिए कि अ से ब देश में अल्प काल के लिए 
बहुत सी पूँजी चली जाती है । इससे विनिमय बाजार में अ देश की चलन 
की पूति ब देश की चलन की पूर्ति (अर्थात अ देश की चलन की मांग) की अपेक्षा 
अधिक होगी और चलन की आन्तरिक क्रय शक्ति में किसी प्रकार का परिवतंन 
हुए बिना ही अ देश की चलन के विनिमय मूल्य में कमी हो जायेगी। यहाँ 
पर चलन की आन्तरिक क्रय शक्ति तथा विनिमय मूल्य में सम्बद्ध विच्छिन्न 
हो जाता है तथा क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त चछन के विनिमय मूल्य में हुए 
परिवर्तनों को समझाने में असमर्थ सिद्ध होता है । 

(५) चलन की विनिमय दर में परिवर्तन सट्टेबाजी, युद्ध में विजय तथा हार 
एवं अन्य घटनाओं से भी होता रहता है जिनका चलन कौ आच्तरिक क्रय शक्तति 
से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 

प९ 


१३० अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि क्रम शक्ति समानता सिद्धान्त 
विनिमय मूल्यों के निर्धारण, तथा विभिन्न चलनों की कीमतों में हुए परिवर्तनों 
को सनन्‍्तोषबजनक ढंग से समझाने में असमर्थ है। इस सिद्धान्त में निहित परि- 
कल्पनायें इतनी अवास्तव्रिक हैं कि व्यवहार में उतकी कोई उपादेयता रह ही 
नहीं जाती । 


बद्धतः मौद्धिक प्रतिभास की स्थिति, फिर भी क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त 
स्फीति तथा अवस्फीति के शुद्धतः मौद्रिक प्रतिभास (7700660479 [000700776- 
7707 ) के अध्ययन के लिये एक उपयुक्त विधि है, यदि यह मान लिया जाये कि 
शुद्धतः मौद्रिक प्रतिभास को अयव्यवस्था में का्यशील अन्य हाक्तियों से अलग 
किया जा सकता है। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रा के मूल्य में उच्चावचन अन्य आर्थिक 
शक्तियों की अपेक्षा अधिक तीव्र होता है, तब क्रप्र शक्ति समानता का परिकलन 
अपरिवर्तनशोल पत्र मुद्रा पर आधारित देशों को विनिमय दर की प्रवत्तियों के 
बारे में एक लाभपूर्ण उपसदन (2]0[07053॥779007) प्रस्तुत कर सकता है। 
कुछ समय, उदाहरण के लिये १९१९ से १९२३ और बाद तक भी, यूरोप के 
अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति ही केवल एक महत्वपूर्ण स्थिति थी जिसने वस्तुओं के 
मूल्य तथा व्यापार के स्वरूप को प्रभावित किया था । इन वर्षों में यह सिद्धान्त 
अधिक प्रसिद्ध था। क्रय शक्ति समानता की जो आंशिक उपादेयता है वह केवल 
उसी समय हो सकती है जब चलन में विचलन हो गया हो । 


क्रप शक्ति समानता सिद्धान्त के सीमित प्रयोग के लिये एक सूत्र (07779 ) 
बना लेना सम्भव है: 


अ देश में सामान्य मूल्य निर्देशांक --ब देश में सामान्य मूल्य निर्देशांक >< र»८ क 


इसमें अ देश की चलन का ब देश की चलन के रूप मे विनिमय दर र है, 

तथा अ और ब देश की मुद्रा के मूल्य का अन्तर क है। क को स्थिर मान छेना 

सम्भव है यदि ऋय शक्ति' समानता से विचलन का अंश सदा स्थिर रहता है (अर्थात 

यदि दोनों देशों में सामान्य मूल्य स्तर में परिवतंन अस्तर्राष्ट्रीय वस्तुओं के स्तर के 

समानान्तर होता है) । क को स्थिर मानकर उपरोक्त सूत्र को निम्नलिखित ढंग 
से व्यक्त किया का सकता हैः--- 

ब देश का सामान्य 
अदेशकी एक___ मूल्य निरदेशांक _ 
इकाई चलन अ देश का सामान्य मूल्य 
निर्देशांक 


ब देश की मुद्रा की मात्रा 
>< अ देश की एक इकाई 
मुद्रा के बराबर 


विनिमय मूल्य १३१ 

मान लीजिए अ देश इंग्लेण्ड है जहाँ की प्रचलित म॒द्रा पौण्ड है तथा ब 
दश सयुक्त राज्य अमेरिका है जहाँ की प्रचलित मृद्रा डालर है । आइए दो वर्ष, 
१९१३ तथा १९२३, लें जिनमें दोनों चलनों के मूल्य में हुए परिवर्तनों की तुलना 
करनी है । 


१९१३ इंग्लेण्ड में सामान्य मूल्य निर्देशांक ८६१०० 
संयुक्य राज्य अमेरिका में सासान्य 

मूल्य निर्दशांक --१०० 

१९२३२ इंग्लेड में सामान्य मूल्य निर्देशांक.. ८१६४ 

अमेरिका में सामान्य मूल्य निर्देशांक न्१५६ 


१९१३ में १ पौण्ड ४८६६ डालर संस्थिति दर के आधार पर हम १९२३ के 
संस्थिति विनिमय दर का परिकलन इस प्रकार कर सकते है: 


१९१३ १ पौष्ड--य >( ४६८६६ डालर --४*८६६ डालर 
१९२३ १ पौण्ड -- ह्प ५८ ४-८६६ डालर ++४-६२८ डालर 


१९२३ में इंग्लेंड में सामान्य मूल्य निर्देशांक बढ़कर १६४ हो गया तथा 
अमेरिका में केवल १५६ ही । यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि पौण्ड की 
क्रम शक्ति में डालर की अपेक्षा अधिक कमी हुई । इसके परिणामस्वरूप, पौण्ड के 
विनिमय मूल्य में ४५८६६ डालर प्रति पौण्ड से ४६२८ डालर प्रति पौण्ड घट 
कर हो जाने की सम्भावना है। इस प्रकार इस परिकल्पना पर कि इस अवधि 
में मौद्षिक प्रतिभास अधिक महत्वपूर्ण था, हम विभिन्न देशों की सापेक्षिक मुद्रा 
स्फीति तथा अवस्फीति के उनकी चलनों के विनिमय मूल्य पर हुए प्रभाव को 
ज्ञात कर सकते हैं। यह बात सम्भवत: अधिक स्पष्ट हो जायेगी यदि हम सीधी 
सीधी संख्यायें ले । 

१९१३ १ पौंड च्‌ 

१९२३ /पौड: उतक- -॥ 

यदि १९२३ में संयकक्‍त राज्य अमेरिका का सामान्य मूल्य निर्दशांक ग्रेट 
ब्रिठेन की अपेक्षा दुगुना हो जाये तथा पौण्ड की आन्तरिक क्रय शक्ति पहले से 
आधी हो जाये तब उसका विनिमय मूल्य भी घटकर आधा हो जायेगा तथा इस 
प्रकार होगा : १ पौंड तन ९७रे२डालर। 


| 


६ >- ४८६६ डालर 
$$ ८ ४८६६ डालर 


१३२ अथंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


इसके विपरीत, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य मूल्य निर्देशांक स्थिर 
रहे तथा इंग्लैण्ड में दुगुना हो जाये तब स्थिति इस प्रकार होगी : 

१९१३ १ पौंड>--३३३ >( ४८६६ डालर 

१९२३ १ पौंड >> ब-ठ >( ४८६६ डालर 

इप स्थिति में चूंकि इंग्लेण्ड में सामान्य मूल्य निर्देशांक दुगुना हो गया तथा 
उसके आन्तरिक क्रय शक्ति आधी ही गई इसलिए पौण्ड का विनिमय मूल्य भी 
पहले मूल्य का आधा अर्थात १ पौंड 5 २९४३३ डालर हो जायेगा । 


यदि हम स्फीति तथा अवस्फीति के शुद्धतः मौद्रिक प्रतिभास को अलरूग कर 
सके तब क्रय शक्ति समानता सिद्धान्त आन्तरिक मूल्य स्तर में हुए परिवतंनों के 
फलस्वरूप विनिमय दरों में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करने में सहायक सिद्ध हो 
सकता है। यदि हम किसी' देश में सभी समय कार्यशील मौद्रिक तथा अमौद्विक 
शक्तियों को दृष्टि में रखें, तब क्रय-शक्ति समानता सिद्धान्त विनिमय दरों के 
निर्धारण को नहीं समझा सकता । 


भुगतान सन्तुलन का सिद्धान्त 


अपरिवर्तनशीछ पत्र मूद्रा के अन्तगंत विनिमय दरों का निर्धारण करने के 
लिये एक दूसरा सिद्धान्त भुगतान सन्तुलन (99/9766 ० [2एएा८7(७) 
का है । इस सिद्धान्त को समझने के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम “भुगतान 
सन्‍्तुलन” के अर्थ को समझा जाये। 


परिभाषा . एक देश को अपने आयात के लिए भुगतान करना पड़ता है तथा 
निर्यात के लिए भुगतान प्राप्त करना पड़ता है। एक विवरण जिसमें सभी विक- 
लन (0८970) तथा आकलन (०८०ां() सम्बन्धित भुगतानों का वर्णन रहता 
है, उसे भुगतान सन्तुलन कहते हैं। एक देश के भुगतान सन्तुलून के पूर्ण तथा 
ठीक विवरण के अन्तरगंत वे सभी भृगतान सम्मिलित हैं जो एक विदेशी देश में 
रहने वाले को अपने रुकने की पूरी अवधि में करता है जिसे आकलन कहते हैं; तथा 
वे सभी भुगतान जो इस अवधि के भीतर देश के निवासियों द्वारा विदेशियों को 
किये जाते हैं उन्हें तिककन (0690) कहते हैं। निवासी” शब्द की सतकंता- 
पूर्वक परिभाषा करनी चाहिए जिससे इसके अन्तर्गत सभी व्यक्ति, धर्म संस्थायें 
तथा अन्य समितियों, चाहे उनकी जो भी राष्ट्रीयता हो, जो एक देश के भीतर 
रहते हैं आ जायें । इसी प्रकार विदेशी” कोई भी व्यक्ति हो सकता है--चाहे 
उसकी कोई भी राष्ट्रीयता हो--जो देश के बाहर निवास करता है। 
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भुगतान सन्तुलून के विककन तथा आकलन दोनों पक्षों पर दृश्य तथा अदृश्य 
आयात और निर्यात सम्मिलित होते हैं। दृश्यः आयात और निर्यात से हमारा 
तात्पय वस्तुओं तथा पदा्थो--जिसमें कोष भी समिल्तित है--के आयात और निर्यात 
से होता है। अदृश्य आयात एवं निर्यात से हमारा तात्पयं॑ परिवहन तथा बीमा 
सम्बन्धी सेवायें, पूंजी के आवागमन इत्यादि से होता है। यदि कोई देश बस्तुओं 
और पदार्थों का आयात करता है तब उसे उसके लिये भुगतान करना पड़ता है । 
इसी प्रकार उसे विदेशियों द्वारा किये गए परिवहन, बीमा तथा बेकिंग सेवायें सदृश 
अदृश्य आयातों के लिये भुगतान करना पड़ता है । 


भुगतान सन्तुलन में निहित विचार यह है कि दीघंकाल में विदेशी व्रिनिमय 
बाजार में, एक देश के चलन की मांग और पूर्ति को सदा सन्तुलित होना चाहिए। 
ऐसा इसलिये होता है क्योंकि अदृश्य तथा दृश्य आयातों को मिलाकर अस्त में भुग- 
तान अदृश्य तथा दृश्य निर्यातों द्वारा किया जाता है। यदि अल्प काल में भुगतान 
सन्तुलन प्रतिकूल रहता है अर्थात प्राप्ति से अधिक भुगतान करना पड़ता है, तब 
इस कमी को विदेशों से ऋण लेकर पूरा किया जाता है। परल्तु दीघंकाल में भुग- 
तान सन्तुलन को अव्रब्य ही सन्तुलित होना चाहिए। 

सिद्धान्त. भुगतान सन्तुलून' सिद्धान्त के अनुसार (१) विनिमय दरों का 
निर्धारण मांग और पूर्ति के रूप में भुगतान सन्तुलून द्वारा होता है, तथा (२) 
भुगतान सन्तुलन उन कारकों (80078) दास निर्धारित होता है जो विनिमय 
दरों के विभेदों से स्वतन्त्र रहते हैं। इसका यह अर्थ है कि भुगतान सन्तुलून के 
विभिन्न मद विनिमय दर से, जो स्वयं भुगतान सन्तुलन द्वारा निर्धारित होती हैं, 
प्रभावित नहीं होते । 

संस्थिति विनिमय दर व्रह है जिस पर प्रत्येक देश के चलन की सांग एवं पूर्ति 
बराबर हो । मान लीजिए किसी समय विदेशी विनिमय बाजार में पौण्ड की कुल 
पूर्ति (रुपये की मांग) १,००० पौंड है तथा पौण्ड की मांग (रुपये की पूर्ति) १५,००० 
रुपये के बराबर है। ऐसी स्थिति में संस्थिति विनिमय दर होगा १ पौंड "८१५ 
रुपये । ऐसा इसलिये है क्योंकि इस समय पौण्ड तथा रुपये की पूति १,००० पौंड ८ 
१५,००० रुपये के है। 

यदि किसी कारण विनिमय दर १ पौण्ड--१३ रुपये हो जाये तब यह इस 
स्तर पर स्थिर नहीं रह सकता । इस स्तर पर विनिमय दर स्थिर रखने के लिए 
यह आवश्यक है कि बाजार में रुपये की कुल पूर्ति १३,००० हो परन्तु रुपये की 
वास्तविक पूति १५,००० है। रुपये की अधिक पूर्ति अपना प्रभ्नाव उत्पन्त कर 


१३४ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


विनिमय दर को १ पौंड-- १५ रुपये कर देगी । इसी प्रकार का सन्तुलून उस समय 
भी होने लगेगा जब अकस्मात विनिमय दर अस्थायी तौर पर १ पौंड-- १६ रुपये हो 
जाती है। इस प्रकार यदि विनिमय दर भूगतान सनन्‍्तुलन समानता दर से विचलित 
हो जाती है तब 'समानता' दर पर विनिमय दर लाने के लिए मांग और पूर्ति की 
शक्तियाँ अपना प्रभाव उत्पन्न करने लगेंगी। 


स्वयं समानता दर' ([73777ए 6ए८!) भी परिवर्तित हो सकती है । यदि 

दृश्य तथा अदृश्य आयातों और निर्यातों में हुए अनेक परिवतंनों के फलस्वरूप 
विदेशी विनिमय बाजार में रुपये की कल पूति घट कर १३ हजार रुपये था बढ़कर 
१६ हजार रुपये हो जाती है तव विनिमय दर स्थायी रूप से परिवर्तित होकर १ 

पौण्ड-- १३ रुपये या १ पौण्ड->१६ रुपये हो जायेगी । इस उदाहरण को अपने 
विवरण को अधिक सरल बनाने के लिये हम लोगों ने पौण्ड की पूर्ति को स्थिर 
रखा है और केवल रुपये की पति में ही परिवतंन करते हैं। वास्तविक व्यवहार 

में, पौण्ड की पूर्ति (अर्थात्‌ रुपये की मांग) तथा रुपये की पूर्ति (पौण्ड की मांग) 

में साथ-साथ परिवतंन होते रहते हैं। संस्थिति विनिमय दर वही होगा जो भुगतान 

सन्तुलन समानता स्तर के अनुरूप हो । 


आलोचनायें. विनिमय दरों को निर्धारित करने के लिए भुगतान सन्तुलून 
का सिद्धान्त ठीक तौर से विदेशी विनिमय बाजार में देश की चलनों की मांग और 
पूर्ति द्वारा उत्पन्त किये गये प्रभ्नावों को व्यक्त करता है। अन्य मूल्यों की भाँति 
एक देश की चलन का विनिमय मृल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित 
होता है। परन्तु इस मौलिक तथ्य पर जोर देने के अतिरिक्त यह सिद्धान्त इस 
बात को समझाने में मसमर्थ है कि विनिमय दर का निर्धारण वास्तव में किस प्रकार 
'होता है तथा उसमें समय समय पर परिवर्तन किस प्रकार से उत्पन्न होते रहते 
हैं, क्योंकि: 

(१) उन जटिल शक्तियों को समझाने के लिए जो विनिमय दरों का निर्धा- 
रण करती हैं, हमें मांग और पूतति की पृष्ठभूमि में छिपी शर्क्तियों की भी व्याख्या 
करनी ,होगो | भुगतान सन्तुलनः का सिद्धान्त ऐसा नहीं करता और इसलिए 
अपूर्ण है । 

(२) भुगतान सन्‍्तुलून का सिद्धान्त यह मान लेता है कि “भुगतान सन्तुलून' 
के विभिन्‍न मद, जैसे दृश्य तथा अदृश्य आयात निर्यात, व्रिनिमय मूल्य से स्वतस्त्र 
होते हैं। परन्तु ऐसा बिल्कुल नहीं होता । विनिमय दरों में हुए परिवत्तनों के फल- 
स्वरूप स्वयं भुगतान सच्तुलन में ही परिवर्तत हो सकता है। जिन वस्तुओं का 


विनिमय मूल्य श्झ्रण्‌ 
अब तक आयात और निर्यात नहीं हो रहा था उनका भी आयात और निर्यात 
प्रारम्भ हो जाता है, तथा आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओ की मात्रा 
में भी विनिमय मूल्य में परिवर्तत होने से परिवततेन हो सकता है। “सबसे महान 
निरबलता इस सिद्धान्त की यह है कि यह भुगतान सन्तुलूव” को एक स्थिर मात्रा 
मान लेता है । व्यापार सन्तुलून (तथा कुछ अदृश्य आयात एवं निर्यात) 
आतन्तरिक मूल्य स्तर तथा वाह्म मूल्य स्तर के सम्बन्ध पर आधारित है । यहां 
तक कि खाद्यान्नों का आयात भी कुछ सीमा तक लोचपूर्ण होता है। क्योंकि वही 
भौतिक आवश्यकतायें या तो रोटी तथा आह जैसे पदार्थों द्वारा सन्तुष्ट की जा 
सकती हैं अथवा माँस तथा फल द्वारा । संक्षेप में, भुगतान सन्तुलन आंशिक रूप में 


विनिमयों पर आधारित हैं; अतः इसका प्रयोग उनको समफक्राने के लिये नहीं 
किया जा सकता ।” 


(३) यदि भुगतान सन्तुलून के अन्तर्गत अल्पकालीन पूँजी के प्रवाह, स्वर्ण 
इत्यादि का हस्तान्तरण भी सम्मिलित कर लिया जाये तब वह सदा सच्तुलित रहेगा 
तथा विनिमय दरों में हुए परिवर्ततों को नहीं समझा सकेगा । यदि हम समतो- 
लित करने वाले (0796॥078४2) पूंजी तथा स्वर्ण प्रवाहों को छोड़ दं तब हम 
भूगतान सन्तुलून का वास्तविक चित्र नहीं प्राप्त कर सकते। यह इस सिद्धान्त को 
खण्डित कर देता है तथा इसके महत्व को कम कर देता है । 


इसलिये हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्रम शवित समानता सिद्धान्त के 
सदृश सुगतान सन्‍्तुलन का सिद्धान्त भी अपूर्ण है तथा विनिमय दरों के निर्धारण और 
देश की चलन के विनिमय मूल्यों में हुए परिवर्तनों की सन्‍्तोषजनक व्याख्या करने 
में असमर्थ है । वास्तव में ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है जो सन्तोषजनक व्याख्या कर 
सके। वर्तमान ज्ञान की स्थिति में हमारे पास केवल ये ही अपूर्ण तथा असच्तोष- 
जनक सिद्धान्त हैं। 


अध्याय ११ 


तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त 
([.€९०7ए 00 (५0770972/7ए८ (५05॥8) 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बस्तुओं का विनिमय विभिन्न देशों के लोगों में होता है, 
जबकि आन्तरिक व्यापार में उनका विनिमय एक ही देश के लोगों में होता है । 
आन्तरिक तथा अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों में एक व्यक्ति दूसरों से वस्तु्यें खरीदता 
है क्योंकि इससे व्रह अपनी उन आवश्यकताओं को सन्‍्तुष्ट कर सकता है जिन्हें 
वह स्वयं वस्तुएँ उत्पादित करके नहीं कर सकता । दोनों दशाओं में व्यापार का 
आधार श्रम विभाजन है जिससे लोग उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनमें 
उन्हें लाभ होता है। अतः व्यापार में विशिष्टीकरण सम्भव होता है। 


आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्तर. यद्यपि आन्तरिक तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय दोनों व्यापारों का आधार श्रम विभाजन है, तथा व्यापार से हुए 
लाभ भी उसी प्रकार के होते हैं, फिर भी इन दोनों व्यापारों में कुछ अन्तर होता 
है, जिससे अच्तर्राष्ट्रीय व्यापृत पदार्थों के मूल्य निर्धारण के लिए एक अलग सिद्धान्त 
की आवरद्यकता हो जाती है । 


(१) आच्तरिक व्यापार में विभिन्न प्रयोगों में श्रम तथा पूंजी की गतिशीलता 
होती है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इस प्रकार की गतिशीऊकूता का अभाव रहता 
है, या विशेषकर श्रम की गतिशीलता अपूर्ण रहती है । घर से लगाव, आलस्य, 
भाषा तथा विधि व्यवहार में अन्तर, तथा विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा प्रवास 
(77873007 ) पर रूंगाये गये नियन्त्रणों के कारण एक देश से दूसरे देश में 
श्रमिक नहीं जाना पसन्द करते । पूंजी के प्रवाह में, जो. अधिक स्वतन्त्रतापृ्वक हो 
सकता है, तो उतनी अधिक कठिनाई नहीं होती । परन्तु इसमें भी विभिन्न देशों 
की स्थितियों के सम्बन्ध में ज्ञान का अभाव, विनियोग में निहित जोखिम, तथा 
विभिन्न सरकारों द्वारा पूंजी के प्रवाह पर लरूगाये गये नियन्त्रणों से पूँजी की भी 
गतिशीलता एक देश से दूसरे देश में सीमित हो जाती है। इससे अप्रतियोगी 
(70॥-0077[0८07898) समूहों का सूजन होता है। 


श्रम, प्‌जी तथा अन्य उत्पादन के साधनों की मुक्त गतिशीलता से एक ही प्रकार 
'उथा गण वाले उत्पादन के साधनों (मजदूरी, ब्याज तथा छगान) की सभी जगह 
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कीमतें समान रहती हैं। आन्तरिक व्यापार में यह विभिन्न वस्तुओं की उत्पादन 
लागत तथा उनके मूल्यों में निकट सम्बन्ध स्थापित करती है। परन्तु अलग-अरूग 
देशों में, जो प्रतियोगी समूह बनाते है, विभिन्न उत्पादन के साधनों को दी गई 
मजदूरी, ब्याज तथा लूगान अतुलनीय होता है । एक ही प्रकार के श्रम की मजदूरी 
एक देश में दूसरे देश की अपेक्षा अधिक ऊँची हो सकती है। इससे विभिन्न देशों 
में एक ही वस्तु की उत्पादन छागत का आधार भिन्न हो जाता है। 


(२) आन्तरिक व्यापार में, जो केवछ एक देश के भीतर ही सीमित रहता 
है, एक सामान्य मौद्विक इकाई होती है जिसके माध्यम से सभी लेन-देन की कियायें 
की जाती हैं। उदाहरणाथे, भारत में रुपये के माध्यम से लेन-देन की सभी क्रियायें 
की जाती हैं। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न मौद्रिक इकाइयों का प्रयोग 
होता है : जबकि भारत में रुपये द्वारा व्यापारिक क्रियायें की जाती है, इंग्लेग्ड तथा 
अमेरिका में क्रमशः पौण्ड स्टलिज्भ तथा डालर के माध्यम से। चूंकि एक देश के 
नागरिक द्वारा दूसरे देश से खरीदी गई वस्तुओं के लिए भुगतान विक्रय करने वाले 
देश की मुद्रा में करता होता है, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश की मुद्रा 
का दूसरे देश की मुद्रा के रूप में विनिमय मूल्य निर्धारित करने से सम्बन्धित कुछ 
जटिलतायें उत्पन्न हो जाती हैं। 


(३) इनके अतिरिक्त विभिन्‍न देशों की प्राकृतिक संसाधानों, श्रम सम्बन्धी 
दशायें तथा नियम, कर, मूल्य और उत्पादन सम्बन्धित नीतियाँ भी भिन्‍न-मिन्न 
होगी हैं। विभिन्‍न देशों की इन भिन्‍नताओं के कारण अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार को 
आन्तरिक व्यापार से अहूग रखा जाता है। 


इसी कारण से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापृत पदार्थों के मूल्य निर्धारण के लिए एक पृथक 
सिद्धान्त है जिसे तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त कहते है। इस बात को यहाँ पर 
स्पष्ट कर देना चाहिए कि तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त सामान्य मूल्य के सिद्धान्त 
ही का एक अंग है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि अन्तर्व्यापृत पदार्थों के मूल्य 
निर्धारण के सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापृत पदार्थों के मूल्य निर्धारण के सिद्धान्त 
के विवरण में कुछ अन्तर है, फिर भी मूलतः ये दोनों सिद्धान्त एक ही है। 


विशिष्डीक्रण का आधार. कच्चे माल, शक्ति तथा श्रम के रूप में प्राकृतिक 
संसाधनों का विभिन्‍न देशों में इस प्रकार वितरण है कि यदि लोग चाहे तो प्रत्येक 
देश प्राय: सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर सकता है। परन्तु वास्तविक व्यवहार 
में ऐसा नहीं होता तथा देश कुछ वस्तुओं के ही उत्पादन में अपनी उत्पादक शक्ति 
केन्द्रित करते हैं और शेष वस्तुयें वे आयात द्वारा प्राप्त करते है। उदाहरणाथथे, 
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भारत जूठ के उत्पादन में, स्विट्जरलूण्ड घड़ियों के, तथा जमेनी कुछ विशेष प्रकार 
की मशीनों तथा रसायनों के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है । ये देश अन्य 
वस्तुओं का भी उत्पादन करते हैं परन्तु इन वस्तुओं के उत्पादन में उतना लाभ 
नहीं होता जितना विशिष्टीकृत वस्तुओं के उत्पादन में होता है । 

तुलनात्मक छागत का सिद्धान्त इस प्रकार के विशिष्टीकरण के कारण को 
समझाता है तथा उस सीमा को बतलाता है जहाँ तक इस प्रकार का विशिष्टीकरण 
विभिन्‍न देशों को लाभप्रद होगा । 


सरलता के लिए यह मान लीजिए कि (१) अ और ब केवल दो ही देश हैं; 
(२) क और ख केवल दो ही वस्तुयें इन देशों में उत्पादित की जा सकती हैं; 
(३) प्रत्येक देश में इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन स्थिरमान छागत (207897( 
०080) के अन्तर्गत होता है; (४) वस्तु विनिमय अथंव्यवस्था है तथा विनिमय 
के लिए मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता; (५) जब कि प्रत्येक देश के भीतर उत्पा- 
दन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता है, दोनों देशों के बीच उनकी गतिशीछता 
बिल्कुल नहीं है; तथा (६) दोनों देशों में व्यापुत पदार्थों पर कोई परिवहन व्यय 
नहीं है। 

इन सरलीकृत दकशाओं के अन्तरगंत, जो हमें दो देशों के व्यवहार की परीक्षा 
तथा उनके विशिष्टीकरण के आधार ज्ञात करन में समर्थ बनाती हैं, तीन सम्भावनायें 
हैं: (१) अ देश को एक वस्तु के उत्पादन में तथा ब देश को दूसरी वस्तु के 
उत्पादन में निरपेक्ष (8280|प6) लाभ हो रहा हो; (२) अ देश समान रूप से 
दोनों वस्तुओं के उत्पादन में ब से श्रेष्ठ हो; तथा (३) अ देश ब से दोनों वस्तुओं 
के उत्पादन में श्रेष्ठ हो परन्तु असमान रूप में हो, अर्थात एक ब्रस्तु के उत्पादन में 
दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक लाभ हो । इन तीन दशाओं को निम्नलिखित ढंग से 
व्यक्त किया जा सकता हैं :--- 


स्थिति १ ु 
एक दिन के श्रम द्वारा उत्पादित इकाइयाँ 

वस्तु क त्रस्तुख 

देश अ २ १ 

देश ब १ २ 


इस स्थिति में अ देश को क वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ हो रहा है क्योंकि 
एक दिन के श्रम से क वस्तु की दो इकाइयाँ उत्पादित की जा सकती हैं जब कि खः 
ब्रस्तु की केवल एक ही । [इसी प्रकार ब देश को ख वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष 
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लाभ हो रहा है क्योंकि इस देश में एक दिन के श्रम के द्वारा ख वस्तु की दो इका- 
इयाँ उत्पादित की जा सकती हैं जब कि क वस्तु की केवल एक ही इकाई । अ देश 
को क वस्तु के उत्पादन में तथा ब देश को ख वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण 
करने का यह स्पष्ट उदाहरण है । व्यापार से दोनों देशों को पारस्परिक लाभ होगा। 
दोनों देशों के यह सर्वोत्तम हित में होगा कि अ देश क वस्तु का उत्पादन अपनी 
आवश्यकता के लिए तथा निर्यात के लिए करे तथा अपने प्रयोग के लिये ख वस्त्‌ 
को ब देश से प्राप्त करे, तथा ब देश ख वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण कर उसका 
उत्पादन अपने लिये तथा अ देश को निर्यात कर क वस्तु प्राप्त करने के लिए करे। 

यदि इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया गया तथा अ देश ने दोनों बस्तुओं 
का उत्पादन किया तब उसे हानि होगी क्योंकि उसी समय में (एक दिन के श्रम 
द्वारा) जब कि वह दो इकाई क वस्तु की उत्पादन कर सकता था अब उसे ख की 
केवल एक ही इकाई उत्पादित कर सन्तुष्ट रहना पड़ेगा। परन्तु यदि ख वस्तु के 
उत्पादन करने के स्थान पर अ देश अपने सारे संसाधनों का उपयोग क वस्त्‌ की अति- 
रिक्त इकाइयों के उत्पादन करने में करता है तथा उनका विनिमय ब दंश की ख 
वस्तुओं से कर लेता है जहाँ पर १ क--२ख है, तब उसे प्रतिदिन के श्रम से उत्पा- 
दित के की २ इकाई के बदले में ख़ की ४ इकाई मिल सकती हैं। यह इस बात 
को प्रदर्शित करता है कि जब कि अ देश में एक दिन के श्रम द्वारा ख वस्तु की 
केवल एक इकाई उत्पादित की जा सकती है, व्यापार के द्वारा ख वस्तु की चार 
इकाइयाँ विनिमय से प्राप्त हो सकती हैं । इसलिए अ देश के लिए यह लाभप्रद है 
कि वह केवल क वस्तु का ही उत्पादन करे तथा ख वस्तु का बिल्कुल ही उत्पादन 
न करें बल्कि ख वस्तु को दूसरे देश से प्राप्त करे। इसी प्रकार ब देश को 
हानि होगी यदि वह दोनों वस्तुओं का उत्पादन करता है। यदि ब देश अपने सभी 
संसाधनों का उपयोग ख वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन के लिए करता है 
तब वह इस वस्तु को अ देश में भेज सकता है जहाँ १ ख--२ क है। इस प्रकार उसे 
२ ख के बदले में ४ क प्राप्त होगा । यदि क देश विनिमय न करता तो उसे एक 
दिन के श्रम के द्वारा ख की केवल एक ही इकाई प्राप्त होती । अतः इस स्थिति में 
विशिष्ठीकरण से स्पष्ट लाभ होता है। 


स्थिति २ न 
एक दिन के श्रम से उत्पादित इकाइयों की मात्रा 
वस्तु क वस्तु ख 
देश अ २ २ 


देश व १ १ 
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स्थिति २ समान लाभ की स्थिति है जिसमें अ देश ब देश की' अपेक्षा दोनों 
वस्तुओं के उत्पादन में श्रेष्ठ है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा तथा प्रत्येक 
देश दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेगा क्योंकि विनिमय से किसी को भी छात नहीं 
होता । दोनों देशों में विनिमय दर समान है, १कज- १ख | यदि अ देश एक दिन 
के श्रम का प्रयोग ख वस्तु के उत्पादन के लिए करता है तब उसे इस वस्तु की 
दो इकाइयों प्राप्त होंगी । परन्तु यदि इस श्रम का प्रयोग क वस्तु की दो इकाइयों 
के उत्पादन के लिये किया जाता तथा उसका विनिमय ब देश की ख वस्तु से किया 
जाता तब अ देश को इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा क्योंकि उसे विनिमय के 
उपरान्त भी ख वस्त्‌ की केवल दो इकाइयाँ ही मिलेंगी क्‍योंकि ब देश में विनिमय 
दर १क-"-१ख के हैं । इस परिस्थिति में दोनों देशों में व्यापार होना लाभप्रद नहीं 
हो सकता। इसी प्रकार यदि ब देश अपने सभी संसाधनों का प्रयोग क वस्त के 
उत्पादन के लिए करे, तब एक दिन के श्रम के द्वारा इस वस्तु की केवल एक ही 
इकाई का उत्पादन होगा । इसके अतिरिक्त यदि वह ख वस्त्‌ की एक इकाई का 
उत्पादन करके उसे ब देश में क वस्तू के विनिमय के लिए भेज देता है तब उसे 
विनिमय में क वस्त्‌ की केवल एक ही इकाई मिलेगी क्योंकि अ देश में विनिमय 
दर श्क--१ख है। इस स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सेकोई लाभ नहीं होगा । 


स्थिति ३ 
एक दिन के श्रम से उत्पादित इकाइयों की मात्रा 


वस्त्‌ क वस्तू ख 
देश अ रे २ 
देश ब १ १ 


स्थिति ३ विशिष्टीकरण तथा वस्तुओं के अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण 
से बहुत रोचक स्थिति है| इस स्थिति में अ देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में 
निरपेक्ष लाभ हो रहा है क्योंकि इस देश में श्रम ब देश की अपेक्षा अधिक कुशल 
है, परन्तु अ देश को दूसरे देश के ऊपर तुलनात्मक लाभ केवल एक ही वस्तु के 
उत्पादन में प्राप्त होता है। इसका अथे यह हुआ कि यद्यपि अ देश को दोनों 
बस्तुओं में लाभ हो रहा है, फिर सी उसका सापेक्ष्य छाभ क वस्तु में अधिक है। 
अतः अ देश इसी वस्तु के उत्पादन करने में अपनी उत्पादक शक्ित केन्द्रित करेगा। 
यही तुलनात्मक छागत के सिद्धान्त का आधार है । 


यद्यपि अ देश को दोनों वस्तृओं के उत्पादन में निरऐेक्ष लाभ हो रहा है, 
फिर भी यदि वह दोनों वस्तृओं का उत्पादन करता है तो उसे हानि होगी । यदि 
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अ देश एक दिन के श्रम के द्वारा ख वस्तू की दो इकाइयों का उत्पादन करता है 
तब उसे हानि होती है क्योंकि इसके बदले में यदि वह क वस्तु के उत्पादन में ही 
अपनी शक्ति केन्द्रित करता तंब वह इसकी ३ इकाइयाँ पैदा कर लेता और इसके 
विनिमय से उसे ख वस्तु की तीन इकाइयाँ प्राप्त हो जातीं। यह इसलिए होता 
क्योंकि ब देश में विनिमय दर १क"-१ख के है। इस प्रकार अ देश एक दिन के 
श्रम से ख की तीन इकाइयाँ प्राप्त कर लेता है जब कि स्वयं उत्पादन करने से उसे 
केवल इसकी दो इकाइयाँ ही प्राप्त होतीं | इसी प्रकार यद्यपि बदेश अ से दोनों 
वस्तुओं के उत्पादन करने में अकुशल है, फिर भी इसकी अकुशलता ख वस्तु के 
उत्पादन में क की अपेक्षा कम है । अतः ख वस्तु के उत्पादन में अपनी उत्पादक शक्ति 
केन्द्रित करना इसके लिए अधिक लाप्नप्रद होगा | ब देश को हानि होगी यदि यह 
दोनों वस्तुओं के उत्पादन पर जोर देता है क्‍योंकि क वस्तु के उत्पादन से उसे 
एक दिन के श्रम से केवल एक इकाई प्राप्त होगी, जब कि उसे ख वस्तु के उत्पा- 
दन में अपनी शक्ति केन्द्रित करके व्यापार के द्वारा क वस्तु की १३ इकाइयाँ प्राप्त 
होंगी क्योंकि अ देश में विनिमय दर ३क"- रेख अथवा श्ख८"-१ज्ुक है । 


तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त 


“तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के अनुसार यदि व्यापार को स्वृतन्त्र छोड़ 
दिया जाये तब अन्ततोगत्वा प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात में 
विशिष्टीकरण करेगा जिनमें उसे व्रास्तविक लागत के रूप में अधिक तुलनात्मक 
लाभ प्राप्त होता है, तथा उन वस्तुओं को आयात द्वारा प्राप्त करेगा जिनका देश 
में उत्पादन वास्तविक लागत के रूप में तुलनात्मक हानि में होता है, तथा इस 
प्रकार का विशिष्टीकरण भाग लेने वाले देशों को पारस्परिक लाभ पहुँचाता है।” 
तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का यह विवरण यह प्रदर्शित करता हैं कि यदि 
व्यापार को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय तब विशिष्टीकरण (१) तुलनात्मक लागत 
के आधार पर होगा, तथा (२) सभी देझ्यों के लिए पारस्परिक लाभदायक होगा। 
यदि व्यापार स्वतन्त्र नहीं है तथा उस पर टेरिफ़ संरक्षण, आयात नियन्त्रण, 
विनिमय नियन्त्रण, तथा अन्य विधियों द्वारा प्रतिबन्ध रूगाया जाता है तब 
उत्पादन का विशिष्टीकरण नहीं हो सकता या उस सीमा तक नहीं हो सकता 
जिस सीमा तक इन नियन्त्रणों के अभाव में होता, और इसके कारण सभी देशों 
को हानि होती । 

इस पिद्धान्त के सम्बन्ध में जो बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में निरपेक्ष छागत (27080!0:6 0088) नहीं बरन्‌ तुरूना- 
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त्मक लागत (207797250996८ ८028) उत्पादन के विशिप्टीकरण को निर्धा- 
रित करती है । आन्तरिक व्यापार में एक उत्पादक उन वस्तुओं के उत्पादन में 
विशिष्टीकरण करेगा जिनमें उसकी लागत निरपेक्ष रूप में अपने प्रतिद्वन्दी उत्पा- 
दकों से कम हो । परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा नहीं होता। आन्तरिक 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यह अन्तर इस कारण होता है कि आन्तरिक व्यापार 
में उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता से उनका प्रयोग वहीं होता है जहाँ पर 
वे अत्यन्त कुशलतापूर्वक प्रयोग किए जा सकते हैं, अर्थात, अन्य ढाब्दों में, जहाँ 
पर उत्पादन लागत अत्यन्त कम होती है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इस 
प्रकार की गतिशीलता का अभाव पाया जाता है तथा एक देश का श्रमिक दृसरे 
देश की अपेक्षा वस्तुओं के उत्पादन करने में अत्यन्त कुशल भी रह सकता है तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के होते हुए भी यह अन्तर बना रह सकता है क्योंकि विभिन्न 
देशों में श्रमिक की गतिशीलता अत्यन्त अपूर्ण रहती है। जेसा कि इसी अध्याय 
में पहले समझाया जा चुका है, इस निरपेक्ष श्रेष्ठता के होते हुए भी अधिक कुशल 
श्रम वाले देश के यह सर्वोत्तम हित में होगा यदि वह केवल उन्हीं वस्तुओं के 
उत्पादन करने में अपनी शक्ति केन्द्रित करे जिनमें वह अधिक तुलनात्मक 
श्रेष्ठ है । 

हम एक सामान्य गुर (077709) निकारू सकते हैं जिससे विभिन्न वस्तुओं से 
सम्बन्धित विभिन्न देशों की तुलनात्मक श्रेष्ठता का पता लगा सकें। इस प्रकार के 
ग्र को समानतः दो से अधिक देशों तथा दो से अधिक वस्तुओं की स्थिति में भी 
लागू होना चाहिए। परन्तु प्रारम्भ करने के लिये हमें इस गुर का विवरण दो देशों 
तथा दो वस्तुओं से सम्बन्धित ही देना चाहिए । 


विशिष्टीकरण के प्रश्न का निर्णय करने के लिए हमें दोनों देशों की सम्पूर्ण 
स्थिति पर विचार करना चाहिए। ऐसा दोनों देशों में एक ही वस्तू की प्रति 
इकाई लागत की तुलना करके किया जा सकता है। वस्तू का उत्पादन उस देश 
में होगा जहाँ यह अनुपात सब से कम है। मान लीजिए अ और ब देशों में के 
वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन छागत क्रमशः य और य है और अ और ब 
देशों में ख वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत क्रमशः र और र” हैं। अब यदि 
य/य से र/र' कम है तब क वस्तु का उत्पादन ब देश में तथा ख वस्तू का उत्पादन 
अ देश में लाभप्रद होगा । 


आइय्रे अब उपरोक्त सामान्य गुर को रिकार्डो के उदाहरण पर लागू करें 
जिसमें इंग्लेण्ड में १ इकाई कपड़े की कीमत १०० घंटे का श्रम है तथा १ इकाई 
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दराब की कौमत ६१२० घंठे का श्रम, और पुर्तंगाल में एक इकाई कपड़े की कीमत 
९० घंटे का श्रम तथा १ इकाई शराब की कीमत ८० घंटे का श्रम है। हमें 
दोनों देशों में शराब की उत्पादन लागत के अनुपात की तुलना, यथा ८०/१२०, 
दोनों देशों में कपड़े के उत्पादन छागत के अनुपात, यथा ९०/१००, से करना है । 
चूंकि ९०/१०० से ८०/१०० कम है, अतः पुतंगाल शराब के उत्पादन में तथा 
इंग्लेण्ड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा । यद्यपि इंग्लेण्ड पुतंगाल की 
अपेक्षा दोनों वस्तुओं के उत्पादन में अकुशल है, फिर भी उसे कपड़े के उत्पादन 
में तुलनात्मक लाभ हो रहा है तथा पुर्तंगाल को शराब के उत्पादन में तुलनात्मक 
लाभ हो रहा है। विशिष्टीकरण इसी आधार पर होगा तथा दोनों देशों के लिए 
लापभ्नप्रद होगा । 

आलोचनायें, तुलनात्मक लागत का कलासिकल सिद्धान्त उस आधार को इंगित 
करता है जिस परः उत्पादन का विशिष्टीकरण होता है तथा उस सीमा को भी 
प्रदरशित करता है जहाँ तक विभिन्न देशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लाभग्रद होगा । 
इस सिद्धान्त को आलोचना के अनेक आधार हैं। परन्तु हम इस सिद्धान्त का 
सृक्षम रूप से विश्लेषण करें तो हमें यह ज्ञात होगा कि ये सभी आलोचनायें 
केवल उपरिष्ठ ($प070०.709/) हैं तथा इनसे तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की 
प्रामाणिकता (ए०।0॥0ए) खण्डित नहीं होती। क्लासिकलर अथंशास्त्रियों ने 
तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को श्रम छागत' के रूप में व्यक्त किया 
क्योंकि वे मूल्य के श्रम सिद्धान्त' के समर्थक थे परन्तु हम 'अवसर लागत' के रूप में 
भी इस सिद्धान्त को व्यक्त कर सकते हैं तथा मूलतः सिद्धान्त में कोई परिवतेन 
नहीं होता । अब हम उन आधारों की व्याख्या करेंगे जित पर इस सिद्धान्त की 
आहलोचनायें की जाती है। 

(१) मुद्रा छागत. यह कहा जाता है कि यह सिद्धान्त उस समय छागू नहीं 
होता जब हम श्रम लागत पर न विचार कर श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी के 
रूप में 'मुद्रा लागत' पर विचार करें। यह आलोचना सारहीन है। 'ुद्रा लागत' 
के आ जाने से यह सिद्धान्त किसी भी प्रकार से अप्रामाणिक नहीं ठहरता। यह 
केवल इस बात को आवश्यक बना देता है कि इस सिद्धान्त को अधिक सतकता 
के साथ व्यक्त किया जाये | आइये, हम तुलनात्मक लागत के लाभ की एसी स्थिति 
लें जिसमें अ देश को दो वस्तुओं में असमान लाप्न प्राप्त होता है और वह एक दिन 
के श्रम से क वस्तु की तीन इकाइयों या ख वस्तु को दो इकाइयों का उत्पादन करता 
है, और जब कि ब देश एक दिन के श्रम से क वस्तु की केवल एक एकाई अथवा 
ख वस्तु को एक इकाई का उत्पादन कर सकता है। अपने उदाहरण को अधिक 
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वास्तविक बनाने के लिए अ देश को इंग्लैण्ड और ब देश को भारत तथा क वस्तु 
को मशीन और ख वस्तु को कपड़ा मान लीजिये। इंस्लैण्ड में एक दिन के श्रम को 
२:७६ रुपये तथा भारत में एक दिन के श्रम को १ रुपया दिया जाता है | अब हम 
दोनों देशों में दोनों वस्तुओं की प्रति इकाई मौद्विक उत्पादन लागत जान सकते हैं। 
उदाहरण १ 

एक दिन के श्रम से 


भें. एक दिन के श्रम की प्रति इकाई मौद्रिक 
32 मजदूरी दर लागत (रुपयों में) 

मशीन कपड़ा मशीन कपड़ा 

इंग्लेण्ड ३ २ रू० २७६ ०“ १९ १"२८ 

भारत १ १ रू० १*०० ११०० १९०० 


उदाहरण १ में मौद्रिक लागत से तुलनात्मक लागत सिद्धान्त पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता तथा इंग्लैण्ड को मशीन के उत्पादन करने में तुलनात्मक छागत लाप्नप्रद 
होता है क्‍योंकि इंग्लेण्ड में प्रति इकाई उत्पादन लागत ०-९२ रुपये तथा भारत में 
१ रुपया है। साथ ही भारत को कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लागत लाभप्रद होता 
है क्योंकि भारत में प्रति इकाई उत्पादन लागत १ रुपया तथा इंग्लेण्ड में १९३८ 
रुपया है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि मौद्विक लागत के प्रयोग से 
तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त में कोई अन्तर उपस्थित नहीं होता। 


यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम ने जान बूझ कर इंग्लैण्ड में 
एक दिन के श्रम की मजदूरी दर को भारत की मज़दूरी दर के तिगुने से थोड़ा ही 
कम रखा है। यदि इंग्लण्ड में मजदूरी दर भारत की मज़दूरी दर के या तो 
तिगूने से अधिक होती अथवा दुगुने से कम तब तुलनात्मक लागत का क्लासिकल 
सिद्धान्त अनुपयोगी हो जाता तथा यह तुलनात्मक लागत लाभ के आधार पर 


विशिष्टीकरण की सीमा को समझाने में असमथे हो जाता । हे 
१ दिन के श्रम प्रति इकाई मौद्रिक 
उत्पादित इकाइयों १ दिन के श्रम की उत्पादन लागत 
की मात्रा मजदूरी दर (रुपयों में) 
मशीन कपड़ा मशीन कपड़ा 
उदाहरण २ 
इंगलेण्ड. ३ २ रू० ३*३६ ११२ १६८ 


भारत १ १ रू० ११०० १००० १५०० 
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उदाहरण ३ 
इंग्लैप्ड ३ र२्‌ रू० १९८० ०*६० 0९९७ 
भारत ९ १ रू० १"०० १९०० १९०० 


जैसा कि उदाहरण २ में दिखलाया गया है, यदि इंग्लैण्ड में मजदूरी दर 
भारत के तिगुने से अधिक है, यथा जब भारत में मजदूरी १ रुपया है तब इस्लेंड 
में एक दिन के श्रम के लिये ३९३६ रुपया दिया जाता है, तब भारत को दोनों 
वस्तुओं में निरपेक्ष छाभ होने रूगता है, जबकि श्रम लागत के रूप में व्यक्त 
तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के अनुसार उसे केवल कपड़े के उत्पादन में ही छाभ 
हो रहा था। इस प्रकार यद्यपि श्रम लागत के रूप में इंग्लैंड को मशीन में तथा 
भारत को कपड़े में तुलतात्मक लाभ होता है, परन्तु मौद्रिक मजद्री को चित्र मे लाने 
के फलस्वरूप इंग्लेण्ठ मशीन तथा कपड़ा दोनों के उत्पादन में निरपेक्ष हानि होती 
है । उदाहरण ३ में एक दिन के श्रम की मजदूरी इंग्लैण्ड में १९८० रुपया तथा 
भारत में १ रुपया है। इसका अर्थ यह हुआ कि इंग्लैण्ड में मजद्री भारत के 
दुगुने से कम है। इस स्थिति में इंग्लेण्ड को दोनों वस्तुओं में निरपेक्ष लाभ प्राप्त 
होता है। ऐ 

यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त पर 
मोद्रिक लागत के रूप सें विचार करते समय हमें इस बात पर ध्यान देना होगा 
कि विभिन्न देशों में मजदूरी श्रमिकों की उत्पादन क्षमता से सम्बद्ध है। हमारे 
उदाहरण में यदि इंग्लेण्ड में श्रम भारतीय श्रम की अपंक्षा कपड़े के उत्पादन 
के लिये कम से कम दुगूना तथा मशीन के उत्पादन के लिए तिगृना कुशल 
है तब तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त की मान्यता के लिये यह आवश्यक 
है कि इंग्लेण्ड में प्रतिदिन के श्रम की मजदूरी भारतीय श्रम की अपेक्षा 
दुगुने से कम तथा तिगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह दो देशों में 
श्रम की मजदूरी को उसकी कार्यक्षमता के अनुकूल रखने के लिये आवश्यक 
है । यदि ऐसा है तब तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त मौद्विक मजदूरी के 
रूप में भी मान्य होता है। परन्तु यदि इंग्लेण्ड में मजदूरी भारत के 
तिगुने से अधिक है. (जैसा कि उदाहरण २ में हैं) अथवा दुगुने से कम (जैसा 
कि उदाहरण ३ में हैं) तब दोष तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का नहीं है वरन्‌ 
इस बात का है कि मजदूरी कार्यक्षमता से सम्बद्ध नही है। 

यह विवरण एक अतिरिक्त विषय पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। 
कभी-कभी यह तक॑ प्रस्तुत किया जाता है कि, उदाहरण के लिए, जापान, चीन तथा 
भारत को विद॒व बाजार में प्रतियोगी लाभ प्राप्त है क्योंकि इन देशों में मजदूरी 
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परिचिमी जमंती, इंग्लेड तथा अमेरिका की अपेक्षा कम है। यह वर्क प्लांमक 
(9॥9०८० ५७) है क्योंकि यदि हम इस बात को स्वीकार करें कि भारत, चीन तथा 
जायान के श्रमिक को क्षमता पश्चिमी जमंनी, इंग्लेण्ड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 
के श्रमिकों की अपेक्षा कम है, तब पहले के देशों में मजदूरी कम होगी ही, और 
यदि इन देशों की मजदूरी पश्चिमी जमं॑नी, इंग्लेड तथा अमेरिका की मजदूरी 
के समान बना दी जाये, तो इन देशों को पूर्व के देशों के ऊपर कृत्रिम लाभ होगा। 
विभिन्न देशों की मजदूरी दरों को अलग-अलग' होना इसलिये आवश्यक है जिससे 
मजदूरी दर विभिन्न देशों के श्रमिकों की सापेक्ष्य क्षमता के अनुरूप हो सके । 


(२) दो से अधिक वस्तुएं. यह कहा जाता है कि तुलनात्मक लागत का 
कलासिकल सिद्धान्त केवल उसी समय लागू होता है जब दो वस्तुएँ तथा दो देश 
होते हैं और यह उस समय लागू नहीं होता जब दो से अधिक वस्तुएं होती हैं। 
परन्तु यह सत्य नहीं है। यदि दो देश तथा दो से अधिक वस्तुयें हैं तब दोनों देशों 
की प्रत्येक वस्तुओं की छागत के अनुपातों को अवरोही क्रम (96८806४पी7९ 
07067) में रखा जा सकता है, जेसा कि नीचे दिखलाया गया है॥ 

का ख ग घ य 
क.“ ख, “गे घन, 
इस उदाहरण में अ देश में क,, ख,, ग,, घ, तथा य, क्रमशः क, ख, ग,घ, और 
य वस्तुओं की उत्पादन हैं, तथा क,, ख., ग,, घ. और य, क्रमशः ब देश में 
वस्तुओं की उत्पादन लागतें हैं । 
विभाजक रेखा की बाई ओर की वस्तुर्ये--अर्थात्‌ जिनकी लागत क, ख, ग 
द्वारा व्यक्त की गयी हैअ देश द्वारा उत्पादित (निर्यात) होंगी तथा जिनकी 
लागतें घ और य द्वारा व्यक्त की गई हैं वे ब देश द्वारा उत्पादित (निर्यात) 
होंगी । एसा इसलिए है क्योंकि लागत अनुपात यह बतलाता है कि अ देश को 
प्रथम तीन वस्तुओं के उत्पादन में लाभ हो रहा है तथा ब देश को शेष दो 
वस्तुओं के उत्पादन में लाभ हो रहा है। चूँकि हम ने लागत अनुपात को 
अवरोही क्रम में रखा है इसलिए अ देश को विभिन्न वस्तुओं में लाभ उसी 
क्रम में हो रहा है जिस कम में वे लागत अनुपात में दिखलाई गई हैं। यह 
उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनमें उसकी लागत ब देश की अपेक्षा कम' है 
तथा उन वस्तुओं का आयात करेगा जिनमें उसकी लागत ब देश की अपेक्षा अधिक 
है। इस सम्बन्ध में इस बात का निर्णय करना महत्वपूर्ण है कि आयात तथा निर्यात 
सम्बन्धी विभाजक रेखा किस' स्थान पर खींची जायें। यह दोनों देशों के भुगतान 
सच्तुलन की स्थिति पर आधारित है। अ देश उतनी वस्तुओं का निर्यात करेगा 
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जितनी ब देश के आयातों के भुगतान करने के लिये पर्याप्त होंगी । यदि व्यापार 
की शर्तें अ के प्रतिकूल हैं तब विश्ञाजक रेखा अधिक दाहिनी ओर होगी। परन्तु 
यदि व्यापार की शर्ते अ के अनुकूल हैं, अर्थात अ देश को ब की आयातों के बदले 
में कम वस्तुओं को देना पड़ता है, तब विभाजक रेखा अधिक वाई ओर होगी तथा 
अ देश को कम वस्तुओं का निर्यात ब देश के आयात के बदले में करना पड़ेगा । 
यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त दो से अधिक 
वस्तुओं की स्थिति में भी समान रूप से लागू होता है। 

(३) दो से अधिक देश. यदि दो से अधिक ब॒स्तुयें तथा दो से अधिक देश हैं 
तब लघुगणकीय पैमाने (0827777770 8८७7८) पर छागत अनुपातों को 
इंगित किया जा सकना सम्भव है, जैसा कि एजबर्थ (+062८७०४४४) ने किया 
था । इससे सीधे-सीबे लागत अनुपातों को पढ़ा जा सकता है तथा यह ज्ञात किया 
जासकता है कि किस देश से किस वस्तु का आयात होगा तथा किस से निर्यात । 

(४) परिवहन लागत, क्लासिकल अर्थंशास्त्रियों ने यह मान लिया था कि दो 
देशों के व्यापार में परिवहन लागत कुछ भी नहीं लगती | परन्तु यदि परिवहन लागत 
है भी तब तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त खण्डित नहीं होता। इससे केवल व्यापार 
की लाभप्रद सीमायें संकुचित हो जाती हैं। उपरोक्त उदाहरण १ में दोनों 
देशों में प्रति इकाई उत्पादन लागत परिवहन लागत के साथ तथा बिना परिवहन 
लागत के (यदि हम यह मान लें कि निर्यात ही दोनों दशाओं में प्रति इकाई 
परिवहन व्यय देता है) निम्नलिखित प्रकार से होगी : 

परिवहन लागत के बिना परिवहन लागत के साथ 


मशीन कपड़ा [। मशीन कपड़ा 
इंपलेण्ड ०९२ १"३८ ०९८ १*३८ 
भारत १*०० १"०० १९०० १*०९१ 


यदि इंग्लैंण्ड मशीन की प्रति इकाई पर ०"०६%० परिवहन लागत देता है 
तब भारतीय करता के लिए प्रति इकाई मशीन की कीमत बढ़कर ०"९८ रुपये हो 
जाती है। तथा यदि भारतीय निर्यातक ०*०१ २० प्रति इकाई कपड़े पर परिवहन 
लागत देता है तब इंग्लेंड के क्रेता के लिए प्रति इकाई कपड़े की कीमत बढ़कर 
१९०१ र० हो जाती है । इस प्रकार परिवहन लागत के होते हुए भी तुलनात्मक 
लागत का लाभ रहता है। “यह जठिलता किसी भी प्रकार से इस परिकल्पना 
को परिवर्तित नहीं कर पाती कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन प्रत्येक देश के लिये 
लाभप्रद होता है। यह सत्य है कि श्रम विभाजन उस सीमा तक नहीं होगा जिस 
सीमा तक इस मान्यता के अन्तर्गत होता कि वस्तुएँ बिना परिवहन लागत के भेजी 
जा सकती हैं। परिवहन व्यय के भुगतान करने की आवश्यकता से संसार उस स्थिति 


दी 
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में अधिक गरीब हो जाता है जब सभी वस्तुरयें सबसे उपयुक्त स्थान में उत्पादित 
होतीं तथा बिना किसी छागत के दूसरे देशों में भेजी जा सकतीं । परन्तु जहाँ तक 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार परिवहन छागत के होते हुए भी होता रहा है वहाँ तक यह 
अवश्य लाभपूर्ण है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उसी समय होगा जब श्रम विभाजन 
के लाभ परिवहन व्यय से अधिक होते हैं”। 

(५) वृद्धिमान तथा 'हासमान लागत की स्थिति. क्लासिकल अर्थशास्त्रियों, 
ह्वारा वणित तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त में यह मान लिया गया है कि ज्यों-ज्यों 
अधिक इकाइयों का उत्पादन होता है, उत्पादन लागत स्थिर रहती है। ऐसा केवल 
सुविधा के लिये किया गया था । परन्तु यदि जब ह्ासमान तथा वृद्धिमान लागत 
होती है तब तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं हो जाता। 

मान लीजिए निर्यात की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति करने के लिए ज्यों ज्यों 
अधिक इकाइयों का उत्पादन होता है त्यों त्यों दोनों देशों की निर्यात की जाने 
वाली पदार्थों की प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी होती जाती है । इस 
स्थिति में, जब निर्यात में वृद्धि होती है तब निर्यात पदा्थे की उत्पादन लागत में 
कमी होती जाती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र व्यापक होता जाता है। इसे 
एक उदाहरण से प्रदर्शित किया जा सकता है। ऊपर दी हुई उदाहरण १ में प्रति 
इकाई मौद्रिक लागत को सीमान्त लागत मान लिया जाये। इंग्लेड में मशीन की 
प्रति इकाई उत्पादन कागत ०-९२ रुपया है और यदि उत्पादन वृद्धिमान प्रतिफल 
अथवा ह्वासमान लागत के अन्तर्गत होता है तब लागत ०९९०, ०९८५, ०:७०, 
रुपये हो कर इसी तरह घटती जायेगी क्योंकि आयातक देश की अधिकाधिक 
मांग की पूर्ति के लिए अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा। इसी प्रकार भारत में 
कपड़े की उत्पादन छागत १९०० रुपया प्रति इकाई से घटकर ०९९०, ०८०, 
०७० होकर इसी प्रकार और भी कम होती जायेगी जैसे जेसे आयातक देश में 
मांग बढ़ती जायेगी । यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि निर्यात वस्तु के उद्योगों 
में छहासमान लागत होने से निर्यातक देश के लागत छाभ्न में वृद्धि हो जाती है 
जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है। इसके विपरीत 
यदि निर्यातक वस्तुओं का उत्पादन ह्वासमान प्रतिफल अथवा वृद्धिमान लागत के 
अन्तर्गत होता है तब दोनों दंशों में निर्यात वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जायेगी 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित हो जायेगा .और सम्भवतः 
बिल्कूलछ ही समाप्त हो जाये । परन्तु इससे तुलनात्मक छागत का सिद्धान्त नहीं 
खण्डित होता तथा प्रतिफल नियमों द्वारा उत्पन्न की गई जठिलतायें अन्य जठिल- 
ताओं के समान कोई विशेष अन्तर नहीं उपस्थित करतीं । “श्रम विभाजन वास्तव 
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में होगा परन्तु स्थिर लागत की स्थिति की अपेक्षा बहुत ही कम होगा क्योंकि 
जब इसके क्षेत्र में विस्तार होता है तब एक देश की तुलनात्मक हानि (सीमा 
पर)कम होने लगती है तथा अन्त में समाप्त हो जाती है। यदि हम छागत- 
आँकड़ों को सीमान्त (वृद्धिमान) लागत से सम्बद्ध करें, स्थिर लागत से नहीं, तब 
एक देश की तुलनात्मक हानि कम होगी; तथा श्रम विभाजन उस सीमा से अधिक 
करना लाभत्द नहीं होगा जब वृद्धिमान लागत दोनों देशों के 'लागत-अन्तर, 
को बिल्कुल समाप्त कर देती है। परन्तु इस सीमा तक श्रम विभाजन करना 
लाभप्रद होगा । 


(६) अवसर लागत. तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त की आलोचना इस आधार 
पर की जाती है कि यह श्रम लागत के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि आजकल 
मूल्य का सिद्धान्त बिल्कल तिरस्कृत कर दिया गया है। यह तक दिया जाता है 
कि इससे यह सिद्धान्त बिल्कूल खण्डित हो जाता है। परन्तु स्थिति ऐसी नहीं है। 
यद्यपि यह सत्य है कि क्लासिकल अरथंशास्त्रियों ने तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त 
को श्रम लागत के रूप में व्यक्त किया है परन्तु हम इसे समान रूप में निम्न- 
लिखित ढेंग से अवसर लागत' के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं : 


१ दिन के श्रम द्वारा | प्रति इकाई तुलनात्मक उत्पादन लागत 
उत्पादित इकाइयों | श्रम लागत के रूप में. अवसर रूागत के 
की मात्रा रूप में 


वस्तु क वस्तु ख वस्तुक वस्तुख वस्तु क वस्तु ख 





डे डे ज््ख श्ड्ट के 
१ 4 श्ख श्क 


देश अ ३ २ 
दश ब १ १ 





१. प्रति इकाई श्रम लागत से तात्पयं है एक वस्तु के उत्पादन के लिए 
वांछित श्रम दिनों की संख्या । चूँकि अदंश में १ दिन का श्रम क वस्तु की तीन 
इकाइयाँ पैदा कर सकता है, इसलिये अ देश में १ इकाई क वस्तु के उत्पादन 
की श्रम लागत डे श्रम दिन के समान होगी । इसी प्रकार अ देश में ख वस्तु की 
१ इकाई के उत्पादन करने में आधे दिन का श्रम छंगेगा। 


२. अवसर लागत का अर्थ होता है व्यक्त विकल्प (0768076 &7$८778- 
४५८) की लागत । इसका अथे यह है कि अ देश में क वस्तु की १ इकाई का 
उत्पादन करने के लिए ब वस्तु की $ इकाइयों का परित्याग करना होगा जिसका 
उत्पादन अ देश में क की १ इकाई के बदले में हो पाता । इसी प्रकार अ देश में 
ख वस्तु की एक इकाई की अवसर लागत क वस्तु की १७ इकाइयाँ होंगी जिनका 
उत्पादन अ देश में ख की १ इकाई के बदले में हो गया होता । 


१५० अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


यह इस बात को स्पष्ट रूप से प्रदशित करती है कि अवसर लागत के अनु- 
सार भी अ देश को क वस्तु के उत्पादन में लाभ हो रहा है क्‍योंकि अ देश में 
इस वस्तु की “अवसर लागत' (हख) ब देश से कम (१ख) है तथा ब देश 
को ख वस्तु के उत्पादन में लाभ हो रहा है क्योंकि ब देश में इसकी उत्पादन लागत 
(अर्थात १ क) अ दंश की अपेक्षा (अर्थात १ड्क) कम है। 


इसलिये हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तुलनात्मक लागत का क्लासिकल 
सिद्धान्त मूलतः: ठीक है । इसके विरुद्ध सभी आलोचनायें किसी भी प्रकार से 
इसकी सत्यता को नष्ट नहीं करतीं । वे केवल यह दिखलाती हैं कि आधुनिक 
मूल्य के सिद्धान्त के रूप में इसे व्यक्त करने की आवश्यकता है। 


निर्यात-आयात मूल्यों का अनुपात ( ॥ 6778 0 ४7946) 


तुलनात्मक लागत का क्लासिकल सिद्धान्त इस अर्थ में अपूर्ण है कि यह निर्यात 
आयात मूल्यों के अनुपात, व्यापार से हुए लाभ तथा अन्य सम्बन्धित समस्याभों 
प्र विचार नहीं करता । तब से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के सिद्धान्त की यह कमी पूरी की 
जा सकी है । 


तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके 
भीतर व्यापार सम्भव होता है । परन्तु यह इस बात को नहीं बतलराता कि किस 
अनुपात में वस्तुओं का विनिमय होगा। यह सूचना हमें निर्यात-आयात मूल्यों के 
अनुपात (६6778 ०070४:४06) द्वारा प्राप्त होती हैं जिसे माशंूू के अनुसार 
“अन्त्येरिवर्तत की दर, टाउज़िग के अनुसार “व्यापार की वस्तु विनिमय दर तथा 
पीगू के अनुसार “अन्तर्परिवर्तन का वास्तविक अनुपात” कहा जाता है । निर्यात- 
आयात मूल्यों का अनुपात उस अनूपात के बराबर होता है जिस अनुपात में 
क और ख वस्तुओं का आपस में विनिमय होता है। हम ने जो उदाहरण लिया है 
उसमें अ देश में जिस अनुपात में दो वस्तुओं का विनिमय होता है. वह १ क 
न्|हुख तथा बदश में विनिमय अनुपात है १ क८"८१ ख। परन्तु निर्यात-आयात 
मूल्यों का अनुपात इन दो सीमाओं के भीतर कहीं भी निश्चित हो सकता है। यदि ये 
१ कह खके निकट निश्चित होता है तब ये ब देश के अनुकूल है क्योंकि इस 
स्थिति में यह दंश क वस्तु की १ इकाई को ख वस्तु की १ से कम इकाई देकर, 
जो ब देश में विनिमय दर है, प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार यदि ये अनुपात 
१ क--१ख के (निकट निश्चित होता है तब ये अ देश के लिये अनुकल है । 


पारस्परिक मांग का सिद्धान्त. दोनों देशों में निर्यात-आयात मूल्यों के अनुपात 
का निर्धारण एक सिद्धान्त के द्वारा होता है जिसे जें० एस० मिल ने पारस्परिक 
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मांग (7८९[070८स थें८77%7वं ) का सिद्धान्त कहा है। इस सिद्धान्त के अनु 
सार “संस्थिति की स्थापना दो वस्तुओं के उस विनिमय अनुपात पर होगी जिस 
पर प्रत्येक देश की वस्तुओं की परिमाणात्मक मांग, जिसका आयात वह दुसरे देश 
से करता है, एक दूसरे के भुगतान के लिए ठीक पर्याप्त हो” । इसमें जो दो महत्व- 
पूर्ण बाते हैं वे हैं: (१) “एक दिये हुए अनुपात पर मांग की गई मात्रा का आकार 
(इसलिए पूति की मात्रा)--जो प्रत्येक देश की एक बाजार तथा एक उत्पादक 
के रूप में क्षमता पर आधारित है ; तथा (२) मांग की लोच--अनुपात में 
सुधार के फलस्वरूप हुई वृद्धि की सीमा (अर्थात्‌ सापेक्ष्य कीमत में परिवर्तन.) ।” 


मान लोजिए अ देश (जो क वस्तु का उत्पादन करता है) ब देश की अपेक्षा 
बड़ा है तथा ब देश द्वारा उत्पादित ख वस्तु के अवशोषण (& 95070) करने की 
इसकी क्षमता भी अधिक है। इस स्थिति में व्यापार कीं स्थिति ब देश के अधिक अनुकूल 
होगी क्योंकि प्रत्येक देश की परिमाणात्मक मांग की संस्थिति में क वस्तु की कुल 
मात्रा, जितका विनिमय ख वस्तु से होना है, अधिक होगी। इसका कारण यह है कि 
अ देश ब की अपेक्षा बड़ा है तथा इसकी कुल प्रदा तथा मांग ब देश से अधिक है 
जिसकी प्रदा तथा मांग कम है। दूसरे, “अन्य परिस्थितियों के समान रहने पर, 
उस देश के लिए अनुपात अधिक अनुकूल होगा जिसकी मांग दूसरे देश द्वारा 
निर्यात की वस्तुओं के लिए कम लोचपूर्ण होगी तथा इस देश से निर्यात की जाने 
वालीं वस्तुओं के लिए दूसरे देश में मांग अधिक छोचपूर्ण हो” । इसका अर्थ यह 
हुआ कि व्याप।र को स्थिति अ देश के लिए प्रतिकूल होगी यदि ब देश द्वारा उत्पा- 
दित ख वस्तु के लिए इस देश की मांग अ देश द्वारा उत्पादित क वस्तु के लिए ब 
देश कीं मांग की अपेक्षा कम लोचपूर्ण है। ऐसा इसलिये है क्योंकि उसकी जब मांग 
की कम लोचपूर्णता के कारण ख वस्तु का मूल्य क वस्तु के रूप में बढ़ता है तब 
अ देश अपने द्वारा उत्पादित पदार्थों की अधिक इकाइयाँ ब देश में उत्पादित वस्तुओं 
' (ख) के बदले में देता पसन्द करेगा न कि उस वस्तु का परित्याग करेगा। इसके 
विपरीत, यदि अ देश को ख वस्तु के लिये मांग अधिक लोचपूर्ण है--जिसका 
अर्थ यह है कि इसकीं कौंमत में वृद्धि होने के कारण वह अतिरिक्त इकाइयों 
की माँग नहीं करेगा--तब व्यापार की स्थिति अ देश के अधिक अनुकल हो 
जायेगी । 


अब तक केवल दो वस्तुओं की स्थिति पर ही विचार किया गया है परन्तु जब 
अनेक वस्तुयें रहतीं हैं तब किसी देश के व्यापार की निवकू स्थिति (76६ 
27778 00720) जानने की एक विधि यह है कि निर्यात मूल्य निर्देशाँक तथा 
आयात मूल्य तिर्देशांक का अनुपात लिया जाये। जब यह अनुपात बढ़ता है तब 


१५२ अयु॑शास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


व्यापार की स्थिःते सम्बन्धित देश के अधिक अनुकूल होती है तथा इसके विपरीत 
जब अतृपात कम रहता है तब व्यापार की स्थिति सम्बन्धित देश के प्रतिकूल होती 
है। इस बात को भारत के १९४८-४९ तथा १९५१-५२ के व्यापार की स्थिति 
के उदाहरण से समझाया जा सकता है। 

भारत के आयात-निर्यात मूल्यों में अनुपात का निर्देशांक 


१९४८-४९ १९४९-५० १९५०-५१ १९५१-५२ 


आयातों का मूल्य निर्देशांक १०० ९८ १०६ १४७ 
निर्यातों का मूल्य निर्देशांक १०० १०५ १२९ १७८ 


निर्यात-आयात मूल्यों के 
निवल अनुपात (9 १०७ 43 १२१ 





१९४८-४९ के आधार के रूप में, हम देखते हैं कि १९४९-५० में आयात 
मूल्य निर्देशॉँक घट कर-९८ हो गया तथा निर्यात मूल्य निर्देशांक बढ़कर १०५ 
हो गया जिससे निर्यात-आयात मूल्यों का निवल अनुपात १०७ हो गया । इसका 
अर यह हुआ कि सापेक्षिक कोमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप भारत को लाभ हुआ 
क्योंकि उसे आयातों की प्राप्ति सस्ते में हुई तथा निर्यातों को महेंगे दामों पर 
बेचा गया। १९५०-५१ में आयात को गई वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई तथा आयात 
कोमत निर्दशांक १०६ हो गया जबकि निर्यात की गई वस्तुओं के मूल्य में काफी 
वृद्धि हुई तथा निर्यात कीमत निर्देशाँक १२९ हो गया । इससे भारत के व्यापार 
की निवलू स्थिति और भी सुधर कर १२२ हो गई। इसके विपरीत, १९५१-५२ में 
आयात और निर्यात कीमतों में और भी वृद्धि हुई परन्तु आयात कौमतों में निर्यात 
की अपेक्षा अधिक अनुपातिक वृद्धि हुईं । परिणामत: व्यापार की स्थिति भारत के 
लिए कुछ कम अनुकल हुईं तथा वास्तविक व्यापार को निवल स्थिति का निर्देशांक 
घट कर १२१ हो गया । 
व्यापार से लाभ 

लाभ का स्वरूप, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार ही यह है फि इससे सभी 
पक्षों को पारस्परिक छाभ होना चाहिए। यदि भारत कार, रेडियो, भशीन तथा 
अन्य प्राविधिक सम्भारों का इंग्लेण्ड से आयात करता है तथा इंग्लेण्ड भारत से 

कच्चा जूट और चाय का आयात करता है, तब इसका अर्थ यह होता है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अभाव में इन देशों को ये वस्तुएँ या तो उपलब्ध ही नहीं 
हो सकतीं अथवा यदि ये इनका उत्पादन स्वयं करते तो बहुत ऊंची छागत़ों पर 


तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त १५३ 


उत्पादन सम्भव होता । दोनों में से किसी भी स्थिति में दोनों देशों को हानि होती । 
अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से यह लाभ होता है कि (१) विभिन्न देश उन वस्तुओं 
को प्राप्त कर सकते हैं जिनका उत्पादन वे स्वयं नहीं कर सकते, तथा इस प्रकार 
वे अपने देश के लोगों का जीवन स्तर सुधार सकते हैं, और (२) वे इन वस्तुओं 
को बहुत ही सस्ते मूल्यों पर प्राप्त कर सकते हैं जितने सस्ते मूल्यों पर वे स्वयं 
उत्पादन नहीं कर सकते । 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण पर आधारित 


है। यदि अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्वृतन्त्र है तो वस्तुओं का उत्पादन उस क्षेत्र में 
किया जाना सम्भव है जो उसके उत्पादन के लिए सब से उपयुक्त है जिससे श्रम 
विश्वाजन के सभी लाभ प्राप्त हो सकेंगे । इससे वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा 
में तय! कम लागत पर आन्तरिक तथा वाह्य दोनों बाजारों के लिए सम्भव होता 
है । अतः, विशिष्टीकरण तथा बड़े पैमाने के उत्पादन के परिणामस्वरूप प्रत्येक 
देश दूसरों द्वारा सस्ते मूल्यों पर उत्पादित वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। 
यद्यपि सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सभी पक्षों के पारस्परिक लाभ का होता 
है, फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि सभी स्थितियों में लास हो ही । कूछ विशेष 
स्थितियों को सोच लेना सम्भव है जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ के स्थान पर 
हानि हो । मार्शल ने इस प्रकार का एक उदाहरण दिया है। अन्‍्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
उस स्थिति में लाभप्रद नहीं होगा जब निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उत्पा- 
दन हासमान प्रतिफल अथवा वृद्धिमान लागत के अन्तर्गत हो रहा है । यदि निर्यात 
वस्तुओं का उत्पादन वृद्धिमान प्रतिफल अथवा ह्रासमान छागत के अन्तर्गत होता 
है तब ज्यों ज्यों उत्पादन में वृद्धि होती है त्यों त्यों बस्तुयें सस्ते मूल्यों पर बिकती 
जाती हैं। परन्तु यदि ह्ासमान प्रतिफल को स्थिति है तथा उत्पादन वद्धिमान 
प्रति इकाई लागत पर होता है तब ज्यों ज्यों अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता 
जाता है त्यों त्यों प्रति इकाई उत्पादन लागत बढ़ती जाती है। ऐसी स्थिति में 
व्यापार का क्षेत्र संकुचित हो जाता है तथा यदि व्यापार चलता रहा तो ऐसा भी 
सम्भव है कि लाभ होते के स्थान पर हानि होने छूगे | अतः जब निर्यात की 
जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन बुद्धिमान लागत के अन्तगंत होता है तब अच्तर्रा- 
प्टीय व्यापार करता अधिक लाभग्रद नहीं हो सकता । टाउज़िग ने एक ऐसी 
स्थिति का वर्णन किया है जहाँ पर लोगों की आयात वस्तुओं की मांग घट जाती 
है । इस स्थिति को एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। मान लीजिए किसी 
देश में लोग ऐस्परीन (28]06770 ) का प्रयोग करते हैं तथा वे इस वस्तु को विदेश 
'से मंजाते हैं तथा इप्ते तोन वर्ष तक मंगान के लिए एक समभौता कर हछिये हैं। 


१५४ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


अब यदि लोग ऐस्परीन का प्रयोग बन्द भी कर दें तब भी उन्हें इसको मंगाना 
हो पड़ेग। क्योंकि उत लोगों न॑ एसा समझौता कर रखा है । इस प्रकार के 
व्यापार से लोगों को लाभ नहीं होगा । ऐसी सभी स्थितियों में जहाँ लोग परि- 
स्थिति से बाध्य हो कर उन वस्तुओं का क्रय करते हैं जिन्हें या तो वे बिल्कुल ही 
नहीं पसन्द करते अथवा जो उतनी प्रिय नहीं हैं.जितना कि उनके लिए छोग भुग- 
तान करते हैं, तब ऐसी दशा में व्यापार से छाभ नहीं हो सकता । परन्तु ऐसी 
स्थितियां केवल अयवाद स्वरूप होती हैं। सामान्यतः: हम इस सहो निष्कर्ष पर 
पहुंच सकते हैं कि सभी सम्बन्धित पक्षों के लिये' अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लाभप्रद 
होता है। 

लाभ की सीमा. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ की सीमा (१) निर्यात-आयात 
मूल्यों के अनुपात पर तथा (२) विभिन्न देशों में संगठन तथा विभिन्न उत्पादन के 
साधनों की सापेक्ष्य क्षमता पर आधारित है। हमारे उदाहरण में चूंकि अ दिश में एक 
दिन के श्रम से या तो क वस्तु की ३ इकाइयाँ या ख की २ इकाइयाँ उत्पादित की 
जा सकती हैं, अतः आन्तरिक विनियम दर १ क"-ह| ख के होगा। इसी प्रकार 
चूंकि ब देश में एक दित के श्रम से १ इकाई क की अथवा १ इकाई ख की उत्पा- 
दित कीं जा सकती है इसलिए इस देश में विनिमय दर श्क"-१ख होगी । मान 
लोजिए निर्यात-आयात मूल्यों का अनुपात १क"- छू ख है। इस दशा में अ देश को 
बह खे प्रति इकाई लाभ (अर्थात | ख--|# ख) होता है क्‍योंकि यदि अ देश ख 
वस्तु का उत्पादत स्वयं किये होता तो उसे उसी समय में ख वस्तु की 3. 
इकाई प्राप्त होतीं परन्तु विनिमय से उसे ख की हूँ इकाई मिलती हैं। 
इसलिये व्यापार के परिणामस्वरूप क वस्तु की प्रति इकाई निर्यात पर < ५ ख' 
लाभ होता है । इसी प्रकार यदि ब देश आयात करने के स्थान पर क वस्तु का 
उत्पादन स्व्रयं करता है तब उसे १ क के उत्पादन के लिये १ ख का परित्याग 
करना पड़ता हैं, परन्तु व्यापार से' वह केवल दूँ ख देकर १ क प्राप्त कर लेता. 
है जिससे उसे दे ख का लाभ होता है। 

अब यदि व्यापार की स्थिति अ देश के लिए और भी प्रतिकूल हो जाती 
है तथा १ कज-ऊ ख या इसके अत्यन्त निकट हो जाता है तब अ देश को अत्यन्त 
ही कम अथवा बिल्कुल ही नहीं लाभ होता है । इसके ब्रिपरीत यदि व्यापार की 
स्थिति ब देश के अधिक प्रतिकूल हो जाती है तथा यथा तो १ क-"5१ ख अथवा 
इसके बहुत निकट हो जाती हे तब ब देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से या तो बहुत" 
ही कम या बिल्कूछ ही लाभ नहीं होगा। इस प्रकार किसी भी देश के छाभ की 
सीमा व्यापार की स्थिति पर आधारित है । 


तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त श्प५ 


लाभ की सीमा दोनों देशों के श्रम (तथा अन्य उत्पादन के साधनों) की सापेक्ष्य 
क्षमता पर भो आधारित है। मान लोजिय यदि हम उपरोक्त उदाहरण के स्थान 
पर निम्नलिखित उद्दाहरण छेत हैं जिसमें अदेश के श्रम की क्षमता ब देश के श्रम 
से अधिक से अधिक ५ गूनी तथा कम से कम दुगूनी हैँ । इस स्थिति में अ देश में 


१ दिन के श्रम से उत्पादित इकाइयों की मात्रा 


वस्तु क त्रेस्तु ख 
देश अ ७ २ 
देश ब १ १ 


विनिमय दर १ क--झ ख तथा ब देश में विनिमय दर १ कज-"-१ ख है| यदि 
इन दक्शाओं में व्यापार को स्थिति पूव॑दत ही हो अर्थात १ क"रुख हो तब 
ब देश को ख वस्तु की प्रति इकाई निर्यात पर उतना ही लाभ अर्थात दुख 
होगा, परन्तु क को प्रति इकाई निर्यात पर अ देश का लाभ बढ़ कर छू ख 
(अर्थात डे ख- | ख) हो जाता है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि ब देश 
के लाभ की सीमा में वृद्धि उस देश के श्रम की सापेक्ष्य क्षमता में वृद्धि के साथ- 
साथ होती है। 


अध्याय १२ 


मुक्त व्यापार तथा संरक्षण 
(+766 4-06 एट/8प8 ?7006८४४०४) 

व्यावसायिक नीति, अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात तथा निर्यात की 
दर्शाओं तथा शर्तों सम्बन्धी सरकार की नीति, की एक महत्वपूर्ण सेद्धान्तिक समस्या 
मुक्त व्यापार तथा संरक्षण की है । अन्य शब्दों में, समस्या यह है कि बिना किसी 
प्रकार के नियन्त्रण के वस्तुओं के आयात और निर्यात को होने देना चाहिए जिसका 
अर्थ है मुक्त व्यापार अथवा व्यापार पर टेरिफ तथा अन्य नियन्त्रण लगाना चाहिए 
जिसे संरक्षण कहा जाता है। 

मुक्त व्यापार 

क्छासिकल अयंशास्त्री एडम स्मिथ, रिकार्डों तथा अन्य मुक्त व्यापार के पक्ष 
में थे तथा यह सिद्धान्त १७७६ से लूगभग १०० वर्ष तक बहुत ही प्रसिद्ध और 
प्रचलित था । आज भी कुछ ऐसे अथंशास्त्री हैं--जैसे प्रोफेसर लाएनेल राबिन्स, 
तथा जी वॉन हबलेर---जो मुक्त व्यापार के समर्थक हैं और संरक्षण के विरुद्ध 
इसका समर्थन बहुत जोरों के साथ करते हैं । परन्तु आजकल विश्व में कहीं भी 
मुक्त व्यापार नहीं है और सभी देश संरक्षण की नीति तथा छोटे या बड़े पैमाने 
पर नियन्त्रित व्यापार का अनुसरण करते हैं। फिर भी यह अधिकाधिक अनुभव 
किया जा रहा है कि मुक्त व्यापार नियन्त्रित व्यापार से श्रेष्ठ होता है। परिणाम- 
स्वरूप, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ ([706772/0079| 37206 ()78270782/007] 
का हवाना चार्टर तथा जनरल एऐग्रीमेन्ट आन टेरिफ एण्ड ट्रेड ने उन नियन्त्रणों 
तथा टडेरिफ के हठाने की व्यवस्था की है जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अवरुद्ध होता 
है | यदि ये नियन्त्रण हटा दिये जायें तब अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक स्व॒तन्त्र रूप 
से होगा जिपसे सभी देशों का सर्वागोण आथिक विकास अधिक होगा तथा सभी 
लोगों को अधिक आथिक समृद्धि मिलेगी। | 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन उत्पादन लागत को कम करता है तथा वस्तुओं के 
गणों में सुधार करता है । श्रम विभाजन किसी उद्योग से सम्बन्धित बाजार की 
सीमा पर आधारित है तथा व्यापार की सीमा जितनी ही अधिक व्यापक होगी 
उतना ही अधिक, स्थानीय कुशछता तथा कच्चे माल इत्यादि की उपलब्धि 
पर, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण होगा। चूंकि मुक्त व्यापार से 


मुक्त व्यापार तथा संरक्षण १५७ 


उद्योग के उपलब्ध बाजार की सीमा में वृद्धि हो जाती है क्योंकि अब वस्तु का 
विक्रय केवल आत्तरिक बाजार में ही नहीं वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सम्भव 
है, इसलिए श्रम विभाजन तथा उत्पादन के विशिष्टीकरण के क्षेत्र में विस्तार हो जाता 
है। म्‌क्‍त व्यापार के अन्तर्गत, उदाहरणाथ्थे, इंग्लेण्ड मशीन, रेडियो तथा मोटर 
कार का उत्पादन करेगा और भारत सूती वस्त्र, जद तथा चीनी का। 


डर 

मुक्त व्यापार के अनेक लाभ होते हैं: (१) उपभोक्ताओं को वस्तुयें अत्यन्त 
सस्ते मूल्यों पर मिल जाती हैं क्योंकि उत्पादन उन्हीं देशों में केन्द्रित होगा जिनमें 
वे वस्तु अत्यन्त सस्ते मूल्यों पर उत्पादित की जा सकती हैं। यदि मुक्त व्यापार 
होता तो भारत के उपभोक्ता स्व्रिटजरलण्ड से घड़ियाँ, इंग्लेण्ड, जर्मनी और 
अमेरिका से कार तथा रेडियो, तथा जर्मनी और फ्राँस से रसायथनिक पदार्थों को उससे 
बहुत ही सस्ते मूल्यों पर प्राप्त कर लेते जितने में इन वस्तुओं का उत्पादन भारत 
में सम्भव हो पाता। इसी प्रकार ब्रिटेन तथा जमनी के उपभोक्ता भारत से जूट 
और चीनी उससे बहुत ही सस्ते मूल्यों पर प्राप्त कर लेते जितने में इनका उत्पादन 
ये स्वयं कर सकने में सम होते । 


(२) यदि मुक्त व्यापार न होता तथा सभी देश आत्म निर्भर होने का प्रयास 
करते तब उपभोक्‍ताओं को उन बहुत सी वस्तुओं से वंचित रह जाना पड़ता जिनका 
उत्पादन उनके देश में कच्चे मालों तथा वांछित कुशलता के अभाव के कारण 
सम्भव न हो पाता। यह मृक्‍त व्यापार के ही कारण है कि भारत जेसा कृषि प्रधान 
देश आयात के द्वारा बिजली तथा यन्त्र के सामान, कलाई घड़ियों, टी० वी० सेट, 
इत्यादि वस्तुएँ, जिनका उत्पादन यह स्वयं नहीं कर सकता, प्राप्त कर सकता है। 
यदि विदेशी व्यापार पर बिल्कुल प्रतिबन्ध लूगा दिया जाये और प्रत्येक देश आत्म- 
निर्भर हो जाये तब विभिन्न देशों के उपभोक्ताओं को उपलब्ध होने वाली वस्तुओं 
की मात्रा काफी कम हो जायेंगी । 


(३) विदेशी व्यापार के अभाव में विभिन्न देशों में हुए वेज्ञानिक अन्वेषणों 
तथा अनृसन्धानों के द्वारा हुए लाभ विश्व के सभी उपभोक्ताओं को न प्राप्त 
हो पाते । 


मुक्त व्यापार न केवल उपभोक्‍ताओं के लिए वरन्‌ उत्पादकों के लिए भी लाभ- 
प्रद होता है क्योंकि मृक्‍त व्यापार के अभाव में वस्तुओं की प्रदा में वृद्धि अधिकतम 
सीमा तक नहीं हो सकैंगी तथा बड़े पैमान के उत्पादन की मितव्ययिताओं से पूर्ण रूप 
में लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। मुक्त व्यापार में ऐसा सम्भव है क्योंकि वस्तुयें 
न केवल आन्तरिक बाजार में वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बेची जाती ,हैं। 


१५८ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


यह सत्य है कि मृकत व्यापार में अकुशल तथा निरबंल उत्पादक श्ञीघत्र ही समाप्त 
हो जायेगा परन्तु जो उपस्थित रहेंगे उन्हें कम उत्पादन लागत का लाघ्ष प्राप्त होगा। 
इससे न केवल उन्हें ही लाभ होगा वरन उस देश को भी लाभ होगा जिस देश के 
ये रहने वाले हैं। नियन्त्रित मुक्त व्यापार का एक सामान्य लाभ यह है कि सप्री 
देशों के उत्पादक सतर्क, कुशल और साहसोद्यमी रहते हैं ताकि वे तीब्र प्रतियोगिता 
में समाप्त न हो जायें | नियन्त्रित मुक्त व्यापार एकाधिकार को रोकता है तथा 
उन हथकण्डों को रोकता है जो अचन्तर्राष्ट्रीय छेन देन को अत्यन्त जटिल बना 
देते है। 
संरक्षण 


यद्यपि मुक्त व्यापार के बहुत से सेद्धान्तिक लाभ होते हैं परन्तु वास्तविक व्यव- 
हार में ये सभी लाभ हो नही पाते क्योंकि: (१) विभिन्न देशों के उत्पादक स्थानीय 
उपलब्ध प्राकृतिक तथा अन्य संसाधनों से छाभ उठाने के लिए समान रूप में सततक 
तथा कुशल नहीं होते । इसका परिणाम यह होता है कि श्रम विभाजन तथा विशि- 
ष्टोकरण उस दिशा में नहीं हो पाता जिस पर म्‌क्‍त व्यापार का सिद्धान्त बतलाता 
है। इसके अतिरिक्त उन देशों के उत्पादक जहाँ औद्योगीकरण पहले ही से आरम्प 
हो चुका है धीरे धीरे शक्तिशाली होते जाते हैं तथा नवीन औद्योगीकृत देशों के 
उत्पादकों को जो काफी पिछड़ गए हैं, अच्छे स्थानीय लाभों के होते हुए भी, विकास 
करने से रोकने में समर्थ हो पाते हैं। चूँकि हवाई और जावा में चीनी उद्योग 
पहले ही प्रारम्भ हो गया, इसने भारतीय चीनी उद्योग के विकास को रोक रखा 
तथा चीनी उद्योग से सम्बन्धित कुछ सम्भावित स्थानीय लाभों के उपलब्ध होने 
पर भी बिता संरक्षण के भारतीय चीनी उद्योग का विकास नहीं हो पाया। (२) 
आशिक दृष्टि से अविकसित देश में यद्यपि उत्पादकों को आद्ततरिक मितव्ययितायें 
उपलब्ध रहती हैं, फिर भी स्थिर सरकार तथा उचित संगठन के अभाव के कारण 
पूंजी की पूति, परिवहन सुविधायें, कुशल श्रम इत्यादि के रूप में वाह्य मितव्य- 
यितायें सदा प्राप्त नहीं होतीं। इससे इन देशों में उपलब्ध सम्भावित लाभ के होते 
हुए भी उद्योगों का विकास होना बिल्कुल असम्भव हो जाता है। (३) विदेशी 
शासन होने पर यह भी सम्भव है कि विदेशी सरकार उपलब्ध स्थानीय संसाधनों 
का समुचित प्रयोग न करे । 

उपरोक्त सभी स्थितियों में मुक्त व्यापार द्वारा सर्वोत्तम ढंग से श्रम विभाजन 
तथा विशिष्टीकरण सम्भव नहीं है। इससे संरक्षण की आवश्यकता उत्पन्न होती 
है। मंरक्षण के पक्ष में अनेक तक दिये जाते हैं परन्तु इस अध्याय में हम केवल 
महत्वपूर्ण तकों पर ही विचार करेंगे । 


[क्त व्यापार तथा संरक्षण ा १५९ 


शिक्षु उद्योग तक. अलेग्जेण्डर हैमिल्टन, एच. सी. करे, फ्रेडक लिस्ट, 
जे. एय. मिल तथा ए. सी. पीगू इत्यादि ने यह अनृभ्षव किया कि कुछ दश्लाओं में 
मुक्त व्यापार सभी देशों के लिए सर्वाधिक हितकर नहीं सिद्ध हो सकता | एक ऐसी 
स्थिति शिशु उद्योग (7थिए 70087 ए) की है। 


'शिक्षु उद्योग' वह उद्योग है जिसे उत्पादन की सभी आन्तरिक मितव्ययितायें 
उपलजञ्य हैं (अर्थात वे मितव्ययितायें जो प्रत्येक वैयक्तिक साहसोद्यमी के सामथ्य 
के अन्तगत हैं) परन्तु जिसे बाह्य मितव्ययितायें (जेसे परिवहन तथा बैंकिंग सुवि- 
धायें, सक्रिय मांग, आवश्यक पदार्थों को प्रदान करने वाले सहायक उद्योग, और 
सुसंगठित श्रम बाजार) नहीं उपलब्ध होतीं। यदि आन्तरिक तथा वाह्म दोनों 
मितव्ययिताओं का अश्माव है तो उद्योग को शिशु उद्योग नहीं कहा जा सकता 
और उसे संरक्षण प्राप्त करन का अधिकार नहीं है। 


कौन सा उद्योग शिक्षु उद्योग है, इसका पता लगाना बहुत कठिन है। भारत 
में वेत्तक आयोग (+7868 7 (॥0पागंइञं 070, 92] )ने इस काये के लिय विभेदा- 
त्मक संरक्षण ( दा5ट7%772 078 770॥6 70४) का त्रिगुणात्मक गुर (07[046 
0779) प्रस्तुत किया जिसके अनुसार (१) उद्योग को ऐसा होना चाहिए 
जिसे सभी प्राकृतिक लाभ प्राप्त हों जैसे कछ्चे माल की पर्याप्त पूर्ति, सस्ती शक्ति, 
श्रम की पर्याप्त पूर्ति अथवा विज्ञाल आन्तरिक व्यापार; (२) उद्योग को ऐसा होना 
चाहिए जो बिना संरक्षण की सहायता के या तो बिल्कूल ही नहीं विकसित हो सकता 
या उतनी तीब्ता से नहीं विकसित हो सकता जितनी तीब्रता से विकसित होना 
राष्ट्रीय हित के लिये वाँछतीय है; और (३) उद्योग को ऐसा होना चाहिए जो 
कालान्तर में बिना संरक्षण के भी विश्व प्रतियोगिता का सामना करने में समर्थ हो 
सके । 


एक शिशु उद्योग का भेद स्पप्ट करने के लिये कुछ बैंकल्पिक दश्ायें सी प्रस्तुत की 
जा सकती हैं परन्तु शिशु उद्योग को चाहे ज़िस ढंग से भी परिभाषित किया जाये, 
इसके सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण बातें ध्यान देने योग्य हैं वे हैं: (१)संरक्षण प्रारस्सिक 
अवस्था में ही वाँछनीय है जिससे शिशु उद्योग विश्व के उन प्रतिद्वल्दी उद्योगों 
से प्रतियोगिता कर सके जो प्रारम्सिक विकास तथा अधिक काल से उत्पादन करने 
के कारण अधिक शक्ति तथा कुशलता प्राप्त कर लिये हैं; (२) संरक्षण वॉछतीय 
उस समय है जब कि अन्य सभी सम्भावित लाभ विद्यमान हों परच्तु प्रारम्भिक 
अवस्था में पर्याप्त मांग का अभाव हो जिससे शिशु उद्योग वस्तु की पर्याप्त मात्रा का 
उत्पादन तथा विक्रय करने में समर्थ नहो रहा हो और जो उसे बड़े पमाने के 


१६० ह अथंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


उत्पादन की सभी मितव्ययिताओं का पूर्ण रूप से लाभ उठाने में बाधक सिद्ध हो रहा 
हो; वथा (३)संरक्षण तो स्वन्ञावतः एक अल्पकालीन प्रतिभास है जो कुछ स्थितियों 
में बीस से पच्चीस वर्ष तक भी हो सकता है। परन्तु एक बार जब शिशु उद्योग का 
पूर्ण विकास हो जाता है तब उसे बिना संरक्षण के भो अपने पैर पर खड़े हो सकते 


में समर्थ होना चाहिए । 


देश में कुछ ऐसे उद्योग हो सकते हैं जिन्हें सम्भावित लाभ प्राप्त रहते हैं 
परन्तु वे बिना संरक्षण के विकसित नहीं हो पाते क्योंकि अन्य देशों के शक्तिशाली 
प्रतिद्न्दी उनके विकास को असम्भव बना देते हैं।इसके कारण यह हैंकि (१) 
पिछड़ देशों के साहसोद्यमियों के पास अधिक शक्तिशाली विदेशी प्रतिद्दन्दियों पे 
प्रतियोगिता करने में निहित जोखिमों को उठाने का साहस तथा आवश्यक सूचना 
का अभाव रहता है, तथा (२) साहसोद्यमी यह अनृभव कर सकते हैं कि यदि वे 
श्रम को आवश्यक शिक्षा प्रदान करने तथा बाजार के सृजन करने के लिए त्याग 
करते हैं तब भी वे सम्पूर्ण लाभ को उठा सकने में समर्थ नहीं हो सकते बल्कि. 
उन लाभों को कोई नया प्रतिद्वन्दी उठा सकता है । इससे वे उद्योग प्रारम्भ करने में 
हतोत्साहित हो जाते हैं। एंसी स्थिति में शिशु उद्योग को सरकार द्वारा संरक्षण 
प्रदान किया जाना आवश्यक हो जाता है जिससे देश के साहसोद्यमियों को नवीन 
उद्योगों का प्रारम्भ तथा विकास करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन मिलता 
रहे । “कुछ लोगों का यह मत है कि शिशु उद्योग के लिए टैरिफ अनावश्यक 
होते हैं क्योंकि निजी साहसोद्यम स्वयं ही उत्पादन की अनुकूल दकशाओं की कल्पना 
कर उनका विकास करेगा। इसके पक्ष में यह तथ्य प्रस्तुत किया जा सकता है कि 
बिना किसी संरक्षण के भी देश में केवल उत्पादन की दशा अनुक्‌छ होने पर तथा 
देश में शांति, सुरक्षा, तथा सुव्यवस्थित वातावरण होने पर ही बार-बार नवीन 
प्रकार के उद्योगों की स्थापना तथा विकास हुआ है। विशेषतया यह आधुनिक यूग 
में सत्य है जब कि विशाल मात्रा में पूंजी का अन्तर्राष्ट्रीय प्रवसन (प्रयां//0.007) 
होता रहता है । यह ठीक है कि कुछ स्थितियों में साहसी व्यक्ति उद्योगों की 
स्थापना करने में समथे हो सकते हैं यदि उन्हें सम्भावित लाभ तथा पर्याप्त लाभ की 
दर प्राप्त होने की आशा हो । परन्तु भारत जैसे पिछड़े देश में विदेशी पूंजी 
सरलता से उपलब्ध नहीं होती तथा यहाँ स्थानीय उपक्रम का अभाव, अज्ञानता, 
अव्यवस्थित राजनोतिक स्थिति तथा भविष्य के सम्बन्ध में बहुत ही अनिश्चितता के 
कारण है। ऐसी स्थिति में शिशु उद्योगों के विकास के लिए दैरिफ संरक्षण अत्यन्त 
आवश्यक है। जेसा कि प्रोफेसर ए०सी० पीग ने अत्यंत सुन्दर ढंग से कहा है, “किसी 
भी कृषि प्रधान देश में, जिसमें वस्तु उत्पादन के प्राकृतिक लाभ विद्यमान हों, उत्पादक 
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| 


शक्ति सुदृढ़ बनाने के लिए संरक्षण आवश्यक है। ऐसे देश में प्रतिबन्ध के द्वारा 
स्थानीय वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के विनिमय की कमी से जो तुरन्त हानि 
होगी उससे कहीं अधिक लाभ उस देश की उत्पादन शक्ति के तीत्र विकास के 
द्वारा होगा । जेसा कि कोलबर्ट ने संरक्षणात्मक करों को “नवीन उत्पादनों को 
चलने की शिक्षा देने वाला अवरूम्ब कहा है ,उन्हें इसकी शिक्षा प्रारम्भ में ही इतनी 
अधिक दे सकते हैं जितना कि वे स्वयं नहीं सीख पाये हैं, (यदि उन्हें अपने सहारे 
छोड़ दिया जाये ) कि अवरूम्ब की लागत का भुगतान छागत से कहीं अधिक हो 
जाता है।” 

अग्रयुक्त साधन सम्बन्धी तके. दूसरा आधार जिस पर संरक्षण को वाछनीय 
बतलाया जाता है वह है देश के भीतर अप्रयुक्त संसाधनों (46[6 #€४0०घ7८८४) 
का विद्यमान होना । इसका अर्थ यह हुआ कि लोगों की बचत अप्रयृक्त रह सकती 
है, कुछ अन्य प्राकृतिक संसाधन वेकारपडे रहसकते हैं तथा श्रम वृत्तिहीन रह सकता 
है क्योंकि संरक्षण के अभाव के कारण उन उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा है 
जिनमें उन्हें रोजगार मिल सके । इस प्रकार के अश्रयुक्त संसाधन कई कारणों से 
उत्पन्न हो सकते हैं: 

(१) उपभोक्ता के स्वभाव में परिवर्तन हो जाने से कुछ वस्तुओं की मांग में 
कमी हो जाने के कारण उनके उद्योग बन्द हो जाते हैं। उदाहरणा्थ, ऐसी स्थिति 
काश्मीर की बनी उच्च कोटि की झालों तथा मलमल की है। इनकी माँग में कमी 
इसलिए हो गई क्योंकि लोगों ने मिल में बने हुए सस्ते दामों के कपड़ों का प्रयोग 
क्रना प्रारम्भ कर दिया जिससे इस उद्योग में प्रयुक्त संसाधन बेकार हो गए। 

(२) वस्तु की मांग में कमी या तो व्यवसाय चक्रीय अवसाद के कारण अथवा 
कुछ अन्य अस्थायी कारणों से हो सकती है जिससे संसाधन बेकार हो जाते हैं । 

(३) अधिक कार्यक्षमता तथा कम उत्पादन लागत होने के कारण एक विदेशी 
प्रतिद्वन्दी की प्रतियोगात्मंक शक्ति अधिक होती है। परिद्ृढ़ मजदूरी की स्थिति 
भी इसी के अन्तर्गत है जिससे श्रमिक बंकार हो जाते हैं। यह सम्भव है कि विदेशी 
प्रतिद्द न्दी' की उत्पादन लागत इतनी कम हो कि गृह उद्योग श्रमिकों को पर्याप्त 
ऊँची मजदूरी देने में समर्थ न हो, और यदि श्रम संघ कम मजदूरी पर काम करने 
को तैयार नहीं है तब बाध्य होकर श्रमिक को कार्य से हटाकर बेकार रखना पड़ेगा । 

(४) एक विदेशी प्रतिद्वन्दी कुछ कृत्रिम लाभ मिलने पर, जैसे सरकार द्वारा 
दिए गए अधिदान (970ए770 65) तथा उपदान (5प्रॉ>आंत८७), गृह उद्योग को 
विकास करने से रोक सकता है जिससे संसाधन बेकार हो सकते हैं, जेसा कि अतीत 


में भारतीय जहाज उद्योग का हुआ था। 
पु १३६ 
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(५) यदि कुछ प्रकार के साधनों का सापेक्ष्य बाहुलय है, जेसे अकुशल श्रम, 
और जबकि अन्य आवश्यक संसाधन जंसे पूंजी, मशीन, कुशल श्रम, तथा प्रावि- 
घिक ज्ञान उपलब्ध नहीं हैं, जेसा कि अधंबिकसित देशों में होता है, तब अकृशलू 
श्रम अवव्य ही बेकार रहेगा क्योंकि अन्य संसाधनों की कमी है। 


संरक्षण इन सभी स्थितियों में संसाधनों की अप्रयुक्तता को नहीं दूर कर 
सकता। यदि संसाधनों को बेकारी का कारण लोगों की रुचि परिवतंन है, जिससे 
उस वस्तु की मांग बिल्कुल ही नहीं रह जाती, अथवा संसाधन व्यावसाथिक क्चक्रों 
से अव्यवस्थित होकर अस्थायी तौर पर बेकार हो गए हैं अथवा विदेश के प्रतिद्वन्दी 
उत्पादकों को वास्तव में तुलनात्मक छागत का छाभ प्राप्त है, तब समस्या का 
समाधान करने तथा संसाधनों की बेकारी दूर करने की सर्वोत्तम विधि संरक्षण 
नहीं है । इन सभी स्थितियों में संरक्षण उचित नही हैं क्योंकि (१) यह माँग का 
सृजन नहीं कर सकता जो है ही नहीं; (२) व्यावसायिक कुचक्र में केवल एक ही 
देश नही बरन्‌ सभी देश फेस जाते है; (३) यदि संरक्षण न्‍्यायोचित तुलनात्मक 
लागत के लाभ के विपरीत दिया जाता है तब इससे अत्यधिक भार अथ्थ-व्यवस्था 
पर पड़ता है और इससे उपभोक्ताओं के हित को उत्पादकों के लाभ की अपेक्षा 
अधिक क्षति पहुँचती है । संरक्षण संसाधनों की बेकारी को दूर करने की एक सन्तोष- 
जनक विधि है यदि प्रतिद्वन्द्दी उत्पादक कृत्रिम लाभ, जैसे उपहार इत्यादि, के कारण 
अपनी वस्तुओं को सस्ते मूल्यों पर बेचने में समर्थ हो पाते हैं अथवा देश के किसी 
उद्योग विशेष को यथोचित तुलनात्मक छागत का छाभ प्राप्त हो परन्तु उद्योग इस 
लिए विकसित नहीं हो पाता क्योंकि वह शिशु है। 

सनन्‍्तुलित विकास तर्क इसे उद्योग विविधता तक भी कहते हैं | इसके अनु- 
सार देश के सनन्‍्तुलित विकास के लिये उद्योग को संरक्षण प्रदान करवा चाहिए। 
यदि कोई देश शस्त्र तथा अन्य सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये दूसरे देश पर 
आश्रित रहता है तब युद्ध के समय उसे कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ 
सकता है; अतः उसे इन उद्योगों का विकास स्वयं करना चाहिए । कुछ दंश तो 
केवल एक या दो वस्तुओं के निर्यात पर ही अवलम्बित रहते -हैं तथा इन 
वस्तुओं की अस्तर्राष्ट्रीय मांग में कमी हो जाने से ही इन दंशों को महान 
क्षति पहुँचती है। अतः इन देशों के लिए आवश्यक है कि वे अन्य उद्योगों 
का भी विकास करे जिससे अय॑-व्यवस्था का अधिक सन्‍्तुलित ढंग से विकास 
ही सके । यह तक वास्तव में शिशु उद्योग” तक का ही प्रसारित रूप 
“शिशु देश तक है, तथा जो विश्लेषण हम पूर्व कर चुके हैं वह यहाँ भी लागू 
होता है । 
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कठिताइयाँ. संरक्षण शिशु उद्योगों का विकास करने, संसाधनों की बेकारी 
दूर करने, तथा अय्॑-व्यवस्था का सच्तुलित विकास करने में सहायक होता है। 
परन्तु इस प्रक्रिया में कुछ आवश्यक कठिनाइयाँ भी उस देश को उठानी होती हैं 
जो उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है: 


(१) इस बात का पता छगाना सदा सम्भव नहीं होता कि कौन सा उद्योग 
शिशु है । सम्भावना इस बात की है कि केवल शिश्वु उद्योग को ही संरक्षण नहीं 
प्रदान किया जायेगा वरन्‌ उन्हें भी जो शिक्ष नहीं हैं। ऐसे उद्योग केवल अपनी 
काल्पनिक कठिनाइयों तथा अवरोधों के विषय में शोर मचाते हैं तथा अपने 
पक्ष में लोकमत उत्पन्न करके प्रोपेगण्डा और विज्ञापन के द्वारा अपने शिश्षुत्व 
के विषय में सरकार को विश्वास दिलाने में समर्थ हो पाते हैं। ऐसे उद्योगों 
को संरक्षण देना देश के राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल होगा क्योंकि जब कालान्तर में 
उन उद्योगों से संरक्षण हटा लिया जायेगा तब वे आत्म निर्भर नहीं रह सकते । 


(२) यदि संरक्षण एक ऐसे उद्योग को दे दिया जाता हैं जो वास्तव में उसके 
योग्य नहीं है तब वह निहित स्वार्थ (7८४८९ 7702/6४) प्राप्त कर लेता है 
तथा अस्थायी अवधि के समाप्त हो जाने पर उस पर से संरक्षण हटा लेना सरल 
कार्य नहीं होता । इस प्रकार एक बार प्रदान किया गया संरक्षण सदा के 
लिये हो जाता है जिससे देश का आथिक विकास अस्त-व्यस्त हो जाता है। 


(३) संरक्षण उपभोक्ताओं के लिए बहुत महंगी प्रक्रिया होती है। 
संरक्षण के न होने पर उपभोक्ता विदंशों से वस्तुयें सस्ते मूल्यों पर प्राप्त कर 
सकता है परन्तु संरक्षण होने पर उसे गृह निर्मित पदार्थ अधिक मूल्य पर प्राप्त 
होंगी । इंस बात से उपभोक्‍ताओं को संतोष नहीं होता कि संरक्षण एक 
अस्यायी प्रतिभास है तथा बाद में ये इन्हीं वस्तुओं को विदेश से आयात की गई 
वस्तुओं के मूल्य की अपेक्षा कम' मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता तो 
केवल वतंमान' का ही अधिक ध्यान रखता है तथा वह इस बात पर ध्यान नहीं 
देता कि भविष्य में अन्य लोग संरक्षण के कारण सस्ते दामों में वस्तुएँ प्राप्त कर 
सकेंगे । वर्तमान तथा भविष्य के उपभोक्ताओं को एक साथ ध्यान में रखकर 
यह भी निरिचित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि संरक्षण के द्वारा जो उनको हानि 
हो रही है वह देश के उत्पादकों को हुए छाभ् से कम है । अतः यह बतलाना 
अत्यन्त कठिन है कि संरक्षण अन्ततोगत्वा राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में होगा ही । 


निष्कर्ष. समस्या की व्यापकता पर विचार किये बिना हम संरक्षण प्रदान करने 
के सम्बन्ध में कुछ परीक्षात्मक ((27(4६४८) निष्कर्ष पर पहुचते हैं: 
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(१) आयात-कर या अन्य प्रकार की विधियों द्वारा संरक्षण उस समय वांछ- 
नीय नहीं है जबकि केवल विश्विष्ट साधन ही उपलब्ध हैं तथा अन्य आवश्यक 
अवृशिष्ट साधन प्राप्त नहीं हैं। ऐसा इसलिये हैं क्योंकि किसी भी उद्योग को 
जिसे क्रेवल विशिष्ट साधन ही उपलब्ध हैं उसे यदि संरक्षण प्रदान किया जाता 
है तब इसका परिणाम यह होगा कि दूसरे स्थान से अवशिष्ट साधन भी आक्ृष्ट 
हो कर चले आयेंगे जिससे वे उद्योग अव्यवस्थित हो जायेंगे जहाँ से ये 
साधन आक्ृष्ट होकर चले आये हैं। फिर भी, टैरिफ संरक्षण उस' समय 
वांछतीय हो सकता है जब या तो विशिष्ट तथा अवशिष्ट दोनों साधन उपलब्ध 
हों या जो साधन' उपलब्ध नहीं हैं उन्हें विदेश से मंगाया जा सके । 

(२) संरक्षण केवल उसी समय प्रदान करना चाहिए जब गृह उद्योग द्वारा 
उत्पादित वस्तुओं की आन्तरिक तथा वाद्य बाजार में या तो वास्तविक मांग 
हो अथवा संभावित मांग । मांग के अभाव में संरक्षण प्रभावहीन रहता है तथा 
हानिकारक सिद्ध होता है। यदि उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग वैकल्पिक वस्तुओं 
के उत्पादन में किया जा सकता है तब संरक्षण केवल उन्हीं को प्रदाव करना चाहिए 
जिनकी मांग है । 

(३) संरक्षण उस समय देना चाहिए जब उपभोक्ताओं और उत्पादकों पर 
कूल प्रभाव अनुकूल हो । 


संरक्षण को विधियाँ 

संरक्षण प्रदान करने की दो प्रमुख विधियाँ हैं: (१) आयात तथा निर्यात 
कर लगाना और (२) आयात तथा निर्यात पर कोटा नियन्त्रण छगाना। परल्तु 
कुछ अन्य विधियाँ भी हैं जेसे चलछन के व्रिनिमय मूल्य का विनियमन, निर्यात को 
उपदान प्रदान करना, वस्तु विनिमय सम्बन्धित सन्धि तथा द्वि-पक्षीय व्यापारिक 
समभौते' करता । 

आयात तथा निर्यात कर. आयात तथा निर्यात कर या तो संरक्षण प्रदान 
करने के लिये छगाये जा सकते हैं--तब वे टैरिफ कर कहे जाते हैं---या सरकार के 
लिये आय प्राप्त करने के लिये लगाये जा सकते हैं--तब वे राजस्व कर (76५६- 
706 60०४9) कहे जाते हैं। परन्तु राजस्व कर का भी संरक्षणात्मक प्रभाव हो 
सकता हैं क्योंकि इनके द्वारा आयात की गई वस्तुओं की कीमतें ठीक उसी प्रकार 
बढ़ जातो हैं जिस प्रकार टेरिफ ड्यूटी के द्वारा। मान लीजिए किसी आयात की गई 


शा ४७७ 


१. पूर्ण विशिष्ट साधन वह है जिसका एक समय में एक ही प्रयोग हो तथा 
जिसे अन्य प्रकार के प्रयोगों में हस्ताव्तरित नहीं किया जा सकता । 
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वस्तु की कीमत १०० रुपये है और आयातक देश की सरकार १० रुपये आयात 
कर लगा देती है। तब आयात की गई वस्त्‌ की कीमत गृह बाजार में ११० रुपये 
हो जायेगी यदि आयात करने वाले देश के उपभोक्ताओं की मांग आलोच- 
पूर्ण हो | परन्तु किसी भी स्थिति में कीमत १०० रुपये से अधिक तो होगी ही चाहे 
आयात देश में उपभोक्ताओं की माँग लोचपूर्ण ही क्‍यों न हो । कीमत में वृद्धि की 
सीमा मांग और पूर्ति की सापेक्ष्य छोचपूर्णता पर आधारित है । 

आयात कर लगाये जाने की मात्रा इस बात पर आधारित है कि किस सीमा 
तक आयात करने वाला देश आयात की गई वस्तुओं का मूल्य बढ़ाना चाहता है। 
मान लीजिए आयात कर के परिणामस्वरूप कीमत वास्तव में १०० रुपये से बढ़- 
कर १०८ रुपये प्रति इकाई हो जाती है। यह आयात देश के उत्पादकों को लाभ्मप्रद 
सिद्ध होता है जिन्हें आयात-कर के अभाव में आयात की गई वस्तुओं से प्रतियोगिता 
करनी होती है। मान लीजिए आयात करने वाले देश में इस वस्तु की उत्पादन 
लागत १०६ रुपये प्रति इकाई है। जब आयात कर के परिणामस्वरूप कीमत बढ़ 
क्र १०८ रुपये प्रति इकाई हो जाती है तब गृह उत्पादक अपनी ब्रस्तुओं को बेच 
कर लाभ अजित करने में समर्थ हो सकते हैं। अतः संरक्षण प्रदान करने की वास्त- 
विक मात्रा आन्तरिक उत्पादन छागत तथा उस मूल्य के अन्तर पर जिस पर वह 
वस्तु गृह बाजार में टेरिफ संरक्षण के आभाव में प्राप्त होती है, तथा सम्बन्धित 
वस्तू की सापे क्ष्य मांग और पूर्ति की छोच पर आधारित है । 

निर्यात कर बहुधा औद्योगिक कच्चे माल, रसायन, मशीन इत्यादि पर 
लगाया जाता है यदि इसका उद्देश्य उन गृह उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना है 
जो इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं । निर्यात कर से इन वस्तुओं की कीमत विदेशी 
बाजार में बढ़ जाती है जिससे वे अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कम पसन्द की जाती 
हैं । इससे कच्चे माल, रसायन तथा मशीनों का निर्यात हतोत्साहित हो जाता है 
और वे गृह बाजार में उपलब्ध होने रूगती हैं। निर्यात कर के न होने पर इन 
वस्तुओं का निर्यात हो गया होता तथा इनकी कीमतें आन्तरिक बाजार में बढ 
गई होतीं जिससे गृह उत्पादकों को बाधाओं का सामना करना पड़ता। यदि निर्यात 
कर का उद्देश्य केवल आय प्राप्त करना है तब इसे निर्मित पदार्थों, तथा उन 
कच्चे मालों, रसायनों और मशीनों पर लगाया जा सकता है जिनकी मांग गृह 
उद्योगों द्वारा नहीं की जाती । 

कोठा नियन्त्रण. आयात कर की अपेक्षा कोटा नियन्त्रण संरक्षण प्रदान करने 
की अधिक प्रभावशाली विधि होती है । इसमें आयात करने वाले देश की सरकार 
आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा निश्चित करती है । इससे गृह बाजार में 
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आयात की जाने वाली वस्तु की पूति कम हो |जाती है जिससे एक अच्तर 
(820) का सृजन हो जाता है जिसकी पूर्ति देश के उत्पादक ही कर सकते हैं। 
इस प्रकार उन्हें प्रत्यक्ष लाभ पहुँचता है। आयात वस्तुओं की पूर्ति में कोटा 
नियन्त्रण द्वारा उत्पन्न हुई कमी हो जाने से इनकी कीमतें आन्तरिक बाजार में 
बढ़ जायेंगी । इस प्रकार कोटा नियन्त्रण का वही प्रभाव होता है जो आयात कर 
का । भारत जैसे देश में जहाँ आयात की गई वस्तुयें स्थानीय वस्तुओं की अपेक्षा 
अधिक पसन्द की जाती हैं वहाँ इन वस्तुओं (आयात की गई) का एक प्रकार से 
सुरक्षित बाजार रहता है । अतः इनकी पूति में अल्पमात्र भी कमी हो जाने से 
इनकी कीमतें बढ़ जातीं हैं जिससे देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं को थोड़ा 
मूल्य लाभ प्राप्त हो जाता है। 

कोटा अनेक रूप ग्रहण कर सकता है । विश्वव्यापी कोटा ( 90[99] (००६७) 
में, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम फ्रान्स ने किया था, एक निश्चित समय में आयात 
की जाने वाली वस्तुओं की कुल मात्रा निश्चित कर दी जाती है परन्तु इस बात 
को निश्चित नहीं किया जाता कि विभिन्न देशों तथा विभिन्न व्यक्तियों से कितनी 
मात्रा आयात की जायेगी | समापन कोटा (2पए7]|00786 (धुप०079) में, या जिसे 
स्थिर कोटा भी कहते हैं, प्रत्येक देश के अंश का कोटा या तो मनमाने ढंग से 
निश्चित कर दिया जाता है या आधार वर्ष के आधार पर किया जाता है तथा 
विभिन्न आयातकों को लाइसेंस दिया जाता है जिसमें यह निश्चित रहता है कि वे 
कितना आयात करने के अधिकारी हैं। टैरिफ कोटा में वस्तु की एक निश्चित 
मात्रा कम' ठेरिफ पर ही देश के भीतर आ सकती है और जब कोटा से अधिक 
आयात होता है तब अधिक टैरिफ लिया जाता है। यदि कोटे का निर्धारण दो देशों 
में हुए वस्तु के परिमाण, गुण तथा कीमतों से सम्बन्धित पारस्परिक समभौते के 
अनुसार होता है तब उसे ह्िपक्षीय कोटा (902८7०/ 0००४9) कहते हैं। 
पारस्परिक कोटा (78८[77009 ५(ुप०(७) में विदेशों को बाध्य होकर कोटा 
के विनिमय में टैरिफ नियन्त्रणों को शिथिल करना होता है। द्विपक्षीय, पारस्परिक 
तथा टैरिफ कोठे कुछ सीमा तक विश्वव्यापी तथा निश्चित कोठाओं के दोषों को 
दूर करते हैं। 

अन्य विधियाँ. यद्यपि टेरिफ कर तथा कोटा संरक्षण प्रदान करने की दो प्रमुख 
विधियाँ हैं, परन्तु इसी उद्देश्य की पूर्ति कुछ अन्य विधियों द्वारा भी हो सकती है। 
यदि देश में किसी वस्तु की उत्पादन लागत काफी अधिक है तब सरकार उस उद्योग 
को उपहार (07779) तथा उपदान या आथिक सहायता ($ए>शंतेए) प्रदान 
कर उस वस्तु की कीमत घटा देती है जिससे कि बह विदेशी प्रतिदनन्दियों से प्रतियो- 
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गिता करने में समर्थ हो सके । इस प्रकार उसकी बिक्री में वद्धि हो जाती है। 
दूसरी विधि विनिमय नियन्त्रण (८८०४४०४८ ८0770) की है जिसमें सरकार 
द्वारा मुद्रा के विनिमय मूल्य में परिवर्तेत किये जाते हैं जिससे उत्पादकों तथा 
निर्यातकों को छाभ्न हो सके । मान लीजिए रुपये का विनिमय मूल्य १२० 5 १शि० 
६ पेंस से घटकर १९० -- श१शि० ४ पँस हो जाता है। ब्रिटन की वस्तु जो भारत 
में १ रुपये में बिकती है अब वह ब्रिटन के उत्पादक को केवल १ शिलिंग ४ पेंस 
ही देगी। स्टलिंग के रूप में वही कीमत प्राप्त करने के लिये (अर्थात पहले जैसी 
१ शि० ६ पेंस) उसे भारत में अपनी वस्तु की कीमत बढ़ानी होगी जिससे भारतीय 
उत्पादक को लाभ हो जायेगा । इस प्रकार जहाँ तक बाजार मूल्यों का सम्बन्ध 
है कम विनिमय मूल्य का लगभग वही प्रभाव पड़ता है जो टैरिफ ड्यूटी का। 
व्यापारिक संधि (६2777 072969) के द्वारा भी संरक्षण प्राप्त किया जाता है। 
एक देश दूसरे देश से समझौता कर सकता है जिससे वह निर्यात वस्तुओं में लाभ 
प्राप्त कर सकता है और इस' प्रकार उत्पादकों को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता 
पहुँचती है । यदि दो देशों के व्यापारिक समभौते के अन्तर्गत असीमित परमानु- 
ग्रहित राप्ट्र धारा (प70०76 07% ४050 8ए007८त 79007 ए!०पघ5८) 
है तब इसका अथे यह हुआ कि जो सुविधायें एक देश दूसरे देश को प्रदान करता 
है वह स्वतः उन सभी राष्ट्रों के लिए भी लागू होंगी जिनके साथ इस देश का 
व्यावसायिक सम्बन्ध हैं। परन्तु सीमित परमानुग्रहित राष्ट्र धारा के अन्तर्गत 
सभी देशों को इस प्रकार की सुविधा स्वतः प्रदान नहीं की जातीं वरन्‌ केवल 
उसी समय ये सुविधायें प्रदान की जायेंगी जब कि वे देश भी उन दशाओं की 
पूति करें जी दशायें पूर्व सुविधा प्राप्त करने वाले देश में प्राप्त थीं । परन्तु 
इनमें से किसी भी स्थिति में, जिन देशों को कम टेरिफ के लाभ प्राप्त होते हैं वे 
देश अपने निर्यात व्यापार में वृद्धि करने में समर्थ होते हैं। 

सापेक्ष्य श्रेष्ठता, टैरिफ ड्यूटी तथा" कोटा में दूसरे के कुछ विशेष लाप्न हैं। 
इसमें उन परिदृढ़ वैधानिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती जिनकी आवश्य- 
कता आयात तथा निर्यात कर लगाते समय होती है। कोठा उन परिदुढ़ताओं को 
भी दूर करता है जो परमानुग्रहित राष्ट्रीय धारा द्वारा उत्पन्न होते हैं क्योंकि 
जब आयात तथा निर्यात कर की सुविधाओं का अन्य देशों में भी प्रसारित किया 
जाता आवश्यक है, कोटा नियन्त्रण में इस प्रकार की समस्‍यायें उत्पन्न ही नहीं 
होतीं। कोटा का दूसरा लाभ यह है कि यह कोटा लगाने वाले देश को एक निश्चित 
सम्पणन शक्ति (927227772 [00७०/) प्रदान करता है क्योंकि यह विनि- 
मय में कुछ निश्चित लाभ प्रदान कर सकता है जो इसे अन्य देशों द्वारा प्राप्त 
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होते हैं, जबकि टेरिफ ड्यूटी इस प्रकार का कोई भी छाभ्न प्रदान नही करती। 
परन्तु कोटा से हानि यह है कि इससे सरकार को कोई आय प्राप्त नहीं होती 
जबकि टैरिफ ड्यूटी से उद्योगों के संरक्षण के साथ-साथ सरकार को आय भी 
प्राप्त होती है। फिर भी, यहाँ इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि यद्यपि कोटा 
से प्रत्यक्ष रूप में सार्वजनिक कोष को आय प्राप्त नहीं होती परन्तु अप्रत्यक्ष रूप 
में उस समय अधिक आय प्राप्त होती है जब देश का आथिक विकास काफी हो जाता 
है। परन्तु सबसे बड़ी हानि कोटा से यह होती है कि टेरिफ डयूटी द्वारा प्रतियोगी 
देश कुछ सीमा तक अपनी उत्पादन लागत को समायोजित करके संरक्षण प्रदान 
करने वाले देश में टैरिफ ड्यूटी के होते हुए भी अपनी वस्तुओं को बेच सकता 
है जिससे उपभोक्ताओं को कुछ तुलनात्मक लागत लाप्न प्राप्त हो सकता है। परल्तु 
कोटा में ऐसा बिल्कुल असम्भव होता है। कोई भी यह निश्चित रूप से नहीं बता 
सकता कि कोटा नियन्त्रण की स्थिति में कोई देश' तुलनात्मक लागत के मापदण्ड 
से कितना आगे बढ़ गया है। अन्त में, चैँकि कोटा नियन्त्रण टेरिफ ड्यूटी की 
अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण होते हैं इसलिए वे देश के भीतर अनावश्यक वृद्धि प्रोत्सा- 
हित कर सकते हैं जिससे आथिक हित को हानि पहुँच सकती है। अतः हम इस 
निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यद्यपि कोटा नियन्त्रण टेरिफ ड्यूटी की अपेक्षा संरक्षण 
प्रदान करने में अधिक प्रभावशाली होता है, परन्तु यह अधिक हानिकारक भी 
होता है। 


अध्याय १३ 
राजवित्त 
(00 #799706) 


राजवित्त का विज्ञान राज्य द्वारा आय प्राप्त करने तथा व्यय करने का 
अध्ययन करता है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय संस्थाओं के 
आय संसाधनों तथा परिव्ययों में सन्‍्तुलून भी इसके अध्ययन का अंग है। ऐसी स्थिति 
में इसे संघीय वित्त (6667७ 970297८८) कहते हैं । 


निजी वित्त से तुलना 


राजवित्त तथा निजी वित्त में बहुत सी वातें समान पाई जाती हैं: 
(१) व्यक्ति तथा राज्य दोनों की आय होती है तथा दोनों व्यय करते हैं; (२) 
उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिये दोनों के लिये समुचित नियो- 
जन आवश्यक है; (३) दोनों को स्थिति में संतुलित बजट उस समय कहा जाता 
है जब आय व्यय के बराबर हो, अतिरेक बजट उस समय कहा जाता है जब 
आय व्यय से अधिक हो, तथा घाद का बजट उस समय होता है जब व्यय 
आय से अधिक हो । व्यक्ति बहुधा अपना पारिवारिक बजट एक सप्ताह अथवा 
एक माह के लिये बनाता है जबकि राज्य बहुधा अपना बजट एक वर्ष के लिए 
तैयार करता है । परन्तु इससे दोनों में कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं होता । राज्य 
की साँति व्यक्ति भी अपना वाषिक बजट रख सकता है । व्यक्ति तथा राज्य 
लम्बी अवधि, जैसे पाँच अथया दस वर्ष, के लिए भी बजट बना सकते हैं। 


राज तथा निजी वित्त में प्रमुख भेद इस कारण उत्पन्न होता है कि निजी 
वित्त व्यष्टिम्नावी अथंशास्त्र (77070८००४०7०7०७ ) की समस्या हैं जबकि 
राजवित्त समष्टिभावी अथंशास्त्र (778८70९०८070077 08) की श्रेणी में आता 
है। परिणाम यह होता है कि : 


(१) जब कि व्यक्ति अपनी उपभोग्य आय (त9008276 4760776) में 
वृद्धि अधिक परिश्रम तथा अधिक मुद्रा अर्जन करके अथवा दूसरे लोगों से ऋण 
लेकर कर सकता है, राज्य अपनी आय में वृद्धि न केवछ कर तथा सार्वजनिक 
ऋण द्वारा कर सकता है वरनत्‌ अधिक नोटों को छाप कर भी कर सकता है। 
इसका अथे यह हुआ कि जब व्यक्ति की मौद्धिक आय की प्राप्ति मजदूरी, वेतन 
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तथा अन्य प्रकार के भ्गतानों से होती है तब अथं-व्यवस्था में उतने के बराबर 
ही वस्तुओं तथा सेवाओं का सृजन हो जाता है। जब एक व्यक्ति अपनी मौद्विक 
आय को व्यय करता हँतब वह उसके बराबर ही वस्त॒ओं तथा सेवाओं को प्राप्त 
करता है जो अथेव्यवस्था में उसकी प्रतीक्षा करती हैं। यदि अ व्यक्ति ब से ऋण 
लेता है तब वस्तुओं की पूर्ति तो उतनी ही रहती है परन्तु अन्तर केवल इतना 
ही हो जाता है कि अब ब के स्थान पर अ ऋण ली हुई मुद्रा के बराबर उन वस्तुओं 
और सेवाओं का उपयोग कर सकता है। राज्य यदि आय कर तथा सार्वजनिक 
ऋण के द्वारा आय प्राप्त करता है तब प्रत्येक रुपये के पीछे उतनी ही बस्तुयें 
और सेवायें रहती हैं जेसे व्यक्ति को स्थिति में थीं। यहाँ केवल इतना ही होता 
है कि अब व्यक्ति, जिस पर कर लगाया गया है अथवा जिसने अपनी बचत से राज्य 
को ऋण दिया है, उसके स्थान पर राज्य को कर तथा ऋण के बराबर वस्तुओं 
और सेवाओं के उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है । परन्तु व्यक्ति 
के अदुश राज्य अपनी आय में वृद्धि नोटों को छाप कर कर सकता है जिसके पीछे 
समान वस्तुयें और सेवायें नहीं रहतीं । यह हीनाथं-प्रबन्धन की स्थिति है जो 
वयक्तिक वित्त में कोई स्थान नहीं रखती ।* 

(२) यदि एक व्यक्ति मुद्रा की बचत करता है (अर्थात उसका अतिरेक 
बजट होता है), तब इसका केव॒ल' इतना ही अर्थ हुआ कि वह भ्रविष्य के लिए 
वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग को स्थगित करता है क्योंकि बचत की गई 
आय यही प्रदर्शित करती है; परन्तु यदि राज्य का अतिरेक बजट होता है तथा 
वह अपनी आय के प्रयोग को भविष्य के लिए स्थगित करता है, तबइस सीमा 
तक श्रम तथा अन्य संसाधन बेकार हो जायेंगे । इसका अर्थ यह हुआ कि राज- 
वित्त में अतिरेक बजट के परिणामस्वरूप आथिक विकास की दर कम हो जायेगी 
तथा इसे संसाधनों की बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है; परन्तु निजी वित्त में अति- 
रेक बजट का यह परिणाम नहीं होगा । केवल इतना ही अप्रत्यक्ष परिणाम होगा कि 
चूँकि निजी बचत उपभोग में तदनूसार वस्तुओं के पुनःउत्पादन में कमी उत्पन्न करती 
है इसलिए विकास की दर धीमी हो सकती है। यदि राज्य अपनी आय से अधिक व्यय 
अपने चालू तथा पूंजी बजट में करता है--हीनाथ प्रबन्धन की स्थिति---तब बंकार 


१. यद्यपि व्यक्ति नोट छापकर एसी उपभोग्य आय का सजन' नहीं कर 
सकता जिसके पीछे समान वस्तुओं और सेवाओं की आड़ नहीं होती, फिर भी 
वह बक से सुजित मुद्रा उधार ले सकता है और इस सीमा तक उसकी स्थिति 
राज्य की स्थिति के समान है । यदि हम' इसका विस्तार करें तब यह कहना 
गलत नहीं होगा कि इस' सीमा तक व्यक्ति भी हीनाथे प्रबन्धन कर रहा है । 


राजवित्त १७१ 


संसाधनों को प्रयोग में छाया जा सकता है। यदि समुचित सतर्कता रखी जाये 
तब यह प्रक्रिया उस समय तक जारी रह सकती है जब तक पूर्ण वृत्ति की स्थिति 
नहीं आ जाती तथा राष्ट्रीय आय तथा प्रदा सर्वाधिक नहीं हो जाते । यह राजवित्त 
को आश्थिक विकास का एक साधन बना देता है। परन्तु यदि एक व्यक्ति अपनी 
आय से अधिक व्यय करता है तब पूर्ण वृत्ति की स्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती, 
यद्यपि उपलब्ध आथिक संसाधनों का पूर्ण रूपेण उस सीमा तक प्रयोग किया जा 
सकता है जहाँ तक व्यक्तियों के इस अतिरिक्त व्यय से उपभोग, वस्तुओं के 
विक्रय, तथा कुल प्रदा में वृद्धि हो जाती है । 

(३) जबकि निजी वित्त में एक व्यक्ति अपने स्वयं के संतोष को सर्वाधिक करके 
अपने संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करता है, राजवित्त में समस्या धनी व्यक्तियों 
पर निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक कर लगाकर तथा उपलब्ध संस धनों 
को निधन व्यक्तियों पर धनी व्यक्तियों की अपक्षा अधिक ब्यय कर, राष्ट्री 
कल्याण (अर्थात सम्पूर्ण समाज के कल्याण) को सर्वाधिक करने की होती है। 


सम्पत्ति के वितरण को सुधारने तथा सामाजिक कल्याण को सर्वाधिक करने 
के लिए राजवित्त एक महत्वपूर्ण यन्त्र है। यही राज तथा निजी वित्त में प्रमुख 
भेद हैं । 
बजट 


बजट सरकार को अनूमानित आय तथा व्यय का वाधिक विवरण होता 
है। बारह महीने की अवधि, जिसके लिए बजट बहुधा तैयार किया जाता है, एक 
देश से दूसरे देश में भिन्न होती है | उदाहरणार्थे, भारत तथा ब्रिटेन में बजट वर्ष 
पहली अप्रैल से ३१ मार्च तक होता है, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली 
जुलाई से ३० जून तक और कुछ यूरोपीय देशों में पहली जनवरी से ३१ दिसम्बर 
तक होता है। सरकार के बहुधा दो बजट होते हैं---एक “आय बजट' (#6ए९&7प्र८ 
9प१९८८) और दूसरा पूँजी बजट (८०77० >प्रत86:) । 
पूँजी बजठ. पूंजी बजट आंतरिक तथा वाह्य ऋणों, अल्प बचत, आरक्षित 
निधि, आकस्मिकता-निधि से प्राप्त आय तथा रेल, पोस्ट, ठेलीग्राफ, असेनिक कार्यों 
(ठंजं!] ४०7४४) , औद्योगिक विकास, स्थायी ऋणों के शोधन तथा राज्य सर- 
कारों को दिए गए ऋण तथा आग्रिमी के लिए किये गए पूंजी स्वरूप विकासात्मक 
तथा अविकासात्मक परिव्ययों को प्रदर्शित करता है । 
' पूजी बजट को अलग रखने की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है कि (१ ) 
आधुनिक युग में कुल सार्वजनिक परिव्यय विशाल होता हैं तथा सम्भवतः चालू 
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आय द्वारा नहीं पूरा किया जा सकता । इसकी आंशिक पूति इसलिए राज्य के 
पूँजी संसाधनों से करनी होती है; (२) लेखे (8८८०प्र77ग्र8) के दृष्टिकोण से 
चाल बजठ वह होता है जिसके अन्तर्गत उन वस्तुओं और सेवाओं का क्रय दिखाया 
जाता है जिनका उपभोग उस लेखे को अवधि में किया जाता है, जबकि पूंजी 
बजट के अन्तगंत उन वस्तुओं और सेवाओं का क्रय प्रदर्शित किया जाता है 
जिनकी अवधि अधिक होती है। तथा (३) जबकि “आय बजट! में ऐसे व्यय 
के मद होते हैं जो आय प्रदायक आदेयों (7700776-ज़6ता78 288९(७) का 
सजन नहीं करते, पूंजी बजठ में ऐसे परिव्यय (07998 ) भी होते हैं जो आय 
प्रदायक आदेयों का स॒जन करते हैं। इसी आशय में पूंजी बजट के परिव्ययों का 
स्वरूप आत्म परिसमापित (इ९-(०4०४४9) होता है। 


आय बजठ. आय बजट आय की चाल मदों--जेसे आय कर, व्यय कर, 
सम्पत्ति कर, कस्टम ड्यूटी तथा व्यावसायिक सेवाओं दारा प्राप्त आय--तथा 
व्यय की चालू मददों जेसे असैनिक प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं 
को प्रदर्शित करता है। 


बजट का आर्थिक महत्व. बजट केवल सरकार के आय तथा व्ययों का 
विवरण ही नहीं है, वरत्‌ इसका एक निश्चित आथिक महत्व भी है। 


(१) जिस रूप में बजट पालियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है उसके रूप 
तथा अन्त्व॑स्तु (८०7८०) को इस प्रकार से बनाया जाता है जिससे वह सर- 
कार की वैत्तिक क्रियाओं के विषय में पूर्ण जानकारी कराने में समर्थ हो सके । 
यह इसलिये आवश्यक है क्योंकि सरकार अपनी सम्पूर्ण आय तथा व्ययों के लिये 
पालियामेंट द्वारा जनता को उत्तरदायी है। इस प्रकार का उत्तरदायित्व इसलिए 
आवश्यक है क्योंकि मुद्रा पर वास्तव में जनता का आधिपत्य है तथा मुद्रा का 
हस्तान्तरण तो सरकार द्वारा केवल सामाजिक कल्याण सर्वाधिक करने के लिये 
किया जाता है। यह उत्तरदायित्व बजट (2०60०प72णं00ए 9७%78४०४ के 
सम्बोध को जन्म देती है। 

(२) बजट परिव्ययों का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान 
होता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता हैं कि व्यापक राष्ट्रीय हित के 
लिए उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग किया जा सके । 
इसीलिए बजट का कार्यात्मक वर्गोकरण (ईप्राट00709] 298ञ70&007] 
किया जाता हैं जो कि विभिन्न मदों जैसे कृषि, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण 
कार्य, शिक्षा इत्यादि पर किये गए परिव्ययों के विषय में सामान्य योजना 
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प्रस्तुत करता है तथा यह प्रदर्शित करता है कि इन विभिन्न मदों पर कितनी राशि 
व्यय की जायेगी । इसका उद्देश्यः वास्तविक रूप में बजट व्ययों की विश्िन्न 
मदों को उपलब्ध संसाधनों से सहसम्बद्ध कराना है जिससे विभिन्न वस्तुओं और 
सेवाओं की मांग उपलब्ध पूति से अधिक न हो सके । यह संसाधन व्जोटिंग' के 
सम्बोध को जन्म देती है। 

(३) बजट की विभिन्न मर्दे सरकार को अपनी विशिन्न मदों पर किए गए 
व्यय पर नियन्त्रण तथा विनियमन करने में सहायता प्रदान करती है जिससे बजट 
को कार्यान्वित करने में सहायता पहुंचती है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि बजट की विश्विन्न मदों का वर्गीकरण सतर्कता के साथ किया जाये जिससे उसे 
कार्यान्वित करने में सुविधा हो । यह बजटीय वर्गीकरण के सम्बोध को जन्म देती है । 


राजवित्त का सिद्धान्त 
राजवित्त के सिद्धान्त का प्रमुख उद्देय है कर और व्यय के सिद्धान्तों को 
संयूक्त कर यह बतलाना कि समाज के आथिक कल्याण को सर्वाधिक करने के 
लिये सरकार को कितनी आय प्राप्त करनी चाहिए तथा उसका व्यय किस प्रकार 


से करना चाहिए। इसी कारण से राजवित्त के सिद्धान्त को सर्वाधिक सामाजिक 
लाभ का सिद्धान्त कहते हैं। 


सर्वाधिक सामाजिक राभ का सिद्धान्त, करारोपण के सिद्धान्त के अनुसार 
समाज का "न्यूनतम समूहीकृत त्याग” (6980 229768०/८ ४०५7706) उस 
समय होगा जब प्र॒त्य क व्यक्ति पर सीमान्त त्याग समान हो, तथा व्यय के सिद्धान्त 
के अनुसार सर्वाधिक सामाजिक छाभ उस समय होगा जब सावंजनिक व्यय द्वारा 
विभिन्न दिशाओं में सीमान्त लाभ समान हो । परन्तु ये दोनों सिद्धान्त इस बात 
को मान लेते हैं कि सरकार द्वारा आय प्राप्त की जाने वाली तथा व्यय की जाने 
वाली मात्रा ज्ञात है। यदि हम यह नहीं जानते कि सर्वोत्तम सावंजनिक हित के 
लिए सरकार को कितनी आय प्राप्त करनी चाहिए तथा कितना व्यय करना 
चाहिए तब करारोपण और व्यय का सिद्धान्त संस्थिति की दशाओं को इंगित करने 
के लिये पर्याप्त नहीं होगा। 

“मुख्यतया कर के द्वारा ही सरकार सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को 
प्रदान करने के लिये अथवा इन संसाधनों का हस्तान्तरण निर्धनों को करने के 
लिए आयिक संसाधनों प्र नियन्त्रण प्राप्त करती है। फिर भी यहाँ पर एक कठि- 
नाई उत्पन्न होती है। वह यह है कि किस आधार पर हम यह निर्णय कर सकते 
हैं कि इन कार्यों के लिये कर की कितनी मात्रा वांछतीय है। अर्थव्यवस्था के निजी 
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क्षेत्र में जहाँ आय प्रदान करने के लिये ऐच्छिक मूल्य भुगतानों (ए0[एक्‍६००ए 
[7706 [092५9776785) का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उत्पादकों द्वारा किसी 
वस्तु अथवा सेवाओं की अत्यधिक पूर्ति अथवा अल्प पूति करने की प्रवृत्ति से ही 
मूल्य में बुद्धि अथवा कमी हो सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन मुक्त बाजार की. 
अर्थव्यवस्था में होते हैं क्योंकि वहाँ मूल्य ही उस नियन्त्रक यन्त्र (007॥70]- 
[78 77607 27990) का कार्य करता है जिसके द्वारा उत्पादक अपनी प्रदा में 
परिवर्तन मांग के परिवर्तेत के अनुसार करते रहते हैं। इस प्रकार का मापक 
सरकारी क्षेत्र में नहीं होता, क्योंकि कर के अनिवार्य रूप का यह अर्थ होता है 
कि इस बात का कोई निर्देशन नहीं है कि लोग यह सोच रहे हैं कि प्राप्त करने 
की र/गत दिये रहने पर किसी वस्तु था सेवा की पूर्ति अत्यधिक हैं अथवा 
अत्यल्प । वस्तुनिष्ठ माप के स्थान पर एक आत्मनिष्ठ (5प्र)]०८४४८) मापदण्ड 
हमारे पास है जिसे अरथंशास्त्रियों ने सर्वाधिक सामाजिक छाभ का सिद्धान्त कहा 
है । इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार को मुद्रा का व्यय उस समय तक करना 
चाहिए जब तक सामाजिक व्यय से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता, कर प्रदान करने 
को सीमान्त अनूपयोगिता के बिल्कुल बराबर न हो जाये । यह माप दण्ड सम- 
सीमान्त नियम (€्पुपांना०0९77%7 ए07८ॉ0[6) पर आधारित हैं जिसके 
अनुसार सभी दिशाओं में व्यय द्वारा प्राप्त उपयोगिता समान होनी चाहिए अन्यथा 
दूसरी वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करने से, जिनकी उपयोगिता पहले की 
वस्तुओं और सेवाओं से अधिक है, अधिक लाभ की प्राप्ति होगी।” 


सर्वाधिक सामाजिक लाभ के सिद्धान्त का निरूपण एक चित्र द्वारा भी किया 
जा सकता है। मान लीजिए कि सीमान्त छाभ तथा सीमान्‍्त त्याग को रुपये के 
रूप में नापा जा सकता है तथा यह भी सान लिया जाये कि सनन्‍्तोष तथा त्याग 
की अन्‍्तर्वेयक्ती (7/67[0८708072/7 तुलना भी की जा सकती है तथा हम न 
केवल व्यक्ति के वरन्‌ सम्पूर्ण समाज के सीमान्त त्याग तथा सीमान्त राभ को 
मुद्रा के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। इन परिकल्पनाओं के साथ हम एक चित्र 
खींच सकते हैं (जेसा कि चित्र १ में दिखलाया गया है) जिसमें 5-०>5८४8 पर 
वाषिक आय और व्यय की कुल मात्रा, तथा ५-७४ $ पर प्रति इकाई रुपये की 
आय और व्यय द्वारा प्राप्त सीमान्त सामाजिक त्याग एवं लाभ दिखलाया गया हैं। 
39 वक्त सीमान्त लाभ तथा 86 वक्त समाज के सीमान्त त्याग को प्रदर्शित करती 
है। 88 वक्र बायें से दाहिनी ओर गिरती है क्योंकि ज्यों ज्यों अतिरिक्त सावें- 
जनिक व्यय किया जाता है और जनता की सुविधाओं सम्बन्धित मांग संतुष्ट होती 
जाती है त्यों-त्यों लोगों को प्रति रुपये साव॑जनिक व्यय के द्वारा कम सीमान्त राभ 
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प्राप्त होता है क्‍योंकि क्रागत ह्ासमान उपयोगिता कार्य करती है । इसी 
प्रकार 98 वक्र बायें से दाहिने ओर ऊपर उठती है क्योंकि ज्यों ज्यों कर में वृद्धि 
होती है, अन्य बातों के समान होने पर, त्यों त्यों कर में प्रति इकाई रुपया देने 
पर सोमान्त सामाजिक त्याग बढ़ता जाता है। ऐसा ह्रासमान उपयोगिता नियम 
के आधार पर होता है । 
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चित्र १ 

यदि राज्य २०० करोड़ रुपये की आय प्राप्त कर उसका व्यय करता है तब इस 
व्यय द्वारा समाज को ७० केबराबर सीमान्त सामाजिक लाभ होता हैं, परन्तु सीमान्त 
सामाजिक त्याग केवल १० हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि सीमानत सामाजिक लाभ, 
सीमान्त सामाजिक त्याग से कहीं अधिक है तथा यह सर्वोत्तम सार्वजनिक हित में 
होगा यदि राज्य अधिक आय प्राप्त करके उसका व्यय करता है। ज्यों ज्यों अधिक 
आय प्राप्त की जायेगी त्यों त्यों सीमान्त त्याग में वृद्धि होती जायेगी, जेसा कि 
39 वक्त में दिखलाया गया है, तथा ज्यों ज्यों सावंजनिक व्यय अधिक होता जायेगा 
त्यों त्यों सीमान्त सामाजिक लाभ्न कम होता जायेगा जेसा दि 2.3 बक्र में दिख- 
लाया गया है। चित्र १ में | बिन्दु पर जब राज्य ६५० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष 
आय प्राप्त कर उसका व्यय करता है तब सीमान्त सामाजिक लाभ सीमान्त सामा- 
जिक त्याग के ठोक बराबर रहता है। अतः इतनी ही मात्रा के बराबर सरकार 
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को आय प्राप्त कर उसका व्यय करना चाहिए । यदि राज्य इन दी हुई दशाओं के 
अन्तर्गत १००० करोड़ रुपये वाधिक आय प्राप्त कर उसका व्यय करता है तब 
सीमान्त सामाजिक त्याग (जो ६० के बराबर है) सीमान््त सामाजिक छाभ (जो 
१५ के बराबर है) से बहुत अधिक होगा । अतः इतनी राशि के बराबर आय 
प्राप्त कर उसका व्यय करना सर्वोत्तम सावंजनिक हित में नही होगा । 


इस राशि को प्राप्ति किस विधि से करनी चाहिए जिससे सामाजिक त्याग 
न्यूनतम हो, यह करारोपण के सिद्धान्त को समस्या है। तथा किस प्रकार से इसका 
व्यय होना चाहिए जिससे सामाजिक लाभ सर्वाधिक हो, यह सार्वजनिक व्यय के 
सिद्धान्त की समस्या है। परन्तु कितनी आय प्राप्त कर उसका व्यय करना 
चाहिए---हमारे उदाहरण में ६५० करोड़ रुपये वाषिक---यह राजबित्त के सिद्धान्त 
द्वारा बतलाया जा सकता है। 

35 वक्र का ढहलाव उस दर को व्यक्त करता है जिस दर से सीमान्त सामा- 
जिक लाभ घटता है। यदि राज्य सम्पूर्ण जाय को केवल एक ही दिशा में व्यय करता 
--उदाहरणाथ, केवल शिक्षा में--तव 3.8 वक्र अधिक तीब्ता से नीचे की ओर 
गिरती क्योंकि समाज की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होने के पश्चात, मुद्रा के 
प्रत्येक अतिरिक्त व्यय से सीमान्त सामाजिक लाभ में कमी अधिक तेजी से होगी। 
परन्तु यदि राज्य अपने व्यय को केवल एक था कुछ मदों तक सीमित नहीं रखता 
बल्कि सार्वजनिक व्यय को अधिकांश दिशाओं में करता है तब अतिरिक्त व्यय से 
सीमान्त सामाजिक लाभ उतनी अधिक तेजी से नहीं कम होगा। ऐसी स्थिति में 
38 बक्र अधिक चपटी होगी तथा ७858 बक्र को अधिक दाहिनी और काठेगी और 
संस्थिति का बिन्दु भी अधिक दाहिनी ओर होगा । 95 बक्र का ढाल उस दर को 
बतलाता है जिस दर से अधिक करारोपण के परिणामस्वरूप सीमान्त सामाजिक 
त्याग में वद्धि होती जाती है। यदि धनी व्यक्तियों के साथ-साथ अधिक निर्धन 
व्यक्तियों पर भी कर लगाया जाता है तब वक्त अधिक ढाल हो जायेगी क्योंकि 
ऐसी स्थिति में प्रति इकाई कर द्वारा सीमान्त सामाजिक त्याग में वृद्धि अधिक 
होगी तथा 3. बवक्र को यह दि बिन्दु के बाई ओर काटंगी और सामाजिक लाभ 
को सर्वाधिक करने के उद्देश्य से राज्य ६५० करोड़ रुपये आय प्राप्त कर उसका 
व्यय करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। परन्तु यदि निर्धन व्यक्ति कर से मुक्त 
कर दिये जाते हैं तथा कर एसे लोगों पर रूगाया जाता है जिनकी आय एक 
निरद्चित मात्रा से अधिक है, तब कर के परिणामस्वरूप सीमानत सामाजिक त्याग 
में वृद्धि अधिक तेजी से नहीं होगी तथा 85 वक्र अधिक चपटी होगी और संस्थिति 
का बिन्दु अधिक दाहिनी ओर होगा तथा राज्य सामाजिक लाभ को सर्वाधिक 
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करने के उद्देश्य से अधिक आय को प्राप्त तथा उसका व्यर्य कर सकता है। इसका 
अथ यह है कि यदि सावंजनिक आय को अधिक बुद्धिमानी से व्यय तथा प्राप्त 
किया जाता है तब राज्य अधिक आय को प्राप्त तथा व्यय कर सकता है और 
सामाजिक लाभ सर्वाधिक करने की इस प्रकार की क्रिया करारोपण एवं सावंजनिक 
व्यय के सिद्धान्तों के अनुरूप होगी । 


आलोचना, सर्वाधिक सामाजिक राभ का नियम सिद्धान्त ठीक है परल्तु इसे 
व्यवहार में परिणत करने में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं: (१) मुद्रा या किसी अन्य 
इकाई के रूप में करारोपण द्वारा हुए त्याग तथा व्यय द्वारा हुये छाभ को नापना 
सम्भव नहीं है तथा त्याग और लाभ की अन्तव्य॑क्तीय तुलना भी सम्भव नहीं है। 
इसका यह परिणाम होता है कि सीमानन्‍्त त्याग और सीमान्त छाभ को ठीक-ठीक 
नहीं नापा जा सकता तथा उस बिन्दु को भी नहीं जाना जा सकता जहाँ पर ये दोनों 
समान होते हैं। (२) राज्य विश्ञाल राशि में आय प्राप्त कर उसका व्यय करता है 
और यदि किसी प्रकार कुल त्याग तथा कुल लाभ को नापा भी जा सके फिर भी 
इस बात को तो नापा नहीं जा सकता कि रूगाय गए कर के सीमान्त रुपये द्वारा 
कितना त्याग होता है तथा सावंजनिक व्यय के सीमान्‍्त रुपये द्वारा कितना छाभ 
होता है। अतः वास्तविक व्यवहार में चित्र १ के संस्थिंति के बिन्दु & को नहीं 
जाना जा सकता । (३) यहाँ पर वर्णित सर्वाधिक सामाजिक लाभ के सिद्धान्त में 
स्थैतिक स्थितियाँ मान ली गई हैं परन्तु वास्तविक व्यवहार में प्रवेगिक दशायें होती 
हैं तथा प्राप्त और व्यय की गई आय की मात्रा उस दर को प्रभावित करती हैं जिस 
दर से सीमान्त सामाजिक लाभ में कमी तथा सीमान्त सामाजिक त्याग में वृद्धि 
होती है। इसलिये चित्र १ के 7 बिन्दु का ठीक-ठीक निदिचत किया जा सकना 
सम्भव नहीं हैं और उस राशि को भी ठीक-ठीक नहीं जाना जा सकता जिसकी 
प्राप्ति तथा व्यय सामाजिक लाभ को सर्वाधिक करने के लिये वाञछनीय है क्योंकि 
यह आंशिक रूप से इस बात पर आधारित है कि राज्य कितनी आय की प्राप्ति 
तथा व्यय कर चुका है। इसलिये यह संदा सम्भव नहीं है कि सामाजिक छाभ और 
त्याग के सम्बोध को अधिक वास्तविक तथा व्यावहारिक रूप दिया जा सके । 

ये कठिनाइयाँ केवल राजवित्त के सिद्धान्त की ही नहीं वरन्‌ कल्याणकारी 
अथंशास्त्र के सभी विभागों में समात्‌ रूप से पाई जातीं हैं । इसलिए हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यद्यपि सामाजिक लाभ तथा सामाजिक त्याग के वास्तविक 
और व्यावहारिक रूप को जान सकना सम्भव नहीं है, फिर भी हम इन अनुमानों 
के आधार पर समस्या का विश्लेषण कर सकते हैं औौर आ्िक कल्याण की 
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कसौटी की उपयोगिता की मापनीयता तथा त्याग की अन्तव्यंक्तीय तुलना इत्यादि 
जैसी आत्मनिष्ट समस्याओं में अपने को उल्फाये बिना ही ज्ञात कर सकते हैं । 


संघीय वित्त 


राजवित्त के सिद्धान्त की जिस प्रकार ऊपर व्याख्या की गई है उसी प्रकार 
से वह संघीय वित्त (€062-97 7270८) में श्री लागू होता है जब अनेक 
स्वृतन्त्र इकाइयाँ मिलकर एक संघ बनाती हैं। परन्तु राजवित्त के सिद्धान्त को 
संघ में लागू करते समय अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
है | चूँकि केन्द्र तथा राज्य दोनों एक ही प्रकार के व्यक्तियों पर कर लगाते हैं, 
इपलिए कर को अधिक न्यायोचित बनाने में विशेष कठिनाई होती हैं । केन्द्र 
तथा राज्य द्वारा लगाये गये कर कुछ व्यक्तियों पर अन्य की अपेक्षा अधिक तीज पड़ 
सकते हैं जिससे सनन्‍्तुलन बिगड़ जाता है और न्यूनतम सामूहिक त्याग के नियम 
को व्यवहार में परिणत करना अत्यन्त कठिन काये हो जाता है। भारत में चूँकि 
केन्द्रीय सरकार अधिकांश प्रत्यक्ष करों---जेसे आय कर, व्यय कर, तथा सम्पत्ति कर 
-++ लगाती है तथा राज्य सरकारें अधिकांश अप्रत्यक्ष करों--जैसे बिक्री कर, 
उत्पादन शुल्क--को लगाती हैं इसलिए कर प्रणाली अधिक प्रतिगामी हो गई है 
है और उसका भार निधेन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है । 


परन्तु संघीय वित्त के बारे में जो सबसे बड़ी कठिनाई होती है वह यह है 
कि या तो राज्य सरकारें अनावश्यक व्यय करें तथा जितनी आय की उन्हें आव- 
दइयकता है उतनी आय को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास न करें अथवा 
अधिकांश लोचपूर्ण आय के स्रोतों पर केन्द्रीय सरकार का एकाधिपत्य हो और 
राज्य सरकारों को पर्याप्त संसाधनों की प्राप्तिन हो सके जो कि उनके विकासा- 
त्मक कार्यों को करने के लिये अत्यन्त आवश्यक होते हैं। संघीय वित्त के सिद्धान्त 
का प्रमुख उद्देश्य है उन कठिनाइयों को दूर करने की विधि बतलाना तथा यह 
सुनिद्चित करना फि राजवित्त का सिद्धान्त उतनी ही सरलता तथा कुशछता 
के साथ संघ की स्थिति में लागू होता है । 


संघीय वित्त का सिद्धान्त, व्यय में शिथिलता को रोकने के लिये यह कहा जा 
सकता है कि “राजवित्त का मौलिक सिद्धान्त, कि जहाँ तक सम्भव हो सके वहाँ 
तक आय प्राप्त करने का उत्तरदायित्व तथा उसे व्यय करने की स्वतन्त्रता साथ 
साथ रहनी चाहिए, संघ के लिये जितना मौलिक है उतना ही अन्य वेत्तिक 
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संस्थाओं के छिये श्री है ।” इस सिद्धान्त का यह अर्थ है कि संघ की विभिन्न 
इकाइयों को अपने क्षेत्र में कर छंगाने की स्वतन्त्रता तथा प्राप्त आय को व्यय 
करने का पूर्ण उत्तरदायित्व होना चाहिए जबकि केन्द्रीय सरकार को भी उस सीमा 
तक अपने करों को छगगाना चाहिए जितती आय की आवश्यकता उसे व्यय करने 
के लिये है और इसका पूर्ण उत्तरदायित्व उसके ऊपर होना चाहिए। संघीय वित्त 
का यह सिद्धान्त उस स्थिति में पर्याप्त हो सकता है जब आ्थिक विकास निम्न स्तर 
का हो और संघ के प्रत्येक भ्राग की आधिक स्थिति लगभग एक सी हो तथा साव॑ं- 
जनिक आय की आवश्यकता कम हो । परन्तु इस सिद्धान्त का बहुत कुछ महत्व उस 
समय कम हो जाता है जब संघ की विभिन्न इकाइयों का आ्िक विकास' असमान 
हो जसा कि भारत में है जहाँ उड़ीसा और आसाम एक प्रकार की आर्थिक स्थिति 
में हैं तथा बम्बई और पद्चिमी बंगाल दूसरे प्रकार की आ्िक स्थिति में । यदि 
निधन राज्य अपने व्यय करने की स्वतन्त्रता के अनुरूप आय प्राप्त करने के लिये 
उत्तरदायी हों तब वे अपनी निर्धनता के कारण अधिक आय प्राप्त नहीं कर सकते । 
परिणामस्वरूप उनका आर्थिक विकास पिछड़ जायेगा । इसके विपरीत, अधिक 
विकसित राज्य जिन्हें पर्याप्त आय प्राप्त होती है उनका अनावश्यक व्यय अवश्य 
होगा यदि अतिरिक्त आय प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। अतः, यह संघीय 
वित्त का सही सिद्धान्त नहीं है कि “आय प्राप्त करने का उत्तरदायित्व सदंव्‌ 
व्यय की स्वतन्त्रता के साथ रहना चाहिए” । 


संघीय वित्त के सिद्धान्त के अधिक वास्तविक विवरण के अनुसार प्रत्यंक 
प्रकार से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर लगाने तथा व्यय करने के अधिकारों 
का स्पष्ट रूप से विश्वाजन इस प्रकार होना चाहिए कि (१) सावंजनिक व्यय से 
सीमान्त सामाजिक लाप्न सम्पूर्ण संघ के करारोपण द्वारा उत्पन्न सीमान्त सामाजिक 
त्याग के समान हो; (२) जहाँ तक सम्भव हो सके वहाँ तक संघ के प्रत्येक क्षेत्र का 
समान आ्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके; तथा (३) उपलब्ध संसाधनों 
तथा जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप सम्पूर्ण संघ का आथिक विकास सर्वाधिक 
हो सके । 

संघीय वित्त के इन उद्देश्यों में निहित हैं कि: (१) केन्द्रीय तथा राज्य सर- 
कारें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों करों को छगा सकती हैं जैसा भी उनके लिये 
सुविधाजनक तथा मित॒व्ययी हो; (२) आय के कुछ विभकत मद हो सकते है 
जिससे कि केन्द्रीय सरकार कुछ कर एकत्रित कर सके जिनका कुछ अंश तो वह 
स्वयं अपने पास रखे और कुछ को राज्यों में वितरित कर दै; (३) केन्द्रीय सर- 
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कार राज्यों को आर्थिक सहायता ($पा०ए८०४०78) तथा सहायक अनुदान 
(872775-7-&४ ५6 ) उनके आर्थिक विकास के लिए दे सकती है जो उनके 
सामर्थ्य के बाहर हैं; तथा (४) इस प्रकार की आथिक सहायता न तो एकत्रित 
करने के श्लोत के आधार पर और न ही जनसंख्या के आधार पर दी जानी चाहिए 
वरन्‌ व्यापक अर्थ में आथिक प्रगति तथा विकास करने के लिये दी जानी चाहिए। 
भारत में संघीय वित्त की प्रणाली बहुत कुछ इन सिद्धान्तों के अनुरूप हैं । 


अध्याय १४ 


सार्वजनिक व्यय 
(?प्राजांठ #हएलावीधप्ट) 


ऐसा कहा जाता है कि साव॑जनिक आय की अपेक्षा सार्वजनिक व्यय राजवित्त 
का अधिक प्रमुख अंग होता है क्योंकि व्यक्तियों के व्यवहार के विरुद्ध (जो पहले 
आय प्राप्त कर तब अपना बजठ तैयार करते हैं) राज्य पहले अपने व्यय का बजट 
तैयार कर लेता हैं, तब उसी के अनुसार आय प्राप्त करने का प्रयास करता है। सावं- 
जनिक व्यय का वास्तविक महत्व इस बात में निहित है कि कुछ व्ययों को निश्चित 
कर लेने के उपरान्त राज्य अपने व्ययों के लिए आय न केवल करों, सार्वजनिक ऋणपणों 
तथा सार्वजनिक उद्योगों के अतिरेक से प्राप्त करता है वरत्‌ सावंजनिक व्यय तथा 
सार्वजनिक आय के अन्तर (89 ) की हीनाथे प्रबन्धन द्वारा भी पूर्ति करता है। 


ः सावेजनिक व्यय का वर्मीकरण 


एडम स्मिथ के अनुसार सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया 
जा सकता है: (१) अन्य स्वतंत्र देशों के अन्याय और हिसा से समाज की सुरक्षा 
करने के लिए, (२) नागरिकों में आन्तरिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, तथा 
(३) ऐसी सावंजनिक संस्थाओं और निर्माण कार्यों की स्थापना तथा रक्षा करने के 
लिये जो सम्पूर्ण समाज के लिए तो लाभप्रद होते हैं परन्तु इन व्ययों से किसी व्यक्ति 
को मंद्रिक लाभ नहीं प्राप्त हो सकता । एक दूसरे वर्गीकरण के अनुसार सावेजनिक 
व्यय का विभाजन (.१) रक्षात्मक व्यय, जैसे सुरक्षा तथा आधुनिक सरकार का 
पुलिस पर किया गया व्यय; (२) व्यावसायिक व्यय जो व्यावसायिक “उद्योगों 
तया व्यापार और' वाणिज्य के विकास को प्रोत्साहित करने की अन्य योजनाओं पर 
किया जाता है; तथा (३) विकासात्मक व्यय, ज॑से स्वास्थ्य, शिक्षा और 
सावंजनिक निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय । 

सावंजनिक व्यय का एक अन्य वर्गीकरण भी किया जा सकता है: (१) उत्पा- 
दक तथा अनुत्पादक व्यय, उत्पादक व्यय सावेजनिक व्यय क्ा वह अंश है जिसकी 
लागत का भुगतान सरकार को प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है जैसे रेल पर किया 
गया व्यय । अनुत्पादक व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर किया गया व्यय होता 
है यद्यपि जो जनता की आय अजित करने की शक्ति में वृद्धि करता है तथा अप्र- 
त्यक्ष रूप में राज्य को अधिक कर-आय की प्राप्ति कराता है, फिर भी वह प्रत्यक्ष 
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रूप से राज्य की आय में वृद्धि नहीं करता । (२) जानपद तथा सुरक्षा व्यय, सुरक्षा 
व्यय के अन्तगंत वायू, जल तथा भू सेना और देश की सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य 
परियोजनाओं पर किए गए व्यय सम्मिलित हैं। शेष जानपद व्यय होते हैं, जैसे , 
प्रशासन, पुलिस और सार्वजनिक उद्योगों पर किए गए व्यय । (३) केन्द्रीय, राज्य 
तथा स्थानीय व्यय. यह वर्गीकरण व्यय करने वाली सत्ता के अनुसार किया गया 
है जैसे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारों द्वारा किए गए व्यय । 
सावंजनिक व्यय के ये सभी वर्गीकरण एक प्रकार के व्यय को दूसरी प्रकार के 
व्यय से अलग करने के लिए कोई उपयृक्‍त आधार नहीं प्रस्तुत करते तथा कोई 
सिद्धान्तीय समस्या नहीं उत्पन्न करते | इनमें से कोई भी पूर्ण तथा परियग्राही नहीं हैं। 

आधुनिक वर्गीकरण के अनूसार “सरकारी व्यय मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं: 
(१) साधन क्रय (80007 9ए7०7०४८) तथा (२) हस्तान्तरित व्यय ((:&॥5- 
लिए &:0०74वा(पाः८) । साधन क्रय के अन्तंगत वे व्यय सम्मिलित हैं जो सरकार 
द्वारा सावंजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में चाही गई मध्यवर्ती वस्तुओं 
(77(८77८९०(८८ 80008). और सेवाओं के क्रय करने के लिए किए जाते हैं। 
इसके उदाहरण हैं सरकारी एजेन्सियों को बनाए रखने के लिए किए गए व्यय, 
सावंजनिक निर्माण कार्यो की लागत तथा सैनिक व्यय । हस्तान्तरित व्यय वे होते 
हैं जो निजी क्षेत्र ([/7ए० (6 8८०07) में एक वर से दूसरे वर्ग में केवल ऋय 
शक्ति को हस्तान्तरित करते हैं।ये या तो निःशुल्क हस्तान्तरण हो सकते हैं 
(अर्थात्‌ प्राप्त करने वाले से प्रतिकर की आवश्यकता नहीं होती) अथवा 
प्रवत॑मान सम्पत्ति अधिकारों के लिए भृगतान हो सकते हैं । इसके 
अन्तर्गत सम्मिलित हैं सार्वजनिक ऋण पर दिया गया ब्याज, व्यस्थों 
कोदी गईं सुविधाएँ, भूमि अनुदान, तथा बेरोजगारी के समय दी जाने 
वाली आर्थिक सहायता | साधन क्रय तथा हस्तान्तरित व्ययों के रूप में स्पष्टतः 
मौलिक अन्तर इस आधार परहोता है कि वे निजी क्षेत्र में किस सीमा तक 
हस्तक्षेप करते हैं । 

अन्य प्रकार के व्ययों से हस्तान्तरित व्यय इस अर्थ में भिन्न होते हैं कि इनमें 
प्राप्त करने वाले बदले में कोई सेवा प्रदान नहीं करते। हस्तान्तरित भुगतान 
दो श्रेणी के अन्तंगत विभाजित किए जाते हैं: ऐसे व्यक्तियों को अनुदान जो संसदीय 
नियम द्वारा सुयोग्ग (॥४४2४0!८) घोषित किए गए हैं, तथा सावंजनिक ऋणों पर 
दिए गए ब्याज । व्यक्ति के अनुदानों को भी दो उप-विशभागों में विभाजित किया 
जा सकता है । कुछ प्रकार की आर्थिक सहायतायें तो शुद्धत: देन होती हैं, उदाह- 
रणा्थ आश्रित बच्चों की सहायता प्रत्यक्ष अनुदान है। इसके विपरीत एक वयस्क 


जाए 
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को दिए गए बोनस में यह निहित है कि प्राप्त करने वाले ने देश की सेवा की है 
जिसका पूर्ण रूपेण पारिश्रमिक उस समय नहीं दिया जा सका जब वह कार्य कर 
रहा था। 

हस्तान्तरित व्ययों तथा साधन क्रम व्ययों के रूप में इस प्रकार का वर्गीकरण 
अन्य वर्गीकरणों से श्रेष्ठ है क्योंकि (१) यह अतिव्यापी (077० ०77४8) नहीं 
है, (२) यह आधुनिक बजटीय प्राविधि के अनुकूल है, तथा (३) यह सरकार द्वारा 
किए गए विसश्विन्न प्रकार के मूलभूत अन्तरों को भलीभांति स्पष्ट कर देता है । 
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जिस प्रकार करारोपण के नियम (८०77078| होते हैं उसी प्रकार साव॑जनिक 
व्यय के भी कुछ नियम होते हैं जिनका वर्णन फिण्डले शिराज तथा अन्य 
अयेशास्त्रियों ने किया है। परन्तु ये उतने स्पष्ट नहीं हैं जितने कि कर के नियम 
हैं तथा ये कोई अधिक आवश्यक कार्य नहीं करते। 

(१) लछास (957८[7) . छाभ का नियम यह है कि सरकार को व्यय सम्बन्धी 
निर्णय करने पर सावंजनिक व्यय द्वारा विभिन्न दिशाओं में छोगों के 'छाभ की 
सामथ्यं को ठोक उसी प्रकार ध्यान में रखना चाहिए जिस प्रकार सरकार कर 
लगाते समय लोगों के कर देने की सामथ्यं को ध्यान में रखती है । मुख्य कठिनाई 
यहाँ यह होती है कि लाभ को नापा नहीं जा सकता तथा वास्तव्रिक व्यवहार में 
सीपान्त लाभ के आधार पर सावंजनिक व्यय का नियोजन करता यदि असंभव नहीं तो 
अत्यन्त कठिन तो हो ही जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ सावंजनिक व्यय वेयक्तिक 
लाभ को बढ़ा सकते हैं, पर सामाजिक छाभ को नहीं । परन्तु लाभ के सिद्धान्त 
के अनुसार हम सामाजिक छाभ को सर्वाधिक करना चाहते हैं, व्यक्तिगत लाभ 
को नहीं । यह एक महान्‌ व्यावहारिक कठिताई उत्पन्न करता है। 

(२) मितव्ययिता (८८०07077५). मितव्ययिता का नियम यह बतलाता है 
कि सावंजनिक व्यय के सभी अपव्ययों (४४०४(८७४) को न होने देना चाहिए जिससे 
सार्वजनिक आय का व्यय जनता के सर्वोत्तम हित में किया जा सके । मितव्ययिता 
का अर्थ व्ययहीनता तथा कृंजूसी नहीं है। इसका अर्थ केवल सभी प्रकार के अति- 
व्ययों तथा अपव्ययों को रोकना है । मितव्ययिता के अभाव में समाज को दी हुई 
आय से कुल लाभ सर्वाधिक नहीं होगा वरन्‌ उससे कम होगा । 

(३) स्वीकृति (587८007). इस नियम का अर्थ है कि सार्वजनिक व्यय 
करने के पहले उसकी स्त्रीकृति सम्बन्धित प्राधिकारी से प्राप्त कर लेनी चाहिए। 
यह इस बात को सुनिश्चित करेगी कि (क) अतिव्यय तथा अपव्ययों को रोकः 
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जा सके, (ख) उचित ढंग से लेखा निरीक्षण हो सके, तथा (ग) सावंजनिक 
व्यय पर संसदीय नियन्त्रण तथा निरीक्षण हो सके । समृचित स्वीकृति के अभाद 
में बहुत कुछ सम्भावना इस बात की है कि सावंजनिक निधि का दुरुपयोग तथा 
दुर्पयोजन (77789]०070]7779007) हो जाये । 

(४) अतिरेक (5प//009) . वेयक्तिक वित्त के सहश, सावंजनिक प्राधिकारी 
को बजट को केवल संतुलित करने का ही प्रयास नहीं करना चाहिए वरन्‌ प्रत्येक 
ब्र्षं अतिरेक का भी सृजन करना चाहिये चाहे वह अतिरेक कितना ही अल्प क्‍यों 
न हो। इस नियम' का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि अपव्यय को रोका जा सके 
और अथेव्यवस्था पर अतिभार न पड़ने पाए। परन्तु आधुनिक युग में यह नियम 
अधिक उपयुक्त नहीं है क्योंकि अधिकांश सरकारों को सुरक्षा, विकासात्मक 
योजनाओं, तया सामाजिक कार्यों पर व्यय अपनी वाधिक आयों से कहीं अधिक 
करना होता है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि अतिरेक बजट हो वरन्‌ उचित्त 
यह हैं कि पूर्ण वृत्ति की स्थितियों को छाकर उन्हें स्थापित रखा जाये तथा राष्ट 
की आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाये। 

(५) लोचपूर्णता (6950079). लोचपूर्णता के नियम का अर्थ यह है कि 
आवश्यकता पड़ने पर बिना कठिताई के सार्वजनिक व्यय में कमी अथवा वृद्धि 
करना सम्भव हो सके। जहाँ तक सा्वेजनिक व्यय में वृद्धि करने का प्रश्न है इसमें 
वृद्धि अत्यन्त सरलता से की जा सकती है, यदि राज्य को आवश्यक संसाधन 
उपलब्ध हों । लोचपूर्णता के संम्बन्ध में वास्तविक बात यह है कि आवश्यकता पड़ने 
पर सावंजनिक व्यय में कमी भी की जा सके | उदाहरणाथ॑, साव॑ंजनिक व्यय छोचपूर्ण 
होगा यदि सुरक्षा अथवा विकासात्मक योजनाओं पर किए जाने वाले व्ययों को 
अल्पकालीन' सूचना पर ही बिना अधिक अस्तव्यस्ता के कम किया जा सके । 
वास्तविक व्यवहार में, फिर भी, सावंजनिक व्यय में कटौती का विरोध विशेषतः 
वे छोग करते हैं जिन्हें उस व्यय से लाभ होता है। चकि अधिकांश स्थितियों में 
इसका अयथे कुछ योजनाओं को अद्धंपूर्ण छोड़ देना होता है, अतः सावंजनिक व्यय 
सदा लोचपूर्णता के नियम' को सन्‍्तुष्ट नहीं करता । 

सार्वजनिक व्यय का सिद्धान्त. जिस प्रकार करारोपण का सिद्धान्त समाज 
में न्यूनतम सामूहिक्ृत त्याग” (0980 2887०82%06 88०770०) की चेष्टा 
करता है उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय का सिद्धान्त 'सर्वाधिक सामाजिक 
लाभ! (77कपप्र॥ 50०० >था८१) प्रदान करता है। इसका अथे यह 
है कि विभिन्न दिशाओं में सावंजनिक व्यय इस प्रकार से किया जाना चाहिए 
कि प्रत्येक दिशा में 'सीमान्त सामाजिक छाभ' समान हो। जब व्यय किए गए 


सावंजनिक व्यय श्ट५्‌ 


अन्तिम रुपये द्वारा विभिन्न दिशाओं में लाभ समान होगा तभी सामाजिक राभ 
सर्वाधिक होगा। मान लीजिये हम एक ऐसे बिन्दु से प्रारम्भ करते हैं जहाँ विभिन्न 
दिशाओं में व्यय से--प्रयोग अ, ब, स से---सामाजिक सीमान्त छाभ समान है। 
यदि एक रुपये के व्यय का हस्तान्तरण अ से ब के प्रयोग में होता है तब इसका 
अर्थ यह होगा कि ब में जहाँ अब एक अतिरिक्त रुपया व्यय किया जा रहा है वहाँ 
अब सीमान्त लाभ हस्तान्तरण (४७7४9) के पूर्व की अपेक्षा कम होगा । ऐसा 
'ह्ासमान सीमानत उपयोगिता नियम के अनुसार होता है । चूँकि हस्तान्तरण के 
पूर्व अऔर ब के सोमान्त सामाजिक लाभ समान थे इसलिए हस्तान्तरण के परि- 
णामस्व॒रूप ब के प्रयोग में अतिरिक्त रुपये से सामाजिक लाभ अ के प्रयोग में 
सीमान्त रुपये से प्राप्त सामाजिक लास से कम' होगा जहाँ इस रुपये का व्यय अब 
तक किया जा रहा था। इस प्रकार के हस्तान्तरण से समाज का कुल सामाजिक 


लाभ कम हो जायेगा । 


यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न दिशाओं में सदैव समान मात्रा के व्यय 
से ही अन्तिम रुपये से सामाजिक लाभ समान होगा । मान लीजिए सार्वजनिक 
उप्रय से सोमान्त सामाजिक छाभ्न उस समय बराबर होता है जब शिक्षा, पुलिस 
तथा सुरक्षा पर ऋमश: १००,१५० तथा २०० करोड़ रुपये व्यय किए जाते हैं । 
परन्तु परिस्थितियों में परिवर्तत हो जाने के कारण यदि अब समाज शिक्षा को सुरक्षा 
की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझने लगा, तो दी हुई आय द्वारा विभिन्न दिज्याओं में 
सीमान्त सामाजिक रछाभ समान करने के लिए यह आवश्यक हो जायेगा कि कुछ साव॑- 
जनिक व्यय---मान लीजिए ५० करोड़ रुपये---का हस्तान्तरण सुरक्षा से शिक्षा पर 
किया जाये । इसलिए हमें लाभ (75767) पर एक प्रवैगिक दृष्टिकोण रखनी 
चाहिए । इसके अतिरिक्‍त लाभ से तात्पय केवल सार्वजनिक व्यय से हुए व्यक्तियों 
के संतोष से नहीं होना चाहिये वरत्‌ इसके अन्तर्गत सभी व्यक्तियों के हित से 
सम्बन्धित व्यापक राष्ट्रीय हित निहित होना चाहिए । 

व्यावहारिक कठिताइयाँ. सार्वजनिक व्यय का यह सिद्धान्त सैद्धान्तिक रूप में 
ठीक है । परन्तु वास्तविक व्यवहार में इसे कार्यान्वित करने में अनेक कठिना- 
इयाँ उत्पन्न होती हैं: (१) सामाजिक लाभ को परिभाषित करना सदेव सरल नहीं 
होता । यदि हम सामाजिक लाभ को परिभाषित नहीं कर सकते तो विभिन्‍न 
दिद्याओं में व्यय किए गए अन्तिम रुपये से समान लाभ प्राप्त करना संभव नहीं 
है। इसके अतिरिक्त विभिन्‍न वैकल्पिक दिशाओं जिनमें सावंजनिक व्यय छोगों 
की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिये, उससे हुए सामाजिक लाभ 
को सरलतापूवंक नहीं नापा जा सकता । भारत में, उदाहरणाथे, प्रथम पंच 
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वर्षीय योजना के आरम्भ होने के पूर्व यह भलीभाँति अनुभव नहीं किया गया कि नदी 
घाटी योजनाओं पर किए गए सार्वजनिक व्यय से अन्य योजनाओं की अपेक्षा 
अधिक सामाजिक लाभ होता | सामाजिक लाभ की ठीक नाप तथा उन विभिन्न 
दिशाओं के ज्ञान के अभाव के कारण जिनमें इस लाभ को समान करना है, इस 
सिद्धान्त को वास्तविक व्यवहार में छागू करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। 
(२) इस सिद्धान्त में निहित परिकल्पना, कि सार्वजनिक व्यय अल्प मात्रा में 
किया जाता है, अयथार्य है। यदि हम विभिन्न दिशाओं में सार्वजनिक व्यय को एक 
रुपये के रूप में विचार करें तब सार्वजनिक व्यय से सीमान्त सामाजिक लाभ को 
समान किया जा सकता संभव है। परन्तु नदी घाटी योजनाओं, शिक्षा, पुलिस तथा 
सुरक्षा' पर व्यय बड़ी राशि में किए जाते हैं और विभिन्न दिलद्याओं में व्यय किए 
गए अन्तिम रुपये द्वारा हुए सामाजिक लाभ को समान नहीं किया जा सकता है। 


(३) अतीत में किए गए निर्णय बतंमान के निर्णयों को भी प्रभावित कर 
सकते हैं। उदाहरणार्थ, ऐपती योजनाओं पर व्यय करते रहना वॉछनीय हो जाता 
है जो इस समय उतनी आवश्यक नहीं प्रतीत होतीं जितनी कि अतीत में थीं, परन्तु 
जिनको अपूर्ण नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वे अत्याधिक मेहगी होती हैं। इसका 
अर्थ यह है कि इस परिवर्ततशील विद्व में साव॑जनिक व्यय के सिद्धान्त के अनुसार 
कार्य करना संभव नहीं है, तथा अद्धंपूर्ण कार्यों को पूरा तो करना ही होगा चाहे 
उनसे सामाजिक लाभ कितना ही कम क्‍यों न प्राप्त हो । 

(४) सामाजिक व्ययों को संसद स्वीकृत करते हैं जिनमें बहुत जोर दबाव 
चलते रहते हैंतथा' ऐसी परियोजनाएँ भी स्वीकृत हो जाती हैं जिनसे सामाजिक लाभ; 
उतना नहीं होता जितना कि व्यक्तिगत लाभ होता है। इसका उदाहरण भारतीय 
सरकार द्वारा उन सार्वजनिक स्कूलों पर किया गया व्यय है जो केवल महाराजाओं 
के लड़कों की शिक्षा के लिए ही होते हैं । यह केवल व्यक्तिगत लाभ को ही बढ़ाता 
है, सामाजिक लाभ को नहीं । वेयक्तिक तथा सामाजिक लाभ की यह असंगति 
सावेजनिक व्यय द्वारा सर्वाधिक सामाजिक लाभ सुनिश्चित होने के लिए कठिनाई 
उत्पन्नु करती है। 

दूसरी समस्या जो अंशतः सैद्धाग्तिक है तथा अंशतः व्यावहारिक, वह यह है 
कि विभिन्न दिद्ाओं में व्यय किए गए अन्तिम रुपये द्वारा लाभ को समान कर 
देना हो पर्याप्त नहीं है । राजवित्त के सिद्धान्त के अनुसार इस सीमान्त सामाजिक 
छाभ को करारोपण के सीमान्त सामाजिक त्याग--अर्थात्‌ सावंजनिक व्यय 
करने के लिए प्राप्त किये गए साव॑जनिक आय के अन्तिम रुपये द्वारा त्याग--के 


में 
कक 


बराबर होता चाहिए। सभी देशों, विशेषतया भारत जेसे अर्ध विकसित दिश, में: 


सार्वजनिक व्यय १८७ 


सावंजनिक व्यय की बहुत अधिक आवश्यकता है तथा छोग आय प्रदान करने के लिए 
उतने कर का वहन करने में समर्थ नहीं हो सकते जिससे सावंजनिक व्यय के सीमान्त 
सामाजिक लाभ को सावंजनिक आय के सीमान्त सामाजिक त्याग के बराबर किया 
जा सके । ऐसी स्थिति में राज्य को या तो सावंजनिक व्यय में कटौती करनी होगी 
अथवा उसे सावंजनिक आय और सावंजनिक व्यय के अन्तर (920) की पूर्ति 
करने के लिए हीनार्थ प्रबन्धन (6०0६ 7%70८78) का आश्रय लेना पड़ेगा । 
प्रथम प्रकार की स्थिति में तो विभिन्न दिशाओं में सावंजनिक व्यय के सीमान्त 
सामाजिक छाभ को सावंजनिक व्यय के सिद्धान्त के अनूसार बराबर नहीं किया 
जा सकता; तथा दूसरी स्थिति में राजवित्त का सिद्धान्त खडित हो जाता है। इससे 
एक विशेष कठिनाई उत्पन्न हो जाती है जिससे छुटकारा पाना सरल नहीं होता । 


सावंजनिक व्यय की सीमा . १८ वीं तया १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में, 
जब क्लासिकल अथंज्ञास्त्रियों ने आर्थिक सिद्धान्त में अपना योगदान दिया था, 
सार्वजनिक व्यय सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय का अपेक्षाकृत एक अत्यन्त सूक्ष्म भाग होता 
था। राज्य बहुत कम सेवाओं--जेसे सुरक्षा, पुलिस क्रियाएं, स्त्रियों और बच्चों 
की रक्षा तथा कुछ अन्य कार्य--को ही करता था। इन परिस्थित्तियों में सरकार 
की आय को सावंजनिक व्यय के लिए पर्याप्त न होने का कोई प्ररन ही नहीं था। 
परिणामस्वरूप क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने सावंजनिक व्यय के सिद्धान्त पर 
अपेक्षाकृत कम जोर दिया। 


परन्तु कालान्तर में सावंजनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि इन कारणों 
से हुई : (१) सरकार की क्रियाओं में वृद्धि | सुरक्षा, पुलिस तथा स्त्रियों और 
बच्चों की रक्षा करने के अतिरिक्त सरकार ने शिक्षा, गृह निर्माण, सफाई, औद्योगिक 
तथा कृषि विकास पर भी अधिक व्यय करना प्रारम्भ कर दिया। इससे सरकार 
के लिए न केवल पर्याप्त आय प्राप्त करने की समस्या उत्पन्न हुई वरन्‌ निजी तथा 
सावंजनिक क्षेत्रों में प्रतिद्वन्द्धिता उत्पन्न होने लगी तथा एक क्षेत्र से दूसरे में संसा- 
धरनों का हस्तान्तरण होने लगा; (२) व्यावसायिक चक्रों से उत्पन्न आथिक क्रियाओं 
में हुए भीषण ऊध्वंगामी (पा०७थ्एए) तथा निम्नगामी (60५79७०706) परि- 
व॒र्तनों को रोकने अथवा कम करने की आवश्यकता ने सरकार को अवसाद (6८०7/6- 
8507 ) के समय सावंजनिक व्यय में वृद्धि करने के लिए बाध्य किया जिससे 
वस्तुओं और सेवाओं की मांग का सजन हो सके तथा जनता की क्रय शक्त में 
वृद्धि हो जाए ताकि अवसाद की भयंकरता में कमी हो सके । इसके विपरीत आथिक 
तेजी ([70077) के समय जब आशिक क्रियायें काफी तीत्र गति से होती हैं और 
स्फीतिक दश्चाएँ उत्पन्न होने लूगती हैं तब सरकार को अपने व्ययों को भविष्य के 
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लिए स्थगित करके उसमें कमी कर देनी होती है। अवसाद काल में सावंजनिक 
व्यय में वृद्धि तथा आथिक तेजी के समय उसमें कमी कर देने की आवश्यकता ने 
सार्वजनिक व्यय के सिद्धान्त में एक नवीन रुचि उत्पन्न कर दी; तथा (३) यह 
देखा गया कि निजी औद्योगिक क्षेत्र के अन्तंगत केवल उन्हीं उद्योगों का विकास 
हो पाता था जिनकी प्रदा की माँग शीघ्र होती थी तथा ऐसे उद्योगों का बहुधा 
विकास नहीं हो पाता था जिनकी मांग भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना थी। 
इस असन्‍्तुलन को ठीक करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ा | इससे सावब॑- 
जनिक व्यय के महत्व में और भी अधिक वृद्धि हो गई। 


राष्ट्रीय आय तथा सावंजनिक व्यय में अनुपात. सार्वजनिक व्यय तथा सम्पूर्ण 
राष्ट्रीय आय के उचित अनुपात के विषय में भी काफी अनुमान किए गए हैं। 
भारत में अब तक सावंजनिक व्यय सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय का लूगभग ८३ प्रतिशत 
है जब कि कुछ योरोपीय देशों में २० प्रतिशत से अधिक है। “सरकार के कुछ 
व्यय और राष्ट्रीय आय का सम्बन्ध. ........ एक सामूहीकृत माप है जो सरकार 
की' क्रियाओं के सामान्य आर्थिक प्रभाव से सम्बद्ध है। यह अपने स्वयं की क्रियाओं 
की पूर्ति करने के लिए दिये गए उत्पादन के साधनों के लिए सरकार द्वारा किए गए 
व्यय तथा अन्य स्तर के सरकारी गुटों के जोर-दबाव और व्यक्तियों को उनके उद्देश्यों 
को पूति के लिए आर्थिक अनुदानों में कोई अन्तर नहीं प्रस्तुत करता ।” इस 
आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचना संभव है कि कूल सरकारी व्यय का राष्ट्रीय 
आय से अनुपात अत्यन्त संदिग्ध है तथा इस कथन में कोई अधिक तथ्य नहीं है 
कि सावेजनिक व्यय की सीमा कर-सामथ्यं की सीमा है। 


जम॑न अथ॑ंशास्त्री एडौल्फ वैग्नर ने सभी देशों के सावंजनिक व्यय में अत्यधिक 
वृद्धि देखने के उपरान्त वृद्धिमान राज्य क्रियाओं के नियम' ([०७५ ० ॥९ठ€थ्ञ्राएएं 
8802 22८7ए४9५) का प्रतिपादन किया । वेग्नर के अनुसार सावंजनिक व्यय में 
जनसंख्या की वृद्धि से अधिक अनुपातिक वृद्धि होने की प्रवृत्ति है। इस प्रतिभास को 
उन्होंने इस नियम के द्वारा समझाया कि जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि से राज्य को 
अब उन कार्यों को भी करना पड़ता है जो पहिले व्यक्तियों द्वारा ही कर लिए जाते 
थे अथवा उन कार्यों की आवश्यकता कम घने क्षेत्रों में पड़ती ही नहीं । इस 
प्रकार के अनेक उदाहरण हैं: पुलिस तथा अग्नि सुरक्षा, कूड़े कर्कट की सफाई, 
राजकीय संस्थायें, संग्रहालय इत्यादि । 

समुचित परिकल्पनाओं के अन्तंगत बैग्नर द्वारा बताए गए सावंजनिक व्यय 
में वृद्धि होने के कारण में काफी सत्याँश है। फिर भी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि 
होने के कारण इतने जटिल हैं कि उन्हें फिसी एक नियम के द्वारा नहीं सम- 
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झाया जा सकता । किसी सी परिस्थिति में यह जानना बहुत आवश्यक है कि क्‍या 
वास्तव में सावंजनिक व्यय में निजी व्यय की अपेक्षा अधिक वृद्धि होने की प्रवृत्ति है 
अथवा नहीं । यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति वतंमान है, तबचाहे वह नियम का सम्मानित 
रूप ग्रहण करे अथवा नहीं, यह प्रश्न तुरन्त उत्पन्न होता है: क्या सार्वजनिक व्यय 
की निजी व्यय के अनुपात में अनव्रत वृद्धि में यह निहित है कि राज्य समाजवाद 
(8०.८ 5009.877) की दिशा में गमन हो रहा है ? या इसका केवल इतना 
ही अर्थ है कि सावंजनिक व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति व्यक्तियों के आर्थिक तथा 
राजनेतिक जीवन पर नियन्त्रण के बिना ही है? चूँकि इस सम्बन्ध में विश्व 
के विभिन्न देशों में समान प्रवृत्ति को पा सकना संभव नहीं है इसलिए वैग्नर के 
नियम का न तो कोई अधिक महत्व है और न यह कोई उद्देश्य ही सिद्ध करता है। 


सार्वजनिक व्यय के प्रभाव. कर के समान सार्वजनिक व्यय का भी देश के 
आधथिक जोवन पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। जब कि कर (६95) कार्य, उपभोग 
और बचत करने की इच्छा को कम कर सकता है, सावंजनिक व्यय इनमें वृद्धि 
आंशिक रूप में छोगों की आय में वृद्धि करके (जिसके परिणामस्वरूप उनकी क्रय 
शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है) और अंशतः सामाजिक परिव्ययों में कमी कर 
के कर सकता है। 

सार्वजनिक व्यय के परिणामस्वरूप (१) कुल राष्ट्रीय आय और प्रदा में 
वृद्धि होती है क्योंकि कुछ सार्वजनिक उद्योग तो प्रत्यक्ष रूप में प्रदा तथा वस्घुओं 
और सेवाओं में वृद्धि करते हैं जबकि कुछ अन्य सार्वेजनिक उद्योग (जेसे भारत 
का औद्योगिक वित्त निगम, राज्कीय वेत्तिक निगम तथा अन्य सदृश्य संस्थायें) निजी 
उद्योगों को पँजी तथा अन्य उत्पादन के साधनों को उपलब्ध करा कर तथा 
अन्य प्रकार से उत्पादन छागत में कमी करने में सहायता कर, अप्रत्यक्ष रूप में 
उत्पादन वृद्धि कराने में सहायक होते हैं; (२) मनोरंजन, अस्पतारू तथा अन्य 
सुविधाओं में वृद्धि हुई है। यह सुविधायें उपभोक्ताओं को नि:शुल्क मिलती हैं 
तथा उनके जीवन निर्वाह व्यय्‌ को कम करने में सहायक होती हैं। सार्वजनिक 
व्यय के अभाव में इन लछाभों को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को अपनी सीमित 
आय को इन मदों पर व्यय करने के लिए बाध्य होना पड़ता। इसका अथे यह हुआ 
कि जबकि कर के प्रभाव से छोगों की मौद्रिक आय घट जाती है, सार्वजनिक 
व्यय का यह प्रभाव होता है कि इससे लोगों की वास्तविक आय में वृद्धि होती है; 
तथा (३) आशिक विकास कौ दर में वृद्धि होती है, विशेषतया अर्धविकसित देशों 
में | सावंजनिक व्यय असन्तुलूत को ठीक करता है तथा देश को अधिक समृद्धि- 
शाली बनाता है। 


अध्याय १५ 
सार्वजनिक आय 


(?एआ८ 7१८एथ८गपए८) 


सरकार अपनी आय कई श्लोतों, जैसे कर, सार्वजनिक उद्योगों के अतिरेक, 
डयटी तथा जर्माने से प्राप्त करती है। अपने व्यय की पूर्ति करने के लिए वह 
हीनाथ॑ प्रबन्धन तथा देश के भीतर अथवा विदेश में सार्वजनिक ऋणों का भी 
आश्रय ले सकती हैं। सावंजनिक आय का वर्गीकरण यह दिखाने के लिए आवइ- 
यक है कि किन ख्रोतों से सरकार अपनी आय प्राप्त करती है; उन विभिन्न स्रोतों 
में पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार का है तथा उनके प्रभाव देश की अर्थ-व्यवस्था 
पर क्या पड़ते हैं । 


सार्वजनिक आय का वर्गीकरण 


एक प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार सावंजनिक आय को निम्न में विभाजित 
करना सम्भव है: (१) प्रत्यक्ष आय; (२) व्युत्पादित आय (तैट7एथ/ए6९९८- 
700८) ; तथा (३) पूर्वानुमानित आय (&700०/079 76ए९ए५९ ) | प्रत्यक्ष 
आय सार्वजनिक उद्योगों से प्राप्त आय कहलाती है; व्युत्पादित आय, जो जनता 
की आय से प्राप्त होती है, कर, फीस तथा जुर्मानों से प्राप्त हुई आय होती है; तथा 
पूर्वानुमानित आय सरकार द्वारा निर्मित सावंजनिक ऋणों के छाभ द्वारा प्राप्त होती 
है । दूसरे प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार सावेजनिक आय का वर्गीकरण ( १)नि:शुल्क 
आय, (२) प्रसंविदात्मक आय, तथा (३) अनिर्वाय आय में किया जा सकता है। 


निःशुल्क आय (872/प0प5 7८ए८००६८) . निःशुल्क आय के अन्तर्गत 
निहित हैं उपहार तथा लोगों द्वारा दिये गये दान इत्यादि । ये निःशुल्क रूप में 
प्रदान किए जाते हैं तथा इनकी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मांग राज्य से नहीं की 
जाती । इस प्रकार की साव॑जनिक आय का महत्व आधुनिक यूग में काफी कम हो 
गया है । सेलिगमैन ने सभी प्रकार की निःशुल्क आयों को एक श्रेणी के अन्तर्गत 
रखा है। एक प्रकार से ये सभ्नी आय एक सदृश्य हैं तथा अन्य प्रकार की आयों 
से इनमें महत्वपूर्ण अन्तर है। राज्य.इस बात के लिए बाध्य नहीं होता कि वह 
इसके बदले में उतनी वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करे । 


प्रसंविदात्मक आय (0077750०प८०७)] 7८एआए6८ ). सार्वजनिक आय की 
प्रसंविदात्मक श्रेणी के अन्तंगत उस प्रकार की आय सम्मिलित है जो सावंजनिक 


सावंजनिक आय १९१ 


सम्पत्ति तथा उद्योग से प्राप्त होती है। राज्य के पास भूमि और इमारतों के रूप 
में सम्पत्ति होती है जो वह लोगों को किराये पर दिये रहती है। इस प्रकार के 
प्नोतों से प्राप्त आय प्रसंविदात्मक आय कहलाती है। फिर, राज्य के पास उच्चोग 
भी होते हैं। वह वस्तुओं का उत्पादन कर उन्हें तथा सेवाओं को जनता को बेच 
सकता है। रेल, पोस्ट आफिस, सिंचाई, नहर, अफीम इत्यादि सरकार द्वारा 
व्यवस्थित उद्योगों के उदाहरण हैं | इन उद्योगों की प्रदा के विक्रय से प्राप्त आय 
भी प्रध्॑विदात्मक आय होती है। सभी प्रकार की प्रसंविदात्मक आयों को सेलिग- 
मेन 'मूल्य' कहते हैं। उन्हें मूल्य इस कारण कहा जाता है क्योंकि बहुत कुछ सीमा 
तक ये उन मूल्यों से काफी मिलती-जूलती हैं जो निजी उत्पादक अपनी बेची गयी 
वस्तुओं और सेवाओं के लिए लेता है | यदि आप वस्तुओं को खरीदते हैं तब 
आप उसके लिए भुगतान कीजिये अन्यथा नहीं । इन प्लोतों द्वारा आय जनता की 
सरकार के साथ प्रसंविदा करने की स्वीकृति पर आधारित हैं। 

अनिवाये आय (6०0प्राएप्रॉ50/ए 7८ए७7प८) . तीसरे प्रकार की श्रेणी को 
सेलिगमैन ने अनिवार्य आय कहा है। इसका उपविभाजन तीन श्रेणियों--सर्वोपरि 
भू-सम्पदा (&777670 6077277 ) , दण्ड अधिकार तथा कर अधिकार--में किया 
जा सकता है। राज्य को सर्वोपरि भू-सम्पदा का अधिकार है। वह अपने नागरिकों 
की सम्पत्ति का अपहरण (€5[०70779007 ) कर सकता है। साधारण परि- 
स्थिति में बहुधा इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता । परन्तु जब भी अधि- 
कार का प्रयोग किया जाता है तब इस प्रकार से प्राप्त धन को बहुधा अपहरण 
कहते हैं। जब राज्य अपने दण्ड अधिकारों का प्रयोग करता है और लोगों पर 
रुपये के रूप में जुर्माना तथा अधेदण्ड लगाता है तब पुनः उसे कुछ आय की प्राप्ति 
होती है। इस प्रकार से प्राप्त आय को जुर्माना तथा दण्ड कहते हैं । आधुनिक राज्य 
इस छ्लोत से भी कुछ आय प्राप्त करते हैं। परन्तु इसकी मात्रा पर सर्देव आश्रित 
नहीं हुआ जा सकता । यह राज्य की कुल आय का एक अल्पअंश ही होता है। 
सेलिगमैन ने अनिवाय आयों का पुनः वर्गीकरण तीन श्रेणियों--फीस, विशेष 
अभिनिर्धारण (86८9) 285258700() तथा कर---में किया । 

यह वर्गीकरण न तो हमारा ध्यान आय प्राप्त करने के सबसे महत्वपूर्ण विचारों 
पर अथवा अर्थव्यवस्था पर उन से उत्पन्न हुए प्रश्नावों पर केन्द्रित करते हैं। सावं- 


१, विशेष अभिनिर्धारण उस प्रकार का भुगतान है जो एक बार सदा के 
लिए लगाई गई उन छागतों के लिए किया जाता है जिन से सम्पत्ति में सुधार 
जनता के हित में किए जाते हैं। ये उस अनुपात में छगाये जाते हैं जिस अनुपात 
में सम्पत्ति-स्वामियों को लाभ होता है। ह 
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सार्वजनिक आय 


(?प्र)८ 7२८ए८7८८) 


सरकार अपनी आय कई श्लोतों, जैसे कर, सावंजनिक उद्योगों के अतिरेक, 
ड्यूटी तथा जुर्माने से प्राप्त करती है। अपने व्यय की पूर्ति करने के लिए वह 
हीनाथ प्रबन्धन तथा देश के भीतर अथवा विदेश में सावंजनिक ऋणों का भी 
आश्रय ले सकती हैं। सार्वजनिक आय का वर्गीकरण यह दिखाने के लिए आवहइ- 
यक है कि किन स्रोतों से सरकार अपनी आय प्राप्त करती है; उन विभिन्न स्रोतों 
में पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार का है तथा उनके प्रभाव देश की अथं-व्यवस्था 


पर क्‍या पड़ते हैं । 


सावेजनिक आय का वर्गीकरण 


एक प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार सावंजनिक आय को निम्न में विभाजित 
करना सम्भव है: (१) प्रत्यक्ष आय; (२) व्युत्पादित आय (ै&ाए7ए८7९ए६- 
706) ; तथा (३) पूर्वानुमानित आय (270 620077 #€ए९7७८) । प्रत्यक्ष 
आय सावंजनिक उद्योगों से प्राप्त आय कहलाती है; व्यूत्पादित आय, जो जनता 
की आय से प्राप्त होती है, कर, फीस तथा जुर्मानों से प्राप्त हुई आय होती है; तथा 
पूर्वानुमानित आय सरकार द्वारा निर्गंमित सावंजनिक ऋणों के लाभ द्वारा प्राप्त होती 
है । दूसरे प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार सावंजनिक आय का वर्गीकरण ( १) निःशुल्क 
आय, (२) प्रसंविदात्मक आय, तथा (३) अनिर्वाय आय में किया जा सकता है। 


निःशुल्क आय (€2पां0प8 7८ए2८/०एप८) . निःशुल्क आय के अन्तर्गत 
निहित हैं उपहार तथा लोगों द्वारा दिये गये दान इत्यादि । ये निःशुल्क रूप में 
भ्रदान किए जाते हैं तथा इनकी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मांग राज्य से नहीं की 
जाती । इस प्रकार की सार्वजनिक आय का महत्व आधुनिक यूग में काफी कम हो 
गया है । सेलिगमैन ने सभी प्रकार की निःशुल्क आयों को एक श्रेणी के अन्तगंत 
रखा है। एक प्रकार से ये सप्ती आय एक सदृश्य हैं तथा अन्य प्रकार की आयों 
से इनमें महत्वपूर्ण अन्तर है। राज्य,इस बात के लिए बाध्य नहीं होता कि वह 
इसके बदले में उतनी वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करे । 


प्रसंविदात्मक आय (007075८प०७/! +९एट।ए०८). सावेजनिक आय की 
प्रसंविदात्मक श्रेणी के अन्तंगत उस प्रकार की आय सम्मिलित है जो सावंजनिक 
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सम्पत्ति तथा उद्योग से प्राप्त होती है। राज्य के पास भूमि और इमारतों के रूप 
में सम्पत्ति होती है जो वह लोगों को किराये पर दिये रहती है। इस प्रकार के 
ज्ोतों से प्राप्त आय प्रसंविदात्मक आय कहलाती है। फिर, राज्य के पास उद्योग 
भी होते हैं। वह वस्तुओं का उत्पादन कर उन्हें तथा सेवाओं को जनता को बेच 
सकता है। रेल, पोस्ट आफिस, सिंचाई, नहर, अफीम इत्यादि सरकार द्वारा 
व्यवस्थित उद्योगों के उदाहरण हैं । इन उद्योगों की प्रदा के विक्रय से प्राप्त आय 
भी प्रध्न॑विदात्मक आय होती है। सभी प्रकार की प्रसंविदात्मक आयों को सेलिग- 
मेन मूल्य” कहते हैं। उन्हें मूल्य इस कारण कहा जाता है क्योंकि बहुत कुछ सीमा 
तक ये उन मूल्यों से काफी मिलती-जुलती हैं जो निजी उत्पादक अपनी बेची गयी 
वस्तुओं और सेवाओं के लिए लेता है । यदि आप वस्तुओं को खरीदते हैं तब 
आप उसके लिए भुगतान कीजिये अन्यथा नहीं । इन श्लोतों द्वारा आय जनता की 
सरकार के साथ प्रसंविदा करने की स्वीकृति पर आधारित हैं। 

अनिवाये आय (०0777050777८एथ।प८). तीसरे प्रकार की श्रेणी को 
सेलिगमैन ने अनिवार्य आय कहा है। इसका उपविभाजन तीन श्रेणियों --सर्वोपरि 
भू-सम्पदा (677776704 6077277) , दण्ड अधिकार तथा कर अधिकार---में किया 
जा सकता है। राज्य को सर्वोपरि भू-सम्पदा का अधिकार है। बह अपने नागरिकों 
की सम्पत्ति का अपहरण (€5070.79०007 ) कर सकता है। साधारण परि- 
स्थिति में बहुधा इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता । परन्तु जब भी अधि- 
कार का प्रयोग किया जाता है तब इस प्रकार से प्राप्त धन को बहुधा अपहरण 
कहते हैं। जब राज्य अपने दण्ड अधिकारों का प्रयोग' करता है और लोगों पर 
रुपये के रूप में जूर्माना तथा अर्ध॑दण्ड लगाता है तब पुनः उसे कुछ आय की प्राप्ति 
होती है। इस प्रकार से प्राप्त आय को जुर्माना तथा दण्ड कहते हैं । आधुनिक राज्य 
इस स्लोत से भी कुछ आय प्राप्त करते हैं। परन्तु इसकी मात्रा पर सदेव आश्वित 
नहीं हुआ जा सकता । यह राज्य की कुल आय का एक अल्प अंश ही होता है । 
सेलिगमैन ने अनिवाय आयों का पुनः वर्गीकरण तीन श्रेणियों--फीस, विशेष 
अभिनिर्धारण (॥2९०2] 258८5४767() तथा कर---में किया । 

यह वर्गीकरण न तो हमारा ध्यान आय प्राप्त करने के सबसे महत्वपूर्ण विचारों 
पर अथवा अथेव्यवस्था पर उन से उत्पन्न हुए प्रभावों पर केन्द्रित करते हैं। सावें- 


१. विशेष अभिनिर्धारण उस प्रकार का भुगतान है जो एक बार सदा के 
लिए लगाई गई उन लागतों के लिए किया जाता है जिन से सम्पत्ति में सुधार 
जनता के हित में किए जाते हैं। ये उस अनुपात में छगाये जाते हैं जिस अनुपात 
में सम्पत्ति-स्वामियों को लाभ होता हैं। 


१९२ अथंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


जूनिक आय का एक पूर्ण तथा परियग्राही वर्गीकरण प्रस्तुत करने के स्थान पर हमें 
कर, फीस' तथा मूल्य के अन्तर को भली-भाँति समकझ लेना चाहिये। 

कर (६9०८8). “कर समाज के व्यक्तियों द्वारा अपने शासक प्राधिकारियों 
को. दिया गया अनिवाय॑ भुगतान हैं जो सावंजनिक व्यय करने के लिए दिया जाता 
हैं तथा जिपके बदले में कोई निश्चित सेवा प्रदान करने की गारंटी नहीं दी 
जाती ” । दूसरी परिभाषा के अनुसार, कर व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया गया 
अनिवायं भुगतान है जो सभी के हित के कार्यों पर किए गये व्यय के लिए दिया 
जाता है तथा इसके बदले में किसी व्यक्ति को विशेष लाभ नहीं प्रदान किया जाता”। 

कर के सम्बन्ध में महत्वपर्ण बाते यह हैं: (१) कर अनिवाय आरोपण होते 
हैं। एक व्यक्ति के लिए यह सम्भव है कि वह आय कर से छुटकारा न्यूनतम छूट 
की सीमा से कम' आय प्राप्त करके प्राप्त कर सकता है तथा बिक्री तथा उत्पादन 
कर से उन वस्तुओं को न खरीद कर बच सकता है। इस प्रकार प्रत्येक कर का 
भुगतान अनिवाय॑ नहीं होता परन्तु करारोपण इस आशय में अनिवाय होता है कि 
जिस पर भी राज्य चाहता है कर लगा सकता है तथा लोगों को कर का भूगतान 
करना पड़ेगा चाहे वे उसे पसन्द करें अथवा नहीं; (२) कर की आय सामान्य लाभ 
के लिए व्यय की जाती है; तथा (३) कर देने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा दिये 
गये कर के अनुपात में छाभ नहीं प्राप्त होता। 


फोस (८८). “किसी व्यक्ति, स्वाभाविक (7%प७) अथवा निगम 
(०००700'8/2) , द्वारा धन के रूप में उस अनिवायें भुगतान को फीस कहते हैं 
जो सावंजनिक प्राधिकारी को इसलिए दिये जाते हैं जिससे उन सरकारी कार्यों 
के व्यय को पूरा किया जा सके जो सामान्य लाभ प्रदान करने के साथ-साथ विशेष 
लाभ भी प्रदान करते हैं।' यद्यपि कर और फीस दोनों अनिवाय होते हैं परन्तु 
इनमें महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि कर को सामान्य लाभ के लिए प्राप्त किया जाता 
है, परन्तु फीस की वसूली एक विशेष सेवा के लिए की जाती है जो यद्यपि 
सामान्य हित में होती है परन्तु उससे अधिक लाभ वे उठाते हैं जो उसका भुग- 
तान करते हैं। 

मुल्य ([770८) . मूल्य का भूगतान सरकार द्वारा व्यक्ति के लिए प्रदान की 
गयी कुछ विशिष्ट सेवाओं के लिए किया जाता है, जैसे रेल टिकट का मूल्य । 
राज्य अथवा किसी सावंजनिक उद्योग द्वारा लिया गया मूल्य ठीक उसी प्रकार 
होता है जिस प्रकार निजी क्षेत्र के उत्पादक द्वारा लिया गया मूल्य। मूल्य की 
प्रमुख तिशेषता यह है कि यह एक ऐच्छिक भुगतान है तथा इसका भुगतान केवल 
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उन्हीं को करना होता है जो उन सेवाओं का प्रयोग करते हैं, तथा मूल्य का 
भुगतान बहुवा प्राप्त हुए छाभ के अनपात में होता है । 


करों का वर्गीकरण 


आधुनिक राज्य में कर सावंजनिक आय के सबसे महत्वपूर्ण स्लोत होते हैं। अत: 
हमें करो के वर्गोकरण, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों में भेद, तथा प्रगामो, अनुपातिक, 


प्रतिग।मो, और उद्योगामी (ह्वासी) करों के अन्तर का अध्ययन भरी भाँति कर 
लेना चाहिए। 


प्रत्यक्ष कर (677200 (95) . प्रत्यक्ष कर को परिभाषित या तो इस प्रकार से 
किया जा सकता है कि यह वह कर है जो पूर्णतः उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है 
जिस पर वह लगाया जाता है, अथवा इस प्रकार से कि यह वह कर है जो सरकार 
उन्हीं व्यक्तियों पर लूगाती है जिनसे वह उसका भुगतान कराना चाहती है। इन 
दोनों परिभाषाओं में कुछ अन्तर है परन्तु यह अन्तर अधिक सार नहीं रखता 
क्योंकि यदि सरकार को करारोपण सिद्धान्त तथा देश की आथिक स्थिति कौ पूर्ण 
जानकारी है तब उसका अन्तिम करापात उस व्यक्ति पर पड़ेगा जिस पर सरकार 
चाहतो है कि वह पड़े। प्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं आय-कर, सम्पत्ति-कर तथा 
पूजी लाभ-कर | 

परोक्ष कर (777077८८0 ४95) . “परोक्ष कर उस कर को कहते हैं जिसका 
पूर्ण या आंशिक रूप में हस्ताव्तरण उस व्यक्ति से जिस पर कर लगाया गया है, 
अन्य व्यक्यों पर किया जा सकता है।” परोक्ष कर के उदाहरण हैं बिक्री कर, 
उत्पादन-कर तथा आयात-कर । उदाहरणार्थ, आयात-कर पहले तो आयातक द्वारा 
दिया जाता है परन्तु वह उसका हस्तान्तरण थोक तथा फूटकर विक्रेताओं की 
सहायता से आंशिक रूप में विदेशी उत्पादकों पर तथा आंशिक रूप से आन्तरिक 
उपभोक्‍ता पर कर देता है। 

आजकल प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों में भेद बहुधा अभिनिर्धारण (388288- 
7707) के बिन्दु की अपेक्षा अभिनिर्धारण के आधार पर किया जाता है। वे कर 
जो आय प्राप्ति पर आधारित होते हैं प्रत्यक्ष कर कहें जाते हैं तथा जो व्यय के 
आधार पर छगाये जाते हैं वे परोक्ष कर कहे जाते हैं। इसीलिए आय-कर, लाभ- 
कर, तथा पूंजी लाभ-कर प्रत्यक्ष कर कहे जाते हैं, और कस्टम ड्यूटी, उत्पादन- 
कर तथा स्टेम्प ड्यूटी (पूँजी व्यय पर आधारित) परोक्ष कर कहलाते हैं। 

तुलना, आधुनिक राज्य में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों कर सरकार के लिये 
वांछित आय प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं। फिर भी प्रत्यक्ष कर के कुछ ऐसे 
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लाभ होते हैं जो परोक्ष कर में नहीं पाये जाते तथा परोक्ष कर में कुछ ऐसे छाभ 
होते हैं जो प्रत्यक्ष करों में नहीं पाये जाते। 

(१) प्रत्यक्ष कर अधिक न्यायोचित होते हैं क्योंकि ये सरकार द्वारा जान- 
बूभकर भुगतान करने की सामथ्य के आधार पर छगाये जाते हैं। इसका अथे 
यह हुआ कि आय-कर सदुझ्ष प्रत्यक्ष करों को लगाते समय सरकार उन व्यक्तियों 
की कर देन की क्षमता का पता लगाने में समर्थ हो सकती है जिन पर प्रत्यक्ष कर 
लगाया जाता है परन्तु परोक्ष करों के विषय में इस प्रकार की जानकारी सदा 
सम्भव नहीं होती क्योंकि मूल्य प्रक्रिया' ([77706 77८07&77877) के द्वारा यह 
विभिन्न व्यक्तियों पर हस्तान्तरित किये जा सकते हैं तथा इस बात को ठीक प्रकार 
से नहीं जाना जा सकता कि इसका भार अन्ततः किस व्यक्ति पर पड़ता है तथा 
विभिन्न व्यक्तियों पर इस प्रकार के कर का भार किस अनुपात में पड़ा । बहुधा 
ऐसा होता है कि परोक्ष-करों, यथा आयात॑-कर और बिक्री-कर, का भार धनी 
व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। 


(२) प्रत्यक्ष कर इस आशय में अधिक लोचपूर्ण होते हैं कि जब राष्ट्रीय 
आय तथा प्रदा में वृद्धि होती है तब कर-आय की मात्रा में स्वत: वृद्धि हो जाती 
है । किसी परोक्ष-कर विशेष से उतनी अधिक अनृपातिक आय नहीं होगी यदि 
राष्ट्रीय आय और प्रदा में वृद्धि के साथ-साथ लोग उन वस्तुओं का अधिक 
अनृपातिक उपभोग नहीं करते जिन पर परोक्ष-कर लगाये गये हैं। परन्तु इसके 
विपरीत, परोक्ष कर से लाभ, विशेषतः भारत जसे अधे विकसित देश के लिए, यह 
है कि इस कर को बहुत से व्यक्ति देते हैं और यदि इसकी दर में उचित वृद्धि हो 
जाये तब अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष करों से आय 
में वृद्धि करने का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है क्‍योंकि कम व्यक्ति ही इस कर का 
भुगतान करते हैं। 

(३) प्रत्यक्ष करों से होने वाढी आय अधिक निश्चित होती है तथा इन्हें 
शकत्रित करना भी मितव्ययी होता है। छोगों की आय तथा कर की दरों की जान- 
कारी होने पर बहुत कुछ निश्चतता के साथ कर द्वारा प्राप्त होने वाली सम्भावित 
"आय को परिकलित किया जा सकता है। और चूंकि कर अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों 
से वसूल किया जाता है इसलिए इसे वसूल करता अत्यन्त सरल तथा सस्ता होता 
है । इसके विपरीत, परोक्ष करों को वसूल करने के लिए बहुत परिजटिल विधि की 
आवश्यकता है। अतः परोक्ष करों की वसूली उतनी मितव्ययीपूर्ण नहीं होती 
ज़ितनी प्रत्यक्ष करों की बसूली होती है। इसके अतिरिक्‍त, परोक्ष करों द्वारा होने 
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वाली आय उनकी परिवर्तनशील दशाओं पर आधारित है तथा यह सदा 
निशचय नहीं किया जा सकता कि परोक्ष करों से कितनी सम्भावित आय 
प्राप्त होगी । 

(४) प्रत्यक्ष करों की कठिनाई यह है कि इनका मनोवैज्ञानिक सार लोगों 
पर अधिक पड़ता है क्योंकि उन्हें कर देने की मात्रा का ठीक ज्ञान रहता है। 
परोक्ष करों का मनोवेज्ञानिक भार कम रहता है क्योंकि इनका भृगतान' अदृश्य 
रूप में होता है तथा कर देने वाले व्यक्ति को इस बात का आभास नहीं होता 
कि उसे कितनी मात्रा कर में देनी है । परन्तु प्रत्यक्ष करों का लाभ यह है कि 
ये लोगों को अपने नागरिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाते हैं तथा इससे 
उन्हें यह संतोष मिलता है कि वे सामान्य भार का वहन बाँट कर कर रहे हैं। 
इस प्रकार प्रत्यक्ष-करों का शिक्षाप्रद प्रभाव पड़ता है जो परोक्ष करों का 
नहीं पड़ता। 

(५) प्रत्यक्ष करों को प्रगामी बनाना सरल कार्य है जबकि परोक्ष कर 
बहुधा प्रतिगामी होते हैं। बहुत कठिनाइयों से ही परोक्ष करों को प्रगामी बनाया 
जा सकता है। 


अब हमें कुछ अधिक विस्तार से अनृपातिक, प्रगामी, प्रतिगामी तथा अधो- 
गामी (हासी) कर के अन्तर को समझ लेना चाहिए। 


अनुपातिक कर ([070[0077079/! ४०७). अनुपातिक-कर एक ही दर से 
लगाया जाता है चाहे कर देने वाले व्यक्ति की आय कितनी ही क्‍यों न हो। 
यदि कर १० प्रतिशत की दर से लगाया जाता है तब जिस व्यक्ति की वाधषिक 
आय १०० रुपया है वह १० रुपये कर देगा और जब किसी की वाषिक आय 
१०,००० रुपये है तो वह १,००० रुपये कर देगा। इसे भली-भाँति समझ 
लेना चाहिये कि जो स्थिर रहती है वह दर है, कर की मात्रा नहीं जिसमें लोगों की 
आय में वृद्धि के साथ वृद्धि हो जाती है। 


प्रगामी कर ([77027८58ए८ ४55). प्रगामी-कर के अन्तर्गत कर की मात्रा 
में ही वृद्धि नहीं होती वरन्‌ ज्यों-ज्यों लोगों की आय बढ़ती है त्यों-त्यों कर 
की दर भी बढ़ती जाती हैं। यह प्रगामी कर की स्थिति होगी यदि एक व्यक्त 
जिसकी वाषिक आय १,००० रुपया है वह १०% अर्थात्‌ १०० रुपया कर देता 
है और दूसरा व्यक्ति जिसकी वाषिक आय १०,००० रुपया है वह २५५ अर्थात्‌ 
२,५०० रुपया कर देगा तथा एक व्यक्ति जिसकी वाषिक आय १,००,००० 
रुपया है वह ५०% अर्थात्‌ ५०,००० रुपया कर देगा । 
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प्रतिगामी कर (72272८5४ए८ (25). प्रतिगामी कर के अन्तर्गत कम आय 
वाले व्यक्ति के कर की दर अधिक आय वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होती है । 
प्रतिगामी कर की स्थिति उस समय होगी जब एक व्यक्ति जिसकी वाधिक आय 
१,००० रुपया है अपनी आय का १०% अर्थात्‌ १०० रुपया कर में देता है और 
१०,००० रुपया वाषिक आय वाला व्यक्ति ८%८ अर्थात ८०० रुपया कर देगा तथा 
१,००,००० रुपया वाषिकआय वाला व्यक्ति अपनी आय का ५५% अर्थात्‌ ५,००० 
रुपया कर में देगा। प्रतिगामी-कर प्रगामी-कर के ठीक विपरीत होता है और कुछ 
परोक्ष-कर, जैसे खाद्यानों तथा कपड़ों पर बिक्री कर, प्रतिगामी होते हैं क्योकि 
निर्धन व्यक्ति अपनी आय का अधिक भाग इन व्रस्तुओं पर व्यय करते है तथा 
घनी व्यक्ति इन वस्तुओं पर अपनी आय का अत्यन्त सूक्ष्म भाग ही व्यय करते 
हैं । इससे परोक्ष करों का भार निधन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है । 


अधोगामी कर (6८27८8४ए८ (25). अधोगामी-कर वह है जिसमें “बड़ी 
आयों पर कम आय की अपेक्षा अधिक ऊँची दर से कर लगाया जाता है परल्तु 
उस सीमा तक नहीं जिसमें अधिक आय वाले व्यक्तियों का अनुपातिक त्याग कम 
आय वाले व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत अधिक हो” । इसका अर्थ यह हुआ कि यदि 
कर प्रणाली को प्रगामी बना दिया जायऔर उन व्यक्तियों के लिए जिनकी वाषिक 
आय १,००० रुपया है कर की दर १०% हो तथा उन व्यक्तियों की जिनकी 
वाधिक आय ३,५०, ००० रुपया या इससे अधिक है उनकी कर-दर ६०९ हो तब 
वे व्यक्ति भी जिनकी वारषिक आय १०,००,००० रुपया है ६०% की दर से कर 
देगें, यद्यपि न्‍्यायोचित दृष्टिकोण से ३,५०,००० रुपया आय वाले व्यक्तियों 
की अपक्षा उन पर कर की दर अधिक होनी चाहिए । हमारे उदाहरण में सबसे 
अधिक आय वाले समूह में कर अधोगामी है क्योंकि इसमें ऊंची आय वाले व्यक्तियों 
को उतना त्याग नहीं करना पड़ता जितना कि उन पर पड़ना चाहिये । 

निष्कर्ष. प्रतिगामी-कर सबसे निकृष्ट कर होता है क्योंकि यह धनी व्यक्तियों 
की अपेक्षा जिनकी कर क्षमता अधिक होती है निर्धन व्यक्तियों पर अधिक त्याग 
उत्पन्न करता है । अनुपातिक-कर बूरा है क्‍योंकि यह धनी ब्यक्तियों पर उनकी 
सामथ्यं से कम त्याग आरोपण करता है। इसके अतिरिक्त यह बूरा इसलिए भी 
है कि यह आधुनिक राज्य के लिये, जिसका वार्षिक व्यय काफी अधिक है, 
पर्याप्त आय प्राप्त करने में असम होता है । जेसा कि अभी बतलाया जायेगा, 
प्रगामी कर भुगतान करने के सामथ्य/ के नियम पर आधारित है और सिद्धान्ततः 
ठीक है तथा पर्याप्त आय प्राप्त करने में समर्थ है । थदि कर-प्रणाली प्रगामी होती 
है तब ऊँची आय वाले समूह के लिये कुछ सीमा तक अधोगामिता आवश्यक 
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है क्योंकि कर को शुद्धतः प्रगामी बनाने का कोई भी प्रयास छाम तथा बचत 
करने के उत्साह को नष्ट कर देगा । 


प्रगामी-कर के पक्ष में 

आधुनिक युग में सभी देशों में प्रगामी-कर लगाने का प्रयास किया जाता 
है क्योंकि अधिक प्रगामी कर के द्वारा ही आधुनिक राज्य के लिये पर्याप्त 
आय प्राप्त की जा सकती है और, दूसरे, यह कर भुगतान करने की सामथ्ये! 
के सिद्धान्त के अनुरूप हैं। प्रगामी-कर की वाँछनीयता तीन कारणों से है:--- 


(१) भुगतान करने के सामथ्यं/ के नियम का यह अर्थ है कि करों को 
लोगों की सामथ्यं के अनुसार लगाना चाहिए तथा लोगों के सामथ्यं को उनकी 
आय तथा उनकी सीमान्त उपयोगिता द्वारा जाना जा सकता है। प्रगामी-कर की 
वॉछनीयता इस बात पर आधारित है कि किस दर से आय में वृद्धि के कारण 
आय की सीमान्त उपयोगिता में कमी होती है। यदि घटने की दर अनुपात से 
कम है तब प्रतिगामी कर वाँछित है | यदि घटने की दर बिल्कुल अनुपातिक है 
तब अनुपातिक-कर ब्राँछित हैँ । प्रगामी-कर उस समय वाँछित होगां जब आय को 
सीमान्त उपयोगिता में कमी आय में वृद्धि के अनुपात से अधिक तेजी से होती है । 
बहुत कुछ सम्भावना इस बात की है कि एक बिन्दु तक जहाँ पर व्यक्ति, अथवा 
जो कोई भो हो, की न्यूनतम आवश्यकतायें सन्तुष्ट हो गई हों, तब आय की सीमान्त 
उनयोगिता में कमी कम अनुपातिक होगी अथवा, अधिक से अधिक, आय की वृद्धि के 
अतृपातिक होगी। परन्तु जब आय एक निद्चित सीमा से अधिक हो जाती है, जो 
विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग-अलग होगी, तब आय की सीमान्त उपयोगिता में 
तीज कमी---अतुपातिक से अधिक---निस्सन्देह होगी जब सम्बन्धित व्यक्तियों की 
न्यूनतम आवश्यकतायें पूर्णतः सन्तुष्ट हो जाती हैं। इसका अथें यह हुआ कि यदि 
आय में वृद्धि होने के साथ-साथ मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता में अधिक तीब्र गति 
से कमी होती है और यह वाँछतीय हो कि सभी कर देने वालों पर समान सीमान्त 
त्याग पड़े तब १,५०,००० रुपया वाधषिक आय वाले व्यक्ति को, उस व्यक्ति की 
अपेक्षा जिसकी वाषिक आय १०,००० रुपया है और जो २०% कर देता है, अधिक 
ऊँची दर से (मान लीजिए आय का ५०%) कर देना चाहिए । 

(२) प्रगामी-कर के औचित्य का दूसरा कारण यह है कि धनी व्यक्तियों 
को पुलिस-सुरक्षा, सड़कों के प्रयोग, अस्पतारू की सुविधायें तथा राज्य द्वारा 
प्रदान की गई अन्य प्रकार की सेवाओं की निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक 
आवश्यक्रता रहती है । राज्य की अनृपस्थिति में धनी व्यक्तियों को इन सुविधाओं 
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की व्यवस्था स्वयं करनी होती जो इनके लिए बहुत महँगा सिद्ध होता । इसलिए 
उन्हें कुल कर भार का अधिक प्रगामिक अनुपात वहन करना चाहिए क्योंकि राज्य 
व्यय के अभाव में इत लोगों को स्वयं काफी व्यय करने के उपरान्त ये सुविधायें 
प्राप्त हो पातीं । 

(३) अन्त में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के आधार पर भी प्रगामी-कर वाँछनीय 
है । इसका अर्थ यह है कि समाज के कल्याण को सर्वाधिक करने के लिए राज्य के 
लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे व्यय करे जिनसे निर्धन व्यक्तियों की स्थिति 
में सुधार हो तथा इस कार्य के लिए पर्याप्त आय प्राप्त करने के लिए धनी व्यक्तियों 
पर प्रगामी दर से कर लूगाये। अन्य छब्दों में, प्रगामी-क्तर धन के वितरण को 
सुतरने, विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों की अर्जन क्षमता, धन तथा कल्याण की अस- 
मानताओं को दूर करने की एक विधि है। प्रगामी-कर का मूलभूत औचित्य यह 
है कि सभी व्यक्ति समान उत्पन्न हुए हैं, तथा उन्हें काये करने और सम्पत्ति एवं 
कल्याण प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। 


आलोचना. प्रगामी-ऋर के विरुद्ध अनेक तक प्रस्तुत किए गय हैं। यह कहा 
जाता है कि प्रगामी कर स्वच्छन्द होता हैं। यह बहुत सत्य नहीं हैं । प्रगामी-कर 
आय में वृद्धि होने पर आय की 'ह्वासमान सीमान्त उपयोगिता के नियम पर आधा- 
रित है तथा 'हासमान सीमान्त उपयोगिता एक वास्तविक तथ्य है। केवल प्रगामिता 
की दर स्वच्छन्‍द हो सकती है। परन्तु इसका प्रयोग प्रगामी-क्र के विरुद्ध तक के 
रूप में नहीं किया जा सकता । जहाँ तक दर का प्रश्न है, इसे निस्संदेह प्रवर्तमान 
दर्शाओं के अनुरूप होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रगामिता की दर में जिस प्रकार 
को स्वच्छन्दता है वह केवल कर-नीति तक ही सीमित नहीं है वरन्‌ कल्याणकारी 
विचारधाराओं से युक्त सभी आ्थिक नीतियों में होती है । 


यह भो तक प्रस्तुत किया जाता है कि प्रगामी-कर लोगों के कायं करने की 
प्रेरणा का हनन करता है, इसलिए यह समाज के सर्वोत्तम हित में नहीं है । जो 
लोग कार्य करते हैं तथा आय अरज॑न करते हैं उन्हें अनुपातिक-कर देना नहीं खलेगा। 
प्रन्तु यदि कर की दर प्रगामी हो जाती है तब वह उतने परिश्रम से कार्य न कर 
अधिक आय का अज॑न नहीं करेंगे यदि उसका अधिकाँश भाग कर के रूप में देना 
पड़े । परन्तु यह तक ठोक नहीं है क्योंकि प्रगामी-करों का ऐसा प्रभाव नहीं हो 
सकता वरत्‌ एक सीमा के बाद अत्यधिक करारोपण का हो सकता है। यदि प्रगा- 
मिता की दर एक उचित सीमा के भीतर रक्खी जाती है तब कोई कारण नहीं है 
कि प्रगामी-कर छोगों के काये तथा बचत करने की इच्छा का हनन कर दे। यहाँ 
इत बात को भो व्यक्त कर देना चाहिए कि एक निद्ित सीमा के आगे आय 
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बढ़ती जायेगी चाहे अजन करने की कितनी ही प्रेरणा हो तथा अर्जन करने वाले 
व्यक्ति की जो भी प्रवत्ति हो। 

कुछ लोग यह भो कहते हैं कि उपयोगिता की अन्‍्तव्य॑क्तीय तुलना नहीं की 
जा सकती तथा यह तक नहीं दिया जा सकता कि ज्यों-ज्यों एक व्यक्ति की आय 
में वृद्धि होती जाती है त्यों-त्यों आय द्वारा प्राप्त सीमान्त उपयोगिता में काफी तेजी 
से कमी होती जाती है तथा घवी व्यक्तियों की आय की सीमान्त उपयोगिता निर्धन 
व्यक्तियों की अपेक्षा कम होती है । इस प्रकार प्रगामी-कर में सेद्धान्तिक औचित्य 
तथा आधार की कमी है। परन्तु, जेसा कि हमने ऊपर व्यक्त कर दिया है, यद्यपि 
शुद्धतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयोगिता को न तो नापा जा सकता “है और न उसकी 
अन्तव्यंक्तीय तुलना ही की जा सकती है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह 
मान लेना अधिक गलत नहीं है कि समान आय वाले तथा एक प्रकार की परि- 
स्थिति में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों की आय की सीमान्त उपयोगिता बहुत कुछ 
सीमा तक एक सी होगी तथा ज्यों-ज्यों आय में वृद्धि होती जाती है त्यों-त्यों 
उसकी सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है और जब आय में कमी होती है तब 
उसकी सीमान्त उपयोगिता बढ़ती है। आय की सीमान्त उपयोगिता के घटने 
और बढ़ने की ठीक दर के बारे में मतभेद हो सकता है। परन्तु इसे अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि वृद्धिमान आय के सार्थ-साथ इसमें काफी तीत्रता से कमी 
होती है तथा जीवन निर्वाह के निम्नतर स्तर से अधिक ह्वासमान आय के साथ- 
साथ इसकी वृद्धि अधिक तेजी से होती है। अतः हमारा यह निष्कर्ष बिहकुल 
सही है कि प्रगामी-कर पूर्णतः: वाँछनीय है। 


करारोपण के परिनियम 


अपनी पुस्तक ०6४४४ ०0 ४०६०४ में एडम स्मिथ ने करारोपण के 
चार परिनियमों--क्षमता, निश्चितता, सुविधा तथा मितव्ययता--की चर्चा की 
है। उसके अनुसार ये चार परिनियम' एक स्वीकार्य कर-प्रणाली के आधार 
होने चाहिए । 

भुगतान करने कौ क्षमता (2070ए (0 099५) . भुगतान करने की क्षमता 
के परिनियम का यह अथे है कि करारोपण लोगों के भुगतान करने की सामथ्यें 
के अनुसार होना चाहिए । निर्धन व्यक्तियों पर, जिनकी आय कम' होती है और 
उतकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं होती, कम कर लगाना 
चाहिए तथा अधिक आय वाले व्यक्तियों पर, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
करने के बाद भी कुछ बचा सकते हैं, नि्धेन व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक कर 
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लगना चाहिए । एक उचित तथा न्यायपूर्ण कर प्रणाली का यह उद्देश्य होना चाहिए 
कि वह प्रत्येक कर देने गले पर समान त्याग--समान सीमान्त त्याग--डाले । इस 
सिद्धान्त का आधार यह है कि सभी व्यक्ति समान हैं तथा सावे जनिक व्यय में प्रत्येक 
को अपनी सामथ्यं के अनुसार योग देना चाहिए। जैसा कि हम आगे देखेंगे, 
वास्तविक व्यवहार में यह हमें न्यूनतम 'सामूहीकृत त्याग के सिद्धान्त की ओर 
ले जाता है। 


निश्चितता (2८:४७४7॥५) .. इस परिनियम का अं यह है कि भुगतान 
करने का समय, भुगतान करने की विधि तथा कर दिये जाते की मात्रा प्रत्येक कर 
देने वाले तथा सरकार को ज्ञात होनी चाहिए । यह कर को स्वच्छन्द होने से 
रोकेगा | यदि कर लगाने वाले प्राधिकारी ने एकाएक जिस व्यक्ति पर चाहा 
उस पर कर लगा दिया तब कर प्रणाली स्वच्छन्द बन जायेगी। यदि कर पूर्व 
से ही ज्ञात है तथा उसकी दर प्रकाशित की जा चुकी हैं तब इस प्रकार की 
सम्भावना कम हो जाती है । दूसरी बात यह है कि 'एक प्राचीन कर कर होता ही 
नहीं इसलिए यदि एक व्यक्ति बहुत दिन से एक निश्चित मात्रा कर में देता 
चला आ रहा है तब उस कर का मनोवैज्ञानिक भार कम पड़ता है। अन्त में, 
यदि कर दी जाने वाली मात्रा पूर्व से ज्ञात है तब भुगतान करने वाला व्यक्ति 
अपने व्ययों में कटौती करके उसे देने की व्यवस्था पहले से ही कर लेता है। 
उदाहरणाथे, आय-कर, धत-कर, तथा सम्पत्ति-कर, कर प्रणाली के इस परिनियम 
को सनन्‍्तुष्ट करते हैं परन्तु आयात-कर और बिक्री-कर जैसे परोक्ष कर इस 
सिद्धान्त की पूति नहीं करते क्योंकि वह व्यक्ति जिन्हें अन्ततः इस कर का 
भार वहन करना पड़ता है वह पहले से यह नहीं जानने कि उन पर कितने 
कर का भार पड़ेगा। 


निश्चितता के सिद्धान्त पर कर भुगतान करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से 
ही नहीं वरत्‌ सरकार के दृष्टिकोण से भी विचार करना चाहिए जिसे आय की 
प्राप्ति होती है। यदि सरकार को एक निश्चित समय में होने वाली आय का 
ठीक ज्ञान है तब वह अपने व्यय का नियोजन अधिक उचित प्रकार से कर 
सकती है। 


सुविधा. कर इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए जिससे कि वह कर दिते 
वालों को अत्यन्त सुविधाजनक प्रतीत हो। इस परिनियम का उद्देश्य है कर 
देने के मतोवेज्ञानिक भारों तथा असुविधाओं को कम करना । आय-कर बहुधा 
स्रोत पर ही एकत्रित कर लिया जाता है, बिक्री-कर वस्तु के बिकने के समय 
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एकत्रित किया जाता है और आयात-कर देश के भीतर वस्तु का आयात होते 
समय लगाया जाता है जिप्तस्ते कर देने वालों को कर देने में सुविधा हो तथा उन 
पर अधिक भार न पड़े । 

मितव्ययिता , कर के नियम तथा प्रक्रियायं सरल होनी चाहिए जिससे उन्हें 
लोग सरलता पूर्वक समझ सके और हिसाब बनाने तथा कर विवरण (६25 7८६०३१8 
भरने में उन्हें अधिक व्यय न करना पड़े । इसके अतिरिक्त कर निर्धारित और 
एकत्रित करने की प्रणाली अधिक जटिल तथा महँगी नहीं होनी चाहिए। यदि 
इस सिद्धान्त की अवहेलना की जाती है तो सरकार कर से उतना लाभ नहीं प्राप्त 
कर सकती जितना छातगों को कर देने में भार पड़ता है। यद्यपि एडम स्मिथ ने 
इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया, फिर भी मितत्ययिता के सम्बोध को अधिक 
व्यापक बना लेना सम्भव है जिसका अर्थ यह होगा कि कर प्रणाली इस प्रकार 
की होनी चाहिए जिससे देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध न हो तथा कर देने वाले 
व्यक्तियों के उत्साह का हनन न हो। यदि कोई कर व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से 
हानिकारक है तथा देश के आर्थिक विकास का अवरोधक है तब उसे मितव्ययी 
नहीं कहा जा सकता । 


पर्याप्तता .. एडम स्मिथ के चार परिनियमों में आगे चलकर एक नवीन 
परिनियम पर्याप्तता को जोड़ दिया गया जिसके अनुसार कर प्रणाली एसी होनी 
चाहिए जिससे सरकार को व्यय करने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त हो सके । यदि 
कर से आय पर्याप्त नहीं होती तब अपने व्ययों की पूति के लिए सरकार को 
हीना प्रबन्धन का सहारा लेना पड़ेगा जिससे देश में स्फीतिक दशायें उत्पन्न हो 
सकती हैं जो राष्ट्र के लिए हानिकारक हो सकती हैं। 

करारोपण से कर देने वालों के उपभोग तथा अन्य वस्तुओं पर व्यय करने 
की आय में कमी हो जाती है जिससे उन्हें अपने उपभोग स्तर में कमी करनी 
पड़ती है। इसके विपरीत, हीनाथ॑ प्रबन्धन से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि 
हो जाती है तथा लोगों को वास्तविक रूप में अपने उपभोग को कम करना 
पड़ता है क्‍योंकि कीमतों में वृद्धि हो जाने से उनकी आय वस्तुओं और सेवाओं 
को कम मात्रा में खरीदने के लिए ही पर्याप्त होती है। परन्तु इसी कार्य 
को हीनाथे प्रबन्धन की अपेक्षा कर अधिक अच्छी तरह से करता है क्योंकि 
कर '“सुगतान करने के सामथ्यं के आधार पर लूगाया जाता है, जब 
कि हीनाथे प्रबन्धन इसी कार्य को बिना भेद-भाव तथा अव्यवस्थित ढंग से 
कख्ता है ॥ 


२०२ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


कर का मापदण्ड (07६६77७ ० 4०5०८०07 ). आधुनिक अर्थशास्त्र में 
कर के परिनियमों को भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यद्यपि य॑ एडम स्मिथ 


के परिनियम के अनुरूप हो हैं । एक अच्छी कर प्रणाडी की निम्नलिखित विशेषतायें 
होनी चाहिए : 


न्याय्यता (८६०४५). कर को विश्िन्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए न्‍्यायोचित 
होना चाहिए तथा इसे भुगतान करने के सामथ्यं" के आधार पर लगाया जाना 
चाहिए जिससे निर्धन व्यक्तियों की तुलना में धनी व्यक्ति अपनी आय तथा अर्जन 
करने की क्षमता के अनुसार अधिक कर दें । यह एडम स्मिथ के 'भुगतान करने की 
क्षमता के परिनियम जंसा ही है। 


अनूप्रेरणा (4706709४6८) . अनुप्रेरणा के मापदण्ड का यह अर्थ है कि कर 
इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए जिससे लोगों के अजन, बचत तथा औद्योगिक 
तथा अन्य प्रकार के व्यवसायों में विनियोग करने की प्रेरणा कुंठित न हो जाये। 
इस' दृष्टिकोण से आय-कर की अपेक्षा व्यय-कर अधिक पसन्द किया जाना 
चाहिए । परोक्ष-करों को प्रत्यक्ष-करों की अपेक्षा अधिक पसन्द करना चाहिए 
क्योंकि ये लोगों के कार्य करने तथा बचत करने की प्रेरणा का उस सीमा 
तक हनन नहीं करते जिस सीमा तक प्रत्यक्ष-कर करते हैं । इस मापदण्ड 
में एडम स्मिथ को निशर्चितता' तथा सुविधा के परिनियमों का कुछ अंश 
सम्मिलित है। 


आधथिक विकास तथा स्थिरता, इस मापदण्ड का अर्थ यह है कि कर इस प्रकार 
से लगाया जाना चाहिए जिससे सरकार को पर्याप्त आय प्राप्त हो सके ताकि वह 
पूर्ण वत्ति तया वाँछित विकास की दर निजी उद्योगों के आथिक विकास करने में 
व्यवधान उत्पन्न किए बिता ही सुनिश्चित कर सके। इस मापदण्ड में “पर्याप्तता 
का परिनियम सन्निहित है । 


प्रशासनीय कुशलूता. प्रशासनीय कुशलता का सम्बन्ध केवछ कर एकत्रित 
करने के व्यय को न्यूनतम करने से ही नहीं है वरन्‌ इस बात से भी है कि कर 
को ऐसा होना चाहिए जिससे कर देते वाले व्यक्तियों पर न्यूनतम भार पड़े, कर 
अपवंचन (८ए०४0०7) को रोका जा सके, तथा कर छूगाने एवं एकत्रित करने की 
विधि सरकार और कर देने वाले दोनों के लिए अत्यन्त सुगम तथा सरल हो । 
यह मापदण्ड ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार एडम स्मिथ का मितव्ययिता 
का परिनियम, यद्यपि एडम स्मिथ के परिनियम से, जो कर एकत्रित करने के व्यय 
तक ही सीमित था, इसका आशय अधिक व्यापक है। 
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न्यूततम सामहीकृत लाभ का सिद्धान्त 


भुगतान करने की क्षमता” का सिद्धान्त तथा प्रमामी-कर प्रणाली हमें समान 
त्याग' के नियम की ओर नहीं ले जातीं वरन्‌ न्यूनतम सामूहीकृृत त्याग ([9770[- 
706 ०६ 688: 4887689/6 82८7706) की ओर हे जाती हैं। समान त्याग 
का अर्थ यह होगा कि त्याग अथवा प्रति व्यक्ति से ली गई उपयोगिता की इकाइयों 
को मात्रा बिल्कुल समान हो । अतः कर के परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति पर रूगाया 
गया कुछ त्याग समान होना चाहिए । न्यूनतम सामूहीकृत त्याग के सिद्धान्त 
(जिसका तात्पय॑ है कि पूरे समाज पर कूल त्याग न्यूनतम हो) का अर्थ यह है 
कि प्रत्येक व्यक्ति का कुल त्याग नहीं वरन्‌ सीमान्त त्याग समान हो । यदि सीमान्त 
त्याग समान नहीं है तब समाज के कुल त्याग में कमी करके कर-भार का उस बिन्द्‌ 
तक पुनःवितरण किया जा सकता है जिस बिन्द पर त्याग न्यूनतम होता है । 
इस सिद्धान्त का ताकिक आशय यह है कि करारोपण के बाद सबके पास शेष 
उपयोगिता समान हो, न कि प्रत्येक व्यक्ति से ली गयी उपयोगिता समान हो | 

मान लीजिये हम अ और ब दो ऐसे व्यक्तियों को लेते हैं जो एक प्रकार को 
परिस्थिति में हैं और कर प्रणाली इस प्रकार की है जिससे प्रत्येक व्यवित 
का सीमातन्त त्याग समान है । यदि अ एक रुपया अधिक कर देता है तथा ब को 
एक रूपया कम कर देना पड़ता है तब परिणाम यह होगा कि कुल त्याग में वृद्धि 
हो जायगी। ऐसा इसलिए है कि अ और ब दोनों समान स्थिति में हैं और यदि 
अधिक कर लगाया जाता है, तो दोनों के लिए सीमान्त त्याग में वृद्धि होगी तथा 
कम कर लगाने पर सीमान्‍्त त्याग में कमी होगी । अ जो अब १ रुपया अधिक कर 
देता है उसके सीमान्त त्याग में वृद्धि, ब के सीमान्त त्याग में १ रुपया कम' कर 
देने से हुई कमी की अपेक्षा, अधिक होगी । यह इस बात को स्पष्ट करता है कि 
समाज पर कुल त्याग न्यूनतम उस' समय होगाः जब कर द्वारा विभिन्न व्यक्तियों 
पर हुआ सीमान्‍्त त्याग समान रहता है। समान रूप से यह तक तब भी लागू 
होगा जब अनेक व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में हैं । 

न्यूनतम सामूहीकृत त्याग के सिद्धान्त को एक चित्र के द्वारा भी समझाया जा 
सकता है। विभिन्न आय के वर्गों को 5-७७8 पर तथा आय-स्तर को ए-क४5ां5 
पर दिखलाया गया है। न्यूनतम सामूहीकृत त्याग के सिद्धान्त का अर्थ होगा कि 
(१) एक निरद्िचित न्यूनतम आय के छोग--चित्र २ में £, |, # और £ वर्ग के 
व्यक्ति--जिनकी वाषिंक आय ३,६०० रुपया से कम है कर से पूर्णतः मृक्‍त हैं; 
(२) एक निश्चित सीमा से ऊँची आय को, जिसे ४४ रेखा द्वारा दिखाया गया है, 
विभिन्न आय के अंशों पर कर की दरों को इस प्रकार से व्यवस्थित करके आत्म- 
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सात किया जा सकता है कि १४ राख रुपया से अधिक आय वाले व्यक्तियों की 
सम्पूर्ण अतिरिक्त आय कर द्वारा ले ली जाये; तथा (३) इन सीमाओं के भीतर 
आय वाले लोगों (हमारे उदाहरण में जिनकी आय ३,६०० रुपया से अधिक है 
तथा १३ लाख रुपये से कम) अर्थात्‌ चित्र २ में ४, 2, / और & आय श्रेणी वाले 
व्यक्तियों पर कर की दर अत्यन्त तीज प्रगामी है । 
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एक निदचित सीमा से कम आय वाले व्यक्तियों को कर से बिल्कुल मुक्त 
कर देना आवश्यक है क्योंकि यदि इन लोगों पर भी कर लगा दिया जाता है तब 
सभी कर देने वाले व्यक्तियों के त्याग को बराबर करने के लिए यह आवश्यक हो 
जायेगा कि ऊँची आय वाले व्यक्तियों पर अधिक दर से कर रूगाया जाये। ऐसा इसलिए 
है कि निम्नतर आय वाले व्यक्तियों की आय' उनके निम्नस्तरीय जीवन-निर्वाह के 
लिए भी पर्याप्त नहीं होती, तथा उन पर छूगाया गया १ रुपया कर भी महान त्याग 
तथा अधिक मनोवेज्ञानिक भार उत्पन्न करता है। उच्चतम आय वर्ग के व्यक्ति 
भो समान सीमान्त त्याग करें इसके लिए यह आवश्यक है कि उन पर ऊँचे दर 
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से कर लगाया जाये। यदि न्यूनतम आय-स्तर के व्यक्तियों पर कर लगाया जाता 
है तब सभी कर-दाताओं के समान सीमान्त त्याग के लिए यह आवश्यक हो जायेगा 
कि ज्यों-ज्यों उनकी आय में वृद्धि होती जाये त्यों-त्यों प्रगामिता की दर में भी वृद्धि 
होती जाये । इसके अतिरिक्त, कम आय वाले व्यक्तियों पर लगाया गया प्रत्यक्ष- 
कर प्रशासनीय कुशलता के परिनियम की अवहेलना करता है क्योंकि कम आय- 
वाले बहुत से व्यक्तियों से केवल अल्प राशि ही कर द्वारा एकत्रित को जा 
सकेगी । इसलिए कर के सामूहीकृत त्याग को न्यूनतम करने के लिए यह आवश्यक 
है कि कम आय वाले वर्ग के लोगों को आय-कर जेसे प्रत्यक्ष-कर से बिल्कुल ही 
मुक्त कर दिया जाये। 


सबसे अच्छा तो यह होता कि अतिरिक्त ऊँची आयों को आत्मसात कर करो- 
परान्त सभी ऊँची आय वाले व्यक्तियों के पास समान आय शेष छोडी जाती। ऐसी 
स्थिति में चित्र २ की ४४ रेखा, जो करोपरान्त छोड़ी गयी सर्वाधिक आय को 
प्रदर्शित करती है, एक अनुभूमिक सीधी रेखा होती । परन्तु यदि ऐसा किया गया 
होता तो ऊँची आय-वर्ग के व्यक्तियों की अधिक आय अजित करने की प्रेरणा 
कुण्ठित हो जाती । यदि ऊँचे आय-वर्ग के व्यक्तियों के पास करोपरान्त उनसे कम 
आय-वर्ग वाले व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ अधिक आय शेष रह जाती है तब आय 
का यह अन्तर उनकी आय वृद्धि करने की प्रेरणा को सुरक्षित रखता है। इसी 
कारण से ४४ रेखा कुछ बायें से दाहिनी ओर भुकती हुई खींची गयी है जो यह 
प्रदशित करती हैं कि कर के बाद & आय-श्रेणी वाले व्यक्तियों के पास 8 आय- 
श्रेणी वाले व्यक्तियों की भपेक्षा कुछ अधिक आय शेष रह जायेगी तथा इसी प्रकार 
अन्य वर्गों के बारे में भी दिखलाया गया है। न्यूनतम सामूहीक्ृृत त्याग के सिद्धान्त 
के लिए यह आव्रदयक है कि न्यूनतम तथा उच्चतम आय-वर्ग के व्यक्तियों पर 
कर प्रगामी वृद्धिमान दर के आधार पर आशिक स्थितियों, लोगों की आय तथा 
जीवन-स्तर के सम्बन्ध और धन के वितरण को ध्यान में रखकर लगाना चाहिए । 


आलोचनायें. न्यूनतम सामूहीकृत त्याग” के सिद्धान्त के विरुद्ध अन्य आलोच- 
नायें की गई हैं :-- 

(१) यह तक प्रस्तुत किया गया है कि करारोपण का यह सिद्धान्त अपूर्ण है 
क्योंकि यह सावंजनिक व्यय के प्रश्नावों को ध्यान में नहीं रखता। परन्तु यह आलो- 
चना सारहीन है क्योंकि उसी सामान्य विचार को हम व्यय-पक्ष पर भी लागू कर 
सकते हैं । उदाहरणार्थ, यदि हम न्यूनतम त्याग के तक को स्वीकार करते हैं कि 
कर के उपरान्त अतिरिक्त आय का अपहरण इस' प्रकार हो जाता है जिससे पूर्ण 
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आय की समानता स्थापित हो जाती है, तब सिद्धान्ततः ऐसा कोई कारण नहीं है 
कि कर के परिकलन में व्यक्तियों के हित में किए गए सरकार द्वारा व्यय के 
'लाभपूर्ण प्रभावों को सम्मिलित न किया जाये । इस आलोचना को दूर करने के लिए 
हमें सावंजनिक आय की “नियोजन स्थिति! तथा आय की “वास्तविक' प्राप्ति! स्थिति 
में भेद स्पष्ट करना चाहिए। “जब हम सावंजनिक' आय के नियोजन पर विचार 
करते हैं, अर्थात्‌ कितनी आय प्राप्त करनी है, तब हमें इस बात पर भी विचार 
करना होता है कि उसका व्यय किस प्रकार से होगा तथा लोगों के हित में उसके 
सम्भावित प्रभाव क्‍या पड़ते हैं। परन्तु जब हम इस' बात पर विचार करते हैं कि 
आय-प्राप्ति किस प्रकार से की जाये, तब हम निस्‍्सन्देह सावंजनिक व्यय पर निष्पक्ष 
रूप से विचार कर सकते हैं। 


(२) न्यूनतम सामूहीकृत त्याग का सिद्धान्त कुछ छोगों को कर से बिल्कुल 
मुक्त कर देता है और इसलिए यह दोषपूर्ण है। सावंजनिक व्यय में प्रत्येक व्यक्ति 
को कुछ न कुछ योग देना चाहिए और यदि कुछ लोग कर से बिल्कुल मुक्त कर 
दिए जाते हैं तब वे सावंजनिक आय में कुछ भी योग नहीं देते तथा वे उस उत्तर- 
दायित्व की भावना का अनूभव नहीं करते जो सामान्य हित के लिए आवश्यक 
है। इसके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि न्यूनतम सामूहीकृत त्याग” का सिद्धान्त 
केवल प्रत्यक्ष-करों पर ही लागू होता है तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्ति (जो ऐसे 
कर नहीं देते) परोक्ष-करों का भुगतान करते हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं 
हैं कि वे सावंजनिक व्यय में कुछ भी योग-दान नहीं देसे । 


(३) यह भी तक प्रस्तुत किया जाता है कि चेंकि “न्यूनतम सामूहीकृत त्याग' 
सिद्धान्त के अन्तर्गत ऊँची आय वरगं के लोगों पर अधिक ऊँची दर से कर लगाया 
जाता हैं अतः उनकी बचत तथा कार्य करने की प्रेरणा कुष्ठित हो जाती है। इसके 
विरुद्ध हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि अत्यन्त ऊँची आय-वर्ग के 
व्यक्तियों की आय में तो स्वतः वृद्धि होती रहती है चाहे ये लोग अधिक तत्परता 
से कार्य करें या न करें । प्रेरणा का प्रश्न तो केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए उठता 
है जो न्यूततम मृक्त-सीमा तथा उच्चतम आय-सीमा के बीच होते हैं। अतः यह 
नहीं कहा जा सकता कि “न्यूनतम सामूहीकृत त्याग” का सिद्धान्त अनुप्रेरणा परि- 
नियम के विरुद्ध है । 


(४) बहुधा यह कहा जाता है कि न्यूनतम' सामूहीक्ृत त्याग का सिद्धान्त केवल 
प्रत्यक्ष-करों में ही छागू होता है, परोक्ष-करों में नहीं। परन्तु परोक्ष-करों में भी कुछ 
अंश तक प्रगामिता ऐसी वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर जिनका उपभोग अधिकाँश 


सावंजनिक आय २०७ 


ऊँची आय-वर्ग के व्यक्ति करते हैं (जेसे रेडियो, कार तथा रेफ्रीजरेटर इत्यादि) 
तया निर्धन व्यक्तियों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर कम कर रूगाकर 
लाई जा सकती है। यह सही तक॑ है कि परोक्ष-करों में प्रत्येक व्यक्ति के सीमान्त 
त्याग को समान नहीं किया जा सकता। परन्तु यह आलोचना केवल न्यूनतम 
सामूहीकृत त्याग के सिद्धान्त पर ही नही लागू होती वरन्‌ राजवित्त के सम्पूर्ण 
सिद्धान्त पर भी लागू होती है। मानवीय संस्थायें अपूर्ण होती हैं तथा हमारे पास 
उपलब्ध मापने तथा परिकलन करने की विधि अपर्याप्त है। इसलिये कर में या 
अन्य किसी भी वस्तु में सीमान्त त्याग का उचित ढग से समायोजन करना पूर्ण रूप 
से सम्भव नहीं है । अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सभी व्यावहारिक कार्यों 
के लिए न्यूनतम' सामहीकृत त्याग का सिद्धान्त करारोपण का एक संतोषजनक 
सिद्धान्त है । 


हैः 


अध्याय १६ 


करापात 
([#ट८ंत&ा66 0 25 ०7०7) 


करापात का सिद्धान्त करों के हस्तान्तरित होने की दह्शाओं तथा प्रक्रियाओं 
एवं विभिन्न व्यक्तियों में कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार के वितरित होने के अनुपात 
का अध्ययन करता है। इस सिद्धान्त को भी भाँति समझने के लिए यह 
आवश्यक है कि आघात (77030), विवर्तन (४78) तथा आपात (00 ॑- 
१०४०६) को परिभाषित कर लिया जाये । 


६ 


आधघात (787]09८0) . आधात उस व्यक्ति पर पड़ता है जो सर्वप्रथम 
कर का भूगतान करता है। उदाहरणार्थ, आयात-कर का आधात उस वस्तु 
के आयातक पर पड़ता है, उत्पादन-कर का उत्पादक पर तथा गृह-कर का आघात 
मकान मालिक पर पड़ता है। यद्यपि ये छोग कर सरकार को दैते हैं परन्तु ये 
अधिक से अधिक उसके भार को दूसरों पर विवर्तित करने का प्रयास करते हैं। 
ये अपने प्रयास में केवल सीमित अंश तक ही सफल हो सकते हैं तथा यदि 
परिस्थितियाँ उनके प्रतिकूल हैं तब यह प्रक्रिया अत्यधिक समय ले सकती है। 
परन्तु वे कर का अधिकांश अनुपात अथवा कुछ परिस्थितियों में तो सम्पूर्ण कर 
को दूसरे व्यक्तियों पर विवर्तित कर सकते हैं । 


विवर्तत (8772). यह वह प्रक्रिया है जिससे कर को एक व्यक्ति से 
दूसरे व्यक्ति पर स्थानान्तरित किया जाता है। कर का विवतेन केवल वस्तुओं 
और सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तत करके किया जा सकता है । इसका विवर्तन 
या तो आगे अथवा पीछे की ओर किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, आयातक जो 
आयात-कर देता है वह आंशिक रूप में उसका विवर्तेन उपभोक्ताओं पर थोक 
तथा फूटकर विक्रेताओं के द्वारा आयात की गई वस्तुओं के मूल्य में वद्धि करके 
कर सकता है, तथा आंशिक रूप में उसका विवर्तन पीछे की ओर विदेशी उत्पादकों 
पर उनसे खरीदी गईं वस्तुओं के कम दाम देकर कर सकता है । इसी प्रकार 
उत्पादक जो उत्पादन-कर देता है वह कुछ भाग का विवतंन उपभोक्ताओं पर 
तथा कुछ भाग का विवतंन कच्चे माल, मशीन तथा उत्पादन के साधनों को 
प्रदान करने वालों पर कर सकता है। 


करापात २०९, 


आपात (॥7८6(67०८८). यह व्यक्ति पर कर का अन्तिम मौद्रिक भार 
है जिसका विवर्तन वह अब आगे दूसरे व्यक्तियों पर नहीं कर सकता । एक उप- 
भोकक्‍्ता जो आयात की गई वस्तुओं का अधिक मूल्य देता है तथा दूसरों पर उसके 
भार को विवर्तन नहीं कर सकता, वह करापात के उस अंश का वहन करता है 
जो उस पर पड़ता है और उसके मौद्रिक भार को भी उठाता है । एक श्रमिक को 
उत्पादन-कर के उस अंश का वहन करना पड़ता है जो उस पर मौद्रिक मजदूरी में 
कमी के रूप में पड़ता है तथा जिसे वह दूसरों पर विवर्तित करने में समर्थ नहीं 
है। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । 


करापात को अधिक व्यापक रूप में परिभाषित करने के अनेक प्रयास किये गये 
हैं जिससे इसके अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों में उत्पादन के साधनों की विनियुक्ति के 
प्रभाव, अथवा वृत्ति के लिए आये हुए उत्पादन के साधनों की पूर्ति पर प्रभ्नाव भी 
निहित हों । इन व्यापक परिभाषाओं के विपरीत १९२७ में कालूविन कमेटी ने इस 
सम्बोध को सीमित बनाने का प्रयास किया, जिसका सम्बन्ध तात्कालिक अल्पकालीन 
वितरणात्मक प्रभावों से था न कि सापेक्ष्य प्रदा तथा कार्य करने वाले साधनों की 
पूर्ति पर हुए दीघेकालीन प्रभावों से | सेलिगमैन के अतुसार “हम वास्तविक करा- 
पात को उसी समय ठीक तरह से जान सकते हैं जब हमें यह ज्ञात हो जाय कि कब, 
क्यों तथा किस प्रकार से कर का विवतन होता है और जब हम करापात का सही 
ज्ञान प्राप्त कर के तभ्वी हम कर के व्यापक प्रभावों की व्याख्या कर सकते हैं। 
अतः हमें करापात तथा कर के प्रभावों के भेद को स्पष्ट कर लेना चाहिए। 
करापात का अथ है अन्तिम मौद्रिक भार, तथा कर के प्रभाव का अर्थ होता है 
उपभोग, उत्पादन, विनिमय, तथा वितरण पर हुए प्रभाव जिसमें करापात भी 
सम्मिलित है । 


हमने इस बात को ऊपर ही स्पष्ट कर दिया है कि करापात तथा कर का 
विवर्तव वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में हुए परिवतंनों के द्वारा होता है । एक चित्र 
द्वारा इस प्रकिया को प्रदरशित किया जा सकता है। चित्र ३ में बेची तथा खरीदी 
गई वस्तुओं की मात्रा को ह-5४8 पर तथा प्रति इकाई वस्तु का मूल्य ए-०००४5 
पर दिखलाया गया है। क्रम तथा विक्रय की गई वस्तुओं का पूति वक्त 8७ तथा मांग 
वक्र [)]) कर लगने के पूर्वे २ बिन्दु पर मिलते हैं तथा (0४ मात्रा के लिए (0? 
मूल्य दिया जा रहा है । अब यदि । () के बराबर कर लगाया जाता है तब पूर्ति वक्त 
विवर्तित होकर 5/5' का रूप ग्रहण कर लेगी तथा (५ मात्रा, जिसका अब क्रय- 

प्‌श४ 


२१० अथंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


के फे५ 
कक 


विक्रम होता हैं, के लिए 0? मूल्य दिया जायेगा । चूंकि उपभोक्ता 07 (+-]२९) 
के बराबर तो कर लगते के पहले ही मूल्य दे रहा था, इसलिए वह अब कर के 


ो 
डक 


श्ा(ई£६ शह्8 शाजा 05 टाबाष0आर 


० हे 
>> 0७क्षपगाए 8006ठा #५४० 5000 


चित्र ३ 


उपरान्त केवल प५ट मात्रा के बराबर अतिरिक्‍त मूल्य देता है तथा मूल्य बढ़कर 07 
(५) हो जाता है। इस प्रकार करापात अथवा [उत्पादकों और उपभोक्ताओं 


पर प्रत्यक्ष मौद्रिक भार नम के अनुपात में पड़ता है । 


विभिन्न व्यक्तियों--क्रताओं तथा विक्रेताओं--में कर के भार का विभाजन 
उतकी मांग ओर पूर्ति में सापेक्षिक छोच के अनुसार होगा । इसे निम्तलिखित ढंग 
से दिखाया जा सकता है : 
कर परिमाण में हुआ अनुपातिक परिवर्तन 
मांग की लोच+-- टन पटट जान मन 
मूल्य में हुआ अनुपातिक परिवतंन 
__५77/(0०४ 
. गफ़ शाप 
भी धर 
ठारए पछ 
, परिमाण में हआ अनपातिक परिवतंन 
पति कवि न न 
मूल्य में हुआ अनूपातिक परिवर्तन 
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__'५/०४ 
. ६६९ हर 
पर, हर 
00 ऋछ0 
विक्रेताओं (उत्पादकों) तथा क्रताओं में करापात इस अनुपात में होगा : 


मांग की छोच 
पति की लोच 
4९ >?ए 
__ठ्ण्ब्र्खऋ 
. शाप ८राप 
(2२०८ ८५) 
__जार > कार 00:८0 ' 
.. (020 १६ “7 /ए ८ शाप 
__70 
- गुर 


चूंकि कर (79 के बराबर) के परिणामस्वरूप मूल्य 0? (--7!५) से 
परिवर्तित होकर 07” (5-7७) हो जाता है, इसलिए 77 कर-भार का 
बहन उपभोक्ता करता है तथा 0७ भार का वहन उत्पादक | हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विक्रेताओं (उत्पादकों) और क्रेताओं (उपभोक्ताओं ) 
में करापात का विभाजन उनकी मांग और पूर्ति की सापेक्ष्य छोच के अनुसार 
होता है। 


वस्तुओं पर कर (६३७९४ 070 ०७077004768). विवत॑न की प्रक्रिया में 
कर का मौद्विक भार कुछ अंश तक सम्बन्धित पक्षों पर पड़ सकता है तथा 
वास्तविक करापात का विश्वाजन क्रेताओं तथा विक्रेताओं की सापेक्ष्य मांग और 
पति की लोच के अनुसार होता है। यह प्रक्रिया इतती परिजटिल होती है कि इसके 
सम्बन्ध में कोई निदिचत नियम नहीं निर्धारित किया जा सकता । केवल इसकी 
व्यापक प्रवृत्तियों को ही बतलाया जा सकना सम्भव है। यदि किसी वस्तु की मांग 
पूर्णतया अलोचपूर्ण है जबकि पूर्ति पूर्ण तया छोचपूर्ण है, तब सम्पूर्ण करापात क्रेता पर 
डोगा । इसके विपरीत, यदि वस्तु की पूति पूर्ण तया अछोचपूर्ण है जबकि उसकी 
माँग पूर्णतया छोचपूर्ण होती है, तब करापात का सम्पूर्ण भार विक्रेता पर पड़ेगा। 


२१२ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


परन्तु ये चरम स्थितियाँ हैं और बहुधा क्रेता एवं विक्रेता दोनों कर के मौद्रिक 
भार (अर्थात्‌ वास्तविक करापात) का वहन माँग और पूर्ति की लोच के अनुपात 
में करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आयात-कर, उत्पादन-कर, बिक्री-कर तथा 
अन्य प्रकार के करों का भार विभिन्न व्यक्तियों पर उनकी माँग और पूर्ति की 
सापेक्ष्य लोच के अनुपात के अनुसार होगा । 

वास्तविक एकाधिकारिक आय की स्थिति (0886 07 %7070]00 ४ श6६ 
7८०९८००८) . यदि वास्तविक एकाधिकारिक आय अथवा अन्य प्रकार के अतिरेकों 
पर एक राशि में ही कर लगा दिया जाता है तब उसका विवरतन नहीं हो सकता 
क्योंकि अतिरेक अजित करने वाला व्यक्ति अथवा एकाधिकारिक आय प्राप्त करने 
वाला एकाधिकारी तो वस्तुओं का अधिकतम मूल्य अपनी आय को सर्वाधिक 
करने के लिए लेता ही है। अत: कर का विव्तत नहीं किया जा सकता । केवल 
जब कर प्रगामी दर से लगाया जायेगा तथा उसकी दर में वृद्धि अतिरेक की मात्रा 
में वृद्धि के साथ होती है तब एकाधिकारी अथवा अतिरेक अजित करने वाला 
व्यक्ति विभिन्न मूल्य ले सकता है जो उसके हित में हों। ऐसी स्थिति में कर के 
कुछ अंश का विवतंन क्रेताओं पर हो जायेगा क्योंकि एकाधिकारी या अतिरेक अजित 
करते वाला व्यक्ति अपने अतिरेक को सर्वाधिक करते के लिए वस्तु के मूल्य में 
वृद्धि कर देता है। 

आय-कर की स्थिति (०9७४6 0 770८0776 ४००८) . कुछ अथंशास्त्रियों के 
मतानुसार सामान्य आय-कर का विवर्तन नहीं किया जा सकता । इसके पक्ष में 
डाल्टन ने तीन तक दिये हैं : 

(१) यदि अतिरेक नहीं है तब कोई आय-कर नहीं होगा चाहे अन्य प्रकार 
के कर भले ही दिये जायें। आयकर उत्पादन की लागत नहीं होता वरन्‌ व्यवसाय 
में सफलता की लागत होता है । 

(२) व्यावसायिक लोग जो मूल्य प्राप्त करते हैं वह दी गई आय-कर की मात्रा 
द्वारा प्रभावित नहीं होता । परिस्थितियों को देखकर जो वे सर्वाधिक आय सुनि- 
दिचत करते वाला मूल्य लेते हैं वह इस बात द्वारा बिल्कुल प्रभावित नहीं होता 
कि वे आय-कर देते हैं अथवा नहीं या कितना दैते हैं । 

(३) संसाधनों की पूत्ि की छोच जो सामान्य आय-कर के योग्य होती है वह 
अल्पकाल में अत्यन्त अल्प होती हैं, क्‍योंकि कर के परिणामस्वरूप एक प्रयोग 
से दूसरे प्रयोग में संसाधनों का विनियोजन लाभप्रद नहीं होगा यदि वह पहले भी 
ल्भप्रद नहीं था। 


करापात २५१३ 


इस तक में प्रमुख दोष यह है कि यह आय में निहित 'अधिशेष अंश” तथा 
अन-अधिशेब अंश (0707-67 6६०ा7८४४) में भेद स्पष्ट नहीं करता। चूंकि 
आय का क्रय विक्रय होता है, इसलिये क्रेता तथा विक्रेता में एक प्रकार का विनियोग 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। अतः सिद्धान्ततः कर का विवर्तन हो सकता है। 
यदि डाक्टर डाल्टन तथा अन्य लोगों के निष्कर्ष सही हैं तब इसका यह अथे होगा 
कि आय की मांग या आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयास अथवा थकन की 
पूर्ति पूर्णतः अलोचपूर्ण है क्योंकि तभी वे कर का विवर्तत करने में समर्थ नहीं हो 
सकेंगे । सामान्य आय-कर का विवर्तन किया जा सकता है यद्यपि बहुधा इसका 
विवर्तन नहीं किया जाता । चूँकि अधिकांश आयों में कुछ अधिशेष अंश रहता है 
इसलिये आय पर लगाया गया अनुपातिक अथवा 'एक निश्चित राशि” कर का 
विवतंत नहीं हो सकता । परन्तु यदि कर अधिशेष अंश से अधिक लगाया जाता है 
तब यह प्रयास की पूति को घटा देगा । ऐसी स्थिति आय पर उन करों की भी 
होती है जो प्रगामी रूप में अधिशंष अंश पर पड़ते हैं । ऐसी स्थिति में भी एसा 
हो सकता है कि कर देने वाले के लिये सबसे उपयुक्त स्थिति यह हो सकती है कि 
वह प्रयास की पूर्ति में कमी करके अपने आराम में वृद्धि कर ले। बहुत सी चस्तुओं 
में 'अधिशेष अंश” अत्यन्त सूक्ष्म होता है, इसलिए बहुधा वस्तुओं पर लगाये 
गये करों का विवर्तन हो जाता है। 


कर के प्रभाव (८76८४ 0 (३5०४7४०7) . करापात तो कर के केवल 
उन्हीं प्रभावों को प्रदरशित करता है जो मौद्रिक भार से सम्बन्धित होते हैं । परन्तु 
हमें विनिमय, उपभोग, वितरण तथा आर्थिक विकास की दर पर हुए कर के 
प्रभावों को भी देखना चाहिए। इस सम्बन्ध में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती 
हैं: (१) विभिन्न करों के प्रभाव विभिन्‍न व्यक्तियों के कार्य, बचत तथा उपभोग 
करने की प्रवृत्ति पर भिन्‍न-भिन्‍न पड़ते हैं; (२) परिवतेतशील दह्ाओं के साथ- 
साथ प्रभावों में परिवर्तत इस प्रकार होता 'है जिसे नापा नहीं जा सकता; तथा 
(३) कर के सामान्य प्रभाव करापात के प्रभावों की अपेक्षा अधिक जटिल होते 
हैं तया उनकी व्यापक जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। फिर भी विभिन्‍न 
करों के सम्भावित सामान्य प्रभावों के बारे में कुछ साधारण विचार प्रस्तुत किये 
जा सकते हैं। 

वस्तु करों के प्रभाव. यह कर वस्तुओं पर आयात, उत्पादन, विक्रय, क्रय तथा 
उपभोग पर लगाये गये करों का रूप ग्रहण कर सकते हैं। ये सभी परोक्ष-कर 


१. आय का अधिशेष उसे कहते हैं जो (अवसर लागत” पर अतिरेक होता है। 


२१४ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


ऋेताओं एवं विक्रेताओं द्वारा उनकी मांग और पूर्ति की सापेक्ष्य लोच के अनुसार 
दिये जाते हैं। परन्तु सब कुछ मिलाकर इन करों का प्रभाव यह होता है कि 
उत्पादन, आयात तथा उपभोग में कमी हो जाती है । जहां तक ऐसा होता है 
बहाँ तक उपभोग स्तर तथा आथिक विकास की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता 
है । इसके अतिरिक्त वस्तुओं के कम' उत्पादन तथा कम बिक्री का बहुधा प्रभाव 
यह होता है कि कच्चे माल, श्रम तथा अन्य उत्पादन के साधनों की माँग कम 
होती है तथा इनकी कौमतें कम हो जाती हैं । परन्तु इसके विरुद्ध हमें इस बात 
परु भी विचार करना चाहिये कि अधिक आय के कारण सावंजनिक व्यय में 
वृद्धि का क्‍या परिणाम होगा ? सार्वजनिक व्यय की वृद्धि से बस्तुओं की मांग बढ़ 
जायेगी जिससे उनके उत्पादन और उपभोग में वृद्धि होगी तथा इससे कच्चे माल, 
श्रम तथा अन्य उत्पादन के साधनों की मांग भी बढ़ेगी । 

चूंकि अधिकांश आधुनिक राज्य अपनी आय का अधिक अंश उत्पादक कार्यो 
पर व्यय करते हैं, अतः यह आवश्यक नहीं है कि सार्वजनिक आय तथा व्यय 
पर साथ विचार करने पर कर का प्रभाव उत्पादन, विनिमय, उपभोग तथा वितरण 
पर प्रतिकूल पड़ेगा । बहुत सम्भावना इस बात की भी है कि कर उत्पादन 
प्रणाली में अनुकूछ परिवर्तन उत्पन्न करे तथा इसके द्वारा धन के वितरण में 
भी कुछ सुधार हो सकता है यदि परोक्ष-कर विलासिता की वस्तुओं तथा ऐसी 
वस्तुओं के उत्पादन को हतोत्साहित करते हैं! जो लोगों के स्वास्थ्य, क्षमता तथा 
चरित्र पर बुरा प्रभाव डालती हैं तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित 
करते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य तथा क्षमता मे व॒द्धि करने में सहायक होते हैं। 

आय-कर तथा अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष करों के प्रश्नाव. चूँकि ये कर 
सामान्यतः प्रगामी होते है, अतः धन के वितरण को सुधारने, सम्पत्ति तथा 
अज॑न क्षमता की असमानताओं को दूर,करने में ये सहायक होते हैं। अत्यधिक 
आय-कर का प्रतिकूल प्रभाव यह हो सकता है कि छोगों के कार्य करने की 
प्रेरणा तथा बचत करने की इच्छा समाप्त हो जाये | परन्तु कुछ सीमा तक यह 
दोष कर को दर को एक निश्चित सीमा के भीतर रखकर तथा प्रत्यक्ष करों 
का सतकता से चुनाव कर के दूर किया जा सकता है । “धनी व्यक्तियों का 
अधिव्यय (075-5०ए78) कर के भार का परिणाम नहीं होता तथा आय-कर 
के उस विचित्र प्रश्नाव द्वारा होता है जो बचत को हतोत्साहित कर उपभोग को 
प्रोत्साहित करता है। यदि आय-कर से प्राप्त होने वाली उतनी ही मात्रा को 
अधिक धनी व्यक्तियों से व्यय-कर के द्वारा प्राप्त किया जाये तब धनी व्यक्तियों 
के उपभोग में कमी हो जाना निश्चित है तथा उसी अनृपात में बचत में वृद्धि भी 


अध्याय १७ 
कर-दान बामताः 
( [959/76 (४०]290(9) 


किसी देश अथवा! व्यक्ति की कर-दान क्षमता को ज्ञात करने का उद्देश्य कर की 
उस सीमा को जानकारी प्राप्त करना है जहाँ तक सार्वजनिक आय प्राप्त करने के लिए 
कर लगाया जा सके तथा ऐसी प्रतिकूछ परिस्थितियाँ न उत्पन्न हो जायें जिनसे 
करारोपण का उद्देश्य ही नष्ट हो जाये। शाब्दिक अं में किसी राष्ट्र की कर-दान 
क्षमता कुल राष्ट्रीय आय ऋण ( 777705 ) जनसंख्या के जीवन निर्वाह के लिए 
वांछित राशि के बराबर होती है। परन्तु कर-दान क्षमता का इस प्रकार का अर्थ 
वास्तविक नहीं है। इस पर विचार करते समय हमें लोगों की अज॑न क्षमता तथा 
जीवन निर्वाह व्यय पर हुए कर तथा सावंजनिक व्यय के प्रभावों को भी ध्यान 
में रखना चाहिए। कर-दान क्षमता के सम्बोध का अध्ययन बहुधा दो रूप में किया 
जाता है: (१) निरपेक्ष (2050!प7/6) कर-दान क्षमता, तथा (२) सापेक्ष्य 
(769/ए८) कर-दान क्षमता। 


निरपेक्ष कर-दान क्षमता. निरपेक्ष कर-दान क्षमता को परिभाषित करना 
अत्यन्त कठिन है। सर जोशिया स्टैम्प के मतानुसार एक राष्ट्र की निरपेक्ष कर- 
दान क्षमता वह सर्वाधिक कर की मात्रा होती है जिसे छोग बिना वास्तव्रिक कष्ठट- 
मय एवं निक्ृष्ट जीवन व्यतीत किए तथा आशिक संगठन को बिना अत्यधिक 
अस्त व्यस्त किए सावंजनिक कोष को दे सकने में समर्थ होते हैं । यह परिभाषा 
अस्पष्ट तथा अनिश्चित है क्योंकि वास्तविक कृष्टमय तथा निक्ृष्ट जीवन' शब्द 
का स्पष्ट अर्थ दे सकना सम्भव नहीं है । फिण्डले शिराज ने निरपक्ष कर-दान क्षमता 
की परिभाषा निष्पीड़नियता की सीमा (| 00 8धृुप०८2००॥॥६०) के रूप 
में दी' है। एक दूसरे स्थान पर वे इसकी परिभाषा “न्यूनतम उपभोग से अतिरिक्त 
उत्पादन के रूप में देते हैं जो प्रति इकाई जनसंख्या के लिए उतना उत्पादन बनाए 
रखने के लिये आवश्यक है जिससे अनेक वर्षों तक वास्तविक जीव्रन स्तर अप- 
रिरतित रहे । अपनी पुस्तक में एक दूसरे स्थान पर शिराज इसे “राष्ट्र की अनु- 
कूलतम कर देयता' के रूप में परिभाषित करते हैं जिसका अथे है प्राप्त तथा व्यय 
किये जाने वाले कर की सर्वाधिक मात्रा जो समाज में सर्वाधिक आर्थिक कल्याण 
उत्पन्त करें। शिराज द्वारा दी गई कर-ञदान क्षमता की विभिन्न परिभाषाओं में 
कुछ अन्तर है परन्तु सामान्यतः: उनका आशय लरूगभग एक ही है। कठिनाई तो यह 
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है कि हम यह ठीक नहीं जानते कि किसी दी हुई परिस्थिति में “निष्पीड़नियता की 
सीमा” क्या है तथा वास्तविक जीवन निर्वाह' को ठीक-ठीक परिभाषित करना भी 
सम्भव नहीं है जो कर देने के उपरान्त अनेक वर्षों तक अपरिवर्तित रहें। इन सब 
बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि डाक्टर डाल्टन अधिक सही 
थे जब उन्होंने निरपेक्ष कर-दान क्षमता के सम्बोध को “मन्द संक्रम (ड70४700 
गप4॑6[6९) के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बताया तथा यह कहा कि समाज की 
कर-दान क्षमता के विषय में विस्मित छानबीन एक भ्रान्ति है । 
निरपेक्ष कर-दान क्षमता का कुछ साथेक अर्थ निकाला जा सकना सम्भव है यदि 
हम कर तथा व्यय दोनों को दृष्टि में रखें। यह निश्चित करने के लिये कि राज्य 
को कितना कर लगाना चाहिए हमें इस बात पर भी व्रिचार करना चाहिए कि 
उसे कितना व्यय करना चाहिए। ये दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं तथा निरपेक्ष 
कर-दान क्षमता राजवित्त की समस्या है, केवल कर की समस्या नहीं । राज्य को 
'उस समय तक कर लगाते तथा व्यय करते जाना चाहिए जब तक सार्वजनिक व्यय 
द्वारा सीमान्त लाभ कर के सीमान्त त्याग से अधिक हो । इसके बाद राज्य को कर 
नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ सामाजिक कल्याण सर्वाधिक होता है। यदि निर- 
पेक्ष कर-दान क्षमता को इस प्रकार परिभाषित किया जाये तब कर की मात्रा पर 
एक' निरपेक्ष सीमा लगाई जा सकती है जहाँ तक राज्य को कर लगाना चाहिए । 
अनुकूछतम बजट का सम्बोध (0070०0७+ ० ऊकए्शाणों >प्रत82८:) . 
इसी प्रकार का मत प्रोफेसर मसग्रव का भी है। वे कहते हैंकि कर-दान क्षमता 
शब्द ही पक्षपात पूर्ण है । प्रारम्भ से ही यह समस्या को बजठ के कर-पक्ष तक ही 
सीमित रखती है, व्यय-पक्ष पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, तथा क्षमता पर ही ध्यान 
केन्द्रित कर यह सावंजनिक गृहस्थी के उस उच्चतम आकार को बतलाती हैं 
जितना निजी क्षेत्र सम्भाल सकता है, तथा उस न्यूनतम सीमा की आवश्यकता पर 
ध्यान नहीं देती जिसके बिना निजी क्षेत्र रह ही नहीं सकता। समस्या पर निष्पेक्ष 
विचार करते के लिये यह आवश्यक है कि बजट नीति एवं कल्याण के स्तर के 
सभी अस्तसंम्बन्धों को दृष्टि में रखा जाये; इस प्रकार के दृष्टिकोण में ऐसी 
आकस्मिक स्थितियों पर भी ध्यान देना चाहिए जिनमें अपर्याप्त तथा अत्यधिक 
सामाजिक आवश्यकताओं के स्तर की सनन्‍्तुष्टि हो। अन्य शब्दों में करदान क्षमता 
के सम्बोध का परित्याग अनुकूलतम बजट के सम्बोध के पक्षमें कर देना चाहिए । 
आगे चलकर वे कहते हैं कि अन॒ृकलतम बजट का अपरिष्कृत सम्बोध भी 
जो राष्ट्रीय प्रदा के आकार को बजट नीति से सम्बद्ध करता है, कर-दान क्षमता 
के एकांगी सम्बोध से श्रेष्ठ है जिसमें निम्ततम सीमा की समस्या तथा बजट 
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के व्यय पक्ष पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। यदि कर-दान क्षमता को इस 
प्रकार परिभाषित किया जाये तब इससे कुछ व्यावहारिक लाभ उठाया जा सकता 
है परन्तु उस स्थिति में यह कर-दान क्षमता सम्बोध--जिस' प्रकार से बहुधा इसे 
समझा जाता है--रह ही नहीं पायेगा तथा जिस पर अब हम विचार कर रहे हैं 
वह कर-दान क्षमता नहीं है वरन्‌ दो हुई दशाओं के अन्तर्गत राजवित्त की अनु- 
कूलतम संस्थिति है। इस प्रकार की अनुकूलतम संस्थिति तथा सार्वजनिक आय 
एवं व्यय का स्तर (जो संस्थिति में अवश्य ही समान रहता है) देश-देश में 
तथा एक ही देश में विभिन्न समयों में भिन्न होगा। 

सम्पूर्ण समस्या पर इस नवीन प्रकार से विचार करने के अतिरिक्त एक 
राष्ट्र को निरपेक्ष कर-दान क्षमता के अनुमान करने की समस्या महान कठिनाइयाँ 
उत्पन्न करती है । दिसम्बर १९४५ के 'इकानामिक जनेर' के एक लेख में प्रोफेसर 
कोलित वलाक ने इस मत का प्रतिपादन किया कि राष्ट्रीय आय के एक निश्चित अनु- 
पात से अधिक करारोपण अत्यधिक स्फ तिक दक्षायें उत्पन्न करता है क्योंकि यदि 
हम कर तथा सावंजनिक व्यय के सम्मिलित प्रभावों को ध्यान में रखें तब इसके: 
परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति प्रव्तमान मूल्यों पर कूल मांग को 
सनन्‍्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यह सरकार की कल आय तथा व्यय की 
उच्चतम सीमा निर्धारित करती है। अनेक परिदृढ़ परिकल्पनाओं के आधार पर, 
जिनकी कटु आलोचना अनेक अथंशास्त्रियों ने की है, वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि यदि, मुक्त अर्थव्यवस्था में, राष्ट्रीय आय के २५% से अधिक कर लगता है 
तब इसका निस्सन्देह परिणाम यह होगा कि अत्यधिक स्फीतिक दश्शार्य उत्पन्न हो 
जायेंगी जो कर को इस सीमा से बढ़ने में रोक देंगी। प्रोफेसर केलिन क्लाक के 
अनुसार यह निरपेक्ष कर-दान क्षमता की सीमा है। परलच्तु जित परिकल्पनाओं 
पर यह आधारित है वे अवास्तविक हैं अतः कुछ राष्ट्रीय आय की २५% कर- 
दान क्षमता की सीमा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करती । 

सापेक्ष्य कर-दान क्षमता« सापेक्ष्य कर-दान क्षमता का सम्बोध अपेक्षा- 
कृत अधिक स्पष्ट है । यहाँ पर कर-दान क्षमता का अर्थ होता है विभिन्‍न देशों 
अथवा एक देश के विभिन्न राज्यों की सामान्य व्यय में योग देने की क्षमता 
जिसके द्वारा सबका लाभ होता है। यदि हम राज्य के करदाताओं में कर के 
भार के अनुभाजन पर विचार करते हैं तब उनसे कर प्राप्त करने की सही 
तथा वेज्ञानिक विधि करारोपण के सिद्धान्त के अनुरूप होगी । इसी प्रकार 
जब हम अनेक राष्ट्रों पर विचार करते हैं तब सामान्य व्यय के अर्थ-संचालन 
को सापेक्ष्य कर-दान क्षमता उनकी सापेक्षिक येथ्यताओं द्वारा होगी जिसका! 
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अथे यह हुआ कि सामान्य व्यय का अर्थ संचालन इस प्रकार से होना चाहिए 
जिससे उनकी सीमानत उपयोगितायें समान हों । केवल इसी परिस्थिति में इन 
समाजों का कूल सामूहीकृत त्याग न्‍्यूनतम' होगा । डाल्टन के मतानूसार भी सापेक्ष्य 
कर-दान क्षमता को एक बोधगम्य अथ दिया जा सकता है तथा कुछ आधारभूत 
सिद्धान्तों को निश्चित किया जा सकता है जिनके अनुसार दो या दो से अधिक 
व्यक्तियों में भुगतान करने की योग्यता के आधार पर कर के भारों का विभाजन 
हो सके । इसी प्रकार के सिद्धान्त का प्रयोग दो या दो से अधिक समाजों 
में सामान्य व्यय के भार बहन के लिए भी किया जा सकता है। हम भुगतान 
करने की क्षमता को कर-दान क्षमता भी कह सकते हैं, परन्तु वास्तविक समस्या 
अपरिव्तित ही रहती है। 


किसी राष्ट्र की सापेक्ष्य कर-दान क्षमता अनेक बातों पर आधारित है, जैसे 
(१) कुल राष्ट्रीय लाभांश; (२) इस लाभांश का वितरण; (३) देश में व्यक्तियों 
की संख्या; (४) उनका जीवन स्तर; (५) लोगों का जीवन के प्रति रुख; (६) 
लगाये गए करों का स्वरूप तथा उनके लगाये जाने एवं एकत्रित करने की विधि; 
(७) लोगों को सरकारी व्यय द्वारा प्राप्त हुआ लाभ; (८) सावंजनिक हित के 
लिए कर लगाने तथा सार्वजनिक आय को व्यय करने वाली सरकार की प्रशास- 
नात्मक कुशलता । 


“कर-दान क्षमता देश-देश तथा समय-समय में बदलती रहती है। यह परि- 
वर्तन राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, समय तथा व्यक्तियों में राष्ट्रीय आय का वितरण, एवं 
सामाजिक तथा सामूहिक आधार पर सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र पर आधारित 
हैं। ज्यों-ज्यों इनका क्षेत्र बढ़ता जाता है त्यों-त्यों राज्य कर की मात्रा में वृद्धि 
करके अधिक व्यय कर सकता है । यह राज्य की प्रशासनात्मक कुशलता पर भी 
आधारित है । एक अकुशल राज्य बुद्धिमत्ता से व्यय करने तथा न्यायोचितढंग से 
कर प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। यदि करों की प्राप्ति करारोपण के सिद्धान्त 
के अनुसार तथा व्यय को सावेजनिक व्यय के सिद्धान्त के अनुसार किया जाता है 
तब राज्य अधिक मात्रा में कर की प्राप्ति तथा अधिक मात्रा में व्यय कर सकते में 
समर्थ रहता है। ऐसा वह अन्य प्रकार से नहीं कर सकता । इसमें यह निहित है कि 
लोग एक प्रकार के कर स्तर का वहन एक ही प्रकार की परियोजना में कर सकते 
हैं, अन्य प्रकार से नहीं--ठीक वेसे ही जैसे एक प्रकार के कर को प्राप्त केवल एक 
ही प्रकार के व्यय की परियोजना के अन्तर्गत किया जा सकता है, अन्य प्रकार 
से नहीं ।” 
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हीनाथ प्रबन्धन 
(लीला कांजबाठंग8) 


आधुनिक युग में, विशेषतया छॉड केन्स द्वारा प्रतिपादित नवीन विचार- 
धाराओं के कारण, सन्तुलित बजट का महत्व बहुत कुछ कम हो गया है । फिर 
भी, राज्य का वास्तविक उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण अथवा अधिकांश 
विकास करना होता है तथा ऐसी स्थिति को काफी समय तक बनाये रखना होता 
हैं । इसका अथ यह है कि आवद्यकता पड़ने पर राज्य को राष्ट्रीय प्रदा तथा आय 
में वृद्धि एवं पूर्ण वृत्त की स्थिति प्राप्त करने के लिए हीनार्थ प्रबन्धन भी करना 
पड़ता है । 


परिभाषा. हीनाथे प्रबन्धन का अर्थ उस स्थिति से होता है जब कि सरकार के 
आय तथा पूंजी बजठ दोनों की मिलाकर कूल परिव्यय इन बजटों के कुल झसा- 
धनों से अधिक हो जाता है। इस प्रकार हीनाथ॑ं प्रबन्धन का अर्थ होता है सरकार 
को उपलब्ध सभी संसाधनों, जेसे कर आय, व्यावसायिक सेवाओं से प्राप्त आय, साब॑- 
जनिक ऋण, अल्प बचत, सम्भरण निधि (70जांवं०7६ परिए्त) तथा अन्य 
सेवाओं, से प्राप्त आय को मिला कर सरकारी वित्त में कमी । हीनाथे प्रबन्धन 
के सिद्धान्त की व्याख्या करने के पूर्व यह आवश्यक है कि हीनाथं प्रबन्धन तथा 
इससे कुछ मिलती जुलती अन्य प्रविधियों के अन्तर को स्पष्ट कर लेना चाहिये । 


अन्य प्रविधियों से तुलना 


हीना बजदीकरण. हीना बजटीकरण का अर्थ उस स्थिति से होता है जब 
सरकार चालू आय की सीमा से अधिक आय छेखे पर अतिरिक्‍त व्यय करने के 
लिए बजट बनाती है। “उन देशों में जहाँ कुछ स्थूल तथा अस्पष्ट अन्तर सर- 
कारी बजठों में चालू तथा षूँजी मदों में किया जाता है (चाहे उनका वर्गीकरण 


१. परम्परागत सिद्धान्त के अनुसार राजवित्त का उपयुक्त नियम यह है कि बजट 
को सन्तुल्ति रखा जाये। सामान्यतः सन्तुलित बजट वह होता है जिसमें राज्य का 
व्यय ऋण के अतिरिक्त अन्य ज्लोतों से प्राप्त आय के बराबर हो। अन्य दाब्दों 
में, सन्‍्तुलित बजट वह है जिसमें कोई सार्वजनिक ऋण न हो। फिर भी परम्परा- 
गत सिद्धान्त कुछ प्रकार के व्ययों के अर्थ-प्रबन्धन को ऋण द्वारा करने की अन 
मति देता है। 


हीनाथ प्रबन्धन २२१ 


आय तथा पूंजी, सामान्य तथा असाधारण, सीमा से अधिक तथा सीमा से कम के 
रूप में किया जाये) वहाँ पर हीनाथ बजट का परम्परागत अथे होता है चाल 
आय में (अथवा उससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार के लेखे में) हुई कमी । अत: 
हीनार्थ बजटीकरण को हीना प्रबन्धन से सम्भ्रमित नहीं कर देना चाहिए । हमें 
इस बात को स्पष्टतया समझ लेना चाहिए कि यद्यपि हीनाथे प्रबन्धत तथा हीनाथे 
बजटीकरण दोनों का उद्देश्य एक ही है, यथा सार्वजनिक व्यय के लिए अतिरिक्त 
संसाधनों की प्राप्ति करता; फिर भी दोनों में अन्तर है। हीनाथ बजटीकरण 
केवल सरकार के आय बजट से सम्बन्धित है जबकि हीनाथ॑ प्रबन्धन आय तथा 
पूंजी दोनों बजटों से सम्बन्धित है। हीनाथ॑ प्रबन्धन में निहित प्रमुख विचार यह 
है कि ऐसे निश्चित समय में (बहुधा १ वर्ष ) जनता तथा सरकार दोनों का कुल 
प्रिव्यय मिलाकर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल ब्रस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति से 
अधिक हो, परन्तु हीनाथं बजटीकरण में इस प्रकार की तुलना निहित नहीं है। 

कुछ देशों में, मुख्यतया संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहाँ पर यद्यपि 
सरकार की आय तथा पूंजी बजट में अन्तर किया जाता है, परन्तु वहाँ हीनार्थे 
प्रबन्धन का प्रयोग उसी आशय में किया जाता है जिस आशय में हीनाथं बजटी- 
करण का। परन्तु इन दोनों में अन्तर करना अधिक वज्ञानिक प्रतीत होता है। 
हीनाथ बजटीकरण को उस स्थिति तक सीमित रखना चाहिए जिसमें सावंजनिक 
व्यय सार्वजनिक आय से अधिक होता है परन्तु राज्य अपने घाटे की पूर्ति सार्वजनिक 
ऋण अथवा अल्प-बचत इत्यादि के द्वारा कर पाता है तथा अतिरिक्त संसाधनों को 
एकत्रित करने में समर्थ हो पाता है। तथा हीनाथ प्रबन्धन से आशय उस' स्थिति 
से होता चाहिए जब सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय से अधिक हो जाता है तथा 
राज्य इस कमी को पूर्ति 'सुजित मुद्रा' की सहायता से या तो केन्द्रीय बैक द्वारा 
उपयोजन (800०077706%०007) प्राप्त कर अथवा अतिरिक्त पत्र मृद्राओं को 
छापकर करता है। इस प्रकार के अन्तर का एक आधार है। कर, सार्वजनिक ऋण, 
अल्प-बचत, तथा सरकारी उद्योगों के अतिरेकों द्वारा प्राप्त की गई आय में किसी न 
किसी प्रकार से केवल इतना ही होता है कि जनता से क्रय शक्ति का हस्तान्तरण 
सरकार को हो जाता है तथा इस सीमा तक सम्बन्धित वस्तुओं और सेवाओं (कुछ 
राष्ट्रीय प्रदा में से) का प्रयोग अब जनता के स्थान पर सरकार द्वारा किया 
जाता है। इसके विपरीत हीनाथ॑ प्रबन्धन को स्थिति में सुजित मुद्रा द्वारा संचालित 
सरकारी परिव्ययों के पीछे इस प्रकार की कोई वस्तुओं और सेवाओं की पूति 
नहीं होती । यह न केवल सामाजिक लेखा के लिए वरन्‌ आर्थिक विकास की 
प्रक्रिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण अच्तर प्रस्तुत करता है । 


२२२ अथंशास्त्र के आधूनिक सिद्धान्त 


कार्यात्मक वित्त (पर2८0079! 72706 ) . कार्यात्मक वित्त में सरकार 
न केवल ऐसे परिव्ययों को करती है जिनका वतंमान में प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, 
सफाई तथा लोगों के हित में की गई अन्य सेवाओं के लिए किया जाता है वरन 
बह अपने कार्यों के राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर पड़े हुए दीघेकालीन प्रभावों को 
भी ध्यान में रखती है। क्‍योंकि ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि राष्ट्र पर 
कैसी प्रतिक्रिया होती है तथा वह किस प्रकार कार्य करता है अत: यह ठीक 
ही कार्यात्मक वित्त कहा जाता है। 


यह तक प्रस्तुत किया जाता है कि अपने चरम रूप में कर केवल इसी लिए 
नही लगा देता चाहिए कि सरकार को भुगतान करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता 
है, तथा सरकार को ऋण केवल उसी समय लेना चाहिए जब यह वांछनीय समभा जाये 
कि जतता के पास मुद्रा कम तथा सरकारी बाण्ड अधिक हो। करारोपण तथा 
आग लेने के सम्बन्ध में निर्णय व्यापक आर्थिक प्रभावों को दृष्टि में रखकर करना 
चाहिए न कि केवल अपनी क्रियाओं को करने के लिए सरकार की आय प्राप्त 
करने की इच्छा द्वारा। नवीन विचार धारा के अनुसार यह बिल्कूछ आवश्यक 
नहीं है कि सरकार अपने वाषिक बजट को सन्‍्तुछित रखे ही। अर्थ-व्यवस्था 
में प्रसार अथवा संकुचन छाने के लिए बजटों को जान-बुभकर असन्‍न्तुल्ति किया 
जा सकता है। 


अतः कार्यात्मक वित्त का हीना प्रबन्धन से स्पष्ट भेद कर लेना चाहिए। 
वास्तव में जिस आशय में हम ने हीनाथे प्रबन्धन का अर्थ लिया है उस आशय में 
यह क्रिपात्मक वित्त के लिए आवद्यक नहीं है; केवल हीनाथ बजटीकरण ही इसके 
लिए पर्याप्त है। इन दोनों में जो सामान्य बात है वह यह है कि इन दोनों का 
उद्देश्य आथिक विकास की दर को तीन करन है । यहाँ इस बात को भी व्यक्त कर 
देता चाहिए कि अपने बढ़े हुए विकासात्मक परिव्ययों के लिए राज्य न केवल हीना 
बजटीकरण वरन्‌ हीना प्रबन्धन का भी आश्रय के सकता है। अतः कार्थात्मक 
वित्त तथा हीनाथे प्रबन्धन में कोई असंगति नहीं है । 


सूजित मुद्रा द्वारा अर्थ प्रबन्धन. जैसा कि इस पुस्तक के ८वें अध्याय में 
विस्तार के साथ समभाया जा चुका है, व्यापारिक बैंकों को साख सृजन करने का 
अधिकार होता है । हम ने वहाँ जो उदाहरण लिया था उसमें लोगों ने व्यापारिक 
बैंकों के पास ३०० करोड़ रुपये नक़॒द निक्षेप के रूप में रखा था। इसके परिणाम- 
स्वरूप यह बंक ३००० करोड़ रुपये की कूल मात्रा ऋण दे सके, जिसमें से २७०० 
करोड़ रुपया 'सुजित मुद्रा' थी। यदि बेक लोगों को केवक ३०० करोड़ रुपया ही 


हीनाथ प्रबन्धन रे 


ऋण देते तब अथंव्यवस्था में ऋण ली गई मुद्रा के पीछे केवल इतने के बराबर 
ही वस्तुएँ और सेवायें उपलब्ध होतीं तथा जो लोग इसका व्यय करते वही इन 
वध्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते, न कि वे व्यक्ति जिन्होंने रुपया बेक में 
जमा किया है। परन्तु यदि बेंक २,७०० करोड़ रुपये सृजित मुद्रा में से ऋण देते तब 
बाजार में इसके बराबर वस्तुएँ और सेवायें उपलब्ध नहीं होतीं। इतनी बात 
होताये प्रबन्धर तथा सृजित मुद्रा द्वारा अथ॑ प्रबन्धन में समान रूप से पाई जाती 
है तया इन दोनों स्थितियों में व्यय के पीछे समान वस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध 
नहीं होतीं । परन्तु इसके अतिरिक्त ये दोनों बिल्कुल भिन्न हैं । जब राज्य कुछ 
आय तया कुल व्यय के असच्तुलन को दूर करने के लिए लोगों से ऋण लेता है तब 
लोगों हारा ऋण या तो उनको बचत द्वारा अयवा स॒जित मुद्रा द्वारा दिया जा सकता 
है। यदि वे ऋण को अपनी बचत से देते हैं तब यह स्पष्ट रूप से हीना बजटीकरण 
को स्थिति होगो, होनाथ प्रबन्धत को नहीं क्योंकि अयंव्यवस्था का कुरू व्यय 
उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से अधिक नहीं होता । हीना प्रबन्धन 
की स्थिति केवल उसी समय होगी जब लोग सजित मुद्रा से ऋण देते हैं क्योंकि 
उप स्थिति में कुछ व्यय उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से अधिक हो 
जाता है है 

वास्तविक व्यवहार में यह पता लगाना अत्यन्त कठिन तथा असम्भव है कि 
सरकार के ऋण का कितना अनुपात लोगों की बचत द्वारा तथा कितना सूजित 
मुद्रा द्वारा दिया गया है। “ऐसा प्रतीत होता है कि इस कठिनाई को दूर करने का केवल 
यही उपाय है कि सरकारी प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में जनता को वास्तविक आत्म- 
सात क्षमता (2050707४ए6 एथ[०0००7ए) का अनुमांव किया जाये तथा सरकार 
द्वार बेवी गई अतिरेक प्रतिभूतियों का (जो अतिरेक बेंकों द्वारा ले लिया जाता 
है) प्रयोग सरकारी व्ययों के अयये संचालन के लिए किया जाता है जो हीतनार्थ 
प्रबन्धन के बराबर होता है। यहाँ पर वास्तविक आत्मसात क्षमता से आशय सरकारी 
प्रतिमृतिथों को उत्त मात्रा से है जिपते जतता के अपने पास स्थायी आधार पर-- 
अर्थात उन आत्मप्तात को छोड़कर जो सामयथिक अथवा अन्य अस्थायी कारणों द्वारा 
उत्पन्न होते हैं-- रखने की सम्भावना है” । परन्तु यह एक सनन्‍्तोषजनक समाधान 
नहीं है तथा कठिताई को दूर करने में “वास्तविक आत्मसात क्षमता” के सम्बोध 
का क्ौई व्यवहारिक महत्व नहीं है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि साव- 
जनिक ऋण के उस अनपात का पता लगाना सम्भव नहीं हैजो वास्तव में सर्जित 
मद्रा द्वारा अये संचालित होता है, तथा इस प्रकार हीनाथ प्रबन्धन का रूप ग्रहण 
कर सकता है। 


२२४ अथेशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


हीनाथ॑ प्रबन्धन की आवश्यकता. सामान्य परिस्थितियों में हीनाथ प्रबन्धन 
आवश्यक नहीं होता चाहिए। सरकार को अपने व्ययों की पूर्ति करारोपण अथवा यदि 
कर पर्थाप्त नहीं होता और बजट में एक अस्थायी घाटा हो जाता है, तब कर तथा 
ऋषणों द्वारा करना चाहिए। अतः सामान्य परिस्थितियों के अन्तर्गत कभी कभी हीना 
बजठोकरण आवश्यक हो सकता है; हीनाथ प्रबन्धन नहीं । कुछ विशेष परिस्थितियां 
होती हैं जिनमें हीनाथं प्रबन्धत आवश्यक हो जाता है: 

(१) हीनाथे प्रबन्धन युद्ध सदृश कुछ संकटकालीन परिस्थितियों में आवश्यक 
हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में राज्य को युद्ध संचालन करने के लिए अति- 
रिक्त कर तथा ऋणों द्वारा पर्याप्त आय प्राप्त करना सम्भव नहीं होता । इसका का रण 
अंशत: तो यह है कि जनता की कर देने तथा ऋण प्रदान करने की क्षमता सीमित 
होती है, तथा अंशतः यह है कि कर छगाने तथा उसे एकत्रित करने और सावे- 
जूनिक ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं रहता । ऐसी परिस्थिति में राज्य 
या तो अधिक नोट छाप कर या केन्द्रीय बैक से विधि तथा साधन अग्रिमों 
(५०४५३ ते 776978 20५०:7८८४) को लेकर, अथवा केन्द्रीय बेंक को कोष 
बिलों (#6४४प०ए 78) को बेच कर, हीना प्रबन्धन कर सकती है। इस 
प्रकार का हीनाथ प्रबन्धन बिल्कुल उचित है चाहे इसका कुछ भी परिणाम क्यों 
न हो, क्योंकि इसके अभाव में राज्य की सुरक्षा संकट में पड़ सकती है । 


(२) आथ्थिक विकास की दर तीब्रतर करने तथा पूर्ण वृत्ति की स्थिति लाने 
के लिए कभी-कभी हीनाथे प्रबन्धन करना आवश्यक हो जाता है। भारत जैसे 
अर्थ विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण लोगों के कर देने तथा 
सरकार को ऋण प्रदान करने की क्षमता अत्यन्त कम है। यदि सरकार अपने व्यय 
के लिए कर द्वारा प्राप्त आय पर आश्रित रहती है तब कोई विकासात्मक परि- 
योजानाएं अधिक मात्रा में संचालित नहीं की जा सकेंगी। यदि सरकार हीतनार्थ 
बजटीकरण का आश्रय ग्रहण करती है तथा अपने व्यय और आय के' अन्तर की 
पूति लोगों से ऋण लेकर करती है, तब वह केवल सीमित विकासात्मक परि- 
योजनाओं को ही संचालित कर सकती है क्योंकि सरकारी ऋणों को प्रदान करने 
की लोगों की क्षमता अत्यन्त न्‍्यून होती है । ऐसी स्थिति में हीनाथ॑ प्रबन्धन ही 
एक ऐसी व्यवहारिक विधि है जिससे देश का तीत्र आर्थिक विकास तथा पूर्ण वृत्ति 
की दशा लाई जा सकती है । 


सभी संसाधनों की पूर्ण वत्ति को प्राप्त करने से सम्बन्धित जो दूसरी महत्व- 
पूर्ण बात हैं वह है प्रभावपूर्ण मंग । सभी आथ्िक संसाधनों की पूर्ण वृत्ति प्राप्त 
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करने की प्रक्रिया यह है कि वस्तुएं उत्पादित हों, बिके तथा पुनर्उत्पादित हों जब तक 
सभी संसाधनों का पूर्ण प्रयोग न हो जाय। परन्तु केन्सीय अर्थ शास्त्र के अनुसार (अ) 
लोग अपनी कुल आय का व्यय वर्तमान उपभोग पर नही करते, अर्थात लोगों कीं 
सीमान्त-उपभोग प्रवृति ( 70776] [070[06080ए ४0 2005प्रा7८ ) १ सेकम होतीं 
है; तथा (ब) लोगों की आय में वृद्धि के साथ सीमान्त-उपभोग-प्रवुति कम हो जाती 
है। इसका परिणाम यह होता है कि आथिक विकास की दर कम हो जाती है। 


इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार के लिए यह आवश्यक है कि 
वह विकासात्मक परियोजनाओं पर व्यय करे जिससे लोगों की आय में वृद्धि हो जाय 
तथा सीमान्त-उपभोग-प्रवृ त्ति १ से कम होने पर भो समर्थ माग ९रि८४ए८ 6९००७एवें) 
बढ़कर उस सीमा तक पहुँच जाय जिससे पूर्ण वृत्ति की अवस्था हो जाय विकासात्मक 
परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए सरकार को हीनार्थ बजटीकरण का आश्रय 
लेना सम्भव है तथा अपनी कुल आय तथा कुल व्यय के अन्तर को पूरा करते के लिए 
वह लोगों से ऋण भी ले सकती है। चूँकि आथिक विकास की प्रक्रिया में समय-बिलम्ब 
होता है, तथा सार्वजनिक ऋण से केवल सीमित मात्रा में ही आय प्राप्त की जा 
सकती है, अतः हीनार्थ बजटीकरण प्रभावपूर्ण मांग को उस सीमा तक बढ़ा सकने 
में समर्थ नहीं होता जिससे पूर्ण वृत्ति की दिशायें लाई जा सकें तथा वे काफी समय 
तक स्थिर रह सर्के। अतः हीनार्थ प्रबन्धन विकासात्मक योजनाओं पर पर्याप्त मात्रा 
में उँचे स्तर तक सार्वजनिक व्यय करने, गृणक प्रक्रिया (एप ध०॥67 970०८४७) 
द्वारा लोगों की आय में वृद्धि करने, तथा परिणाम स्वरुप प्रभावपूर्ण मांग में इस सीमा 
तक वृद्धि करने में सहायक होता है जिससे श्रम तथा अन्य आशिक संसाधनों को पूर्ण 
आर्थिक वृत्ति की अवस्था में लाया जा सके । इस उद्येश्य के लिए हीना प्रबन्धन पूर्ण 
तथा उचित है क्योंकि इसके द्वारा ही आथिक विकास की दर में पर्याप्त वृद्धि इस दर 
तक की जा सकती है जिससे पूर्ण बृत्ति की दिशायें लाई जा सकें तथा अर्थव्यवस्था 
को इस स्तर तक रखा जा सके। 


(३) यदि लोग कर तथा ऋण देने के लिए रुचिकर नहीं होते तब सरकार के 
लिए यह राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं होता कि वह उन्हें वैसा करने के लिए 
बाध्य करे। या तो चुनाव निकट रहने के कारण अथवा कोई ऐसा राष्ट्रीय संकटकालीन 
समय होने पर जिसमें सरकार अतिरिक्त करों को लगा कर जनता का कोपभाजन नहीं 
बनना चाहती हो तथा सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्थिति न होने' 
पर सरकार अपनी कुल आय तथा कुल व्यय के अन्तर को पूरा करने के लिए हीनाओये 
प्रबन्धत कर सकती है। इस प्रकार का हीनार्थ प्रबन्धन पूर्ण रूप से अनूचित है। 

हम 
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स्फीतिक सम्भाव्यता, हीनाथे प्रबन्धन लोगों की मौद्रिक आय, तदनुसार उनकी 
ऋषशकित, में वृद्धि करता है। यदि अर्थ व्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं कौ पूर्ति 
उतनी अधिक तीज्न गति से नहीं होती जितनी तेजी से छोगों की आय में वृद्धि हं.ती 
है, तब इसके परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में स्फीतिक वृद्धि हो जायेगी । यहाँ इय 
बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कठिनाई का वास्तविक कारण मुद्रा की 
पूर्ति में वद्धि नहीं वरन्‌ लोगों की ऋयशतवित में वृद्धि होना है। हीनाथ॑ प्रबन्धन के 
परिणाम स्वछप मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि अधिक नोटों के छाप देने, सरकार के नक़द 
शेष में कमी कर देने अथवा केन्द्रीय बेंक से कोष बिलों अथव्रा व्रिधि एवं साधन 
अप्रिमों के आवार पर ऋण लेने के कारण होती है। परन्तु यदि हीनाथे प्रबन्धन से कुल 
मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि न भी होने दी जाय तब भी इसके परिणाम स्वरूप लोगों की 
ऋयशक्ित में वृद्धि होगी ही। मानलीजिए हम एक ऐसी काल्पनिक स्थिति छेते हैं 
जिसमें केन्द्रीय बैंक खले वाजार की क्रियाओं द्वारा १०० करोड़ रुपये परिचलतनन से 
हटा लेता है जब कि होनायें प्रबन्धन द्वारा भी १०० करोड़ रुपये के बराबर अति- 
रिक्त मुद्रा का सृजन होता है। इस स्थिति में यद्यपि अर्थ व्यवस्था में मुद्रा की कुछ 
मात्रा की पूर्ति में वद्धि नहीं हुई है, फिर भी कीमतों में स्फीतिक बुद्धि हो सकती है 
क्योंकि लोगों की क्रय-दक्ति तथा वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है जब कि 
बाजार में वस्तुओं की पूर्ति नहीं बहती । अतः हीनाथें प्रबन्धन द्वारा उत्पन्न हुई 
कीमतों में स्फोतिक वृद्धि का प्रमुख कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि नहीं वरन्‌ लोगों 
की क्रय-शर्क्त में वृद्धि है । 

यदि सरकार अपने व्ययों का संचालन हीनाथे प्रबन्धन के स्थान पर अतिरिक्त 
करों अथवा सार्वजनिक ऋणों द्वारा करती है तब व्यय किए गए रुपये की प्रत्येक 
इकाई के पीछे समान वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा होगी क्योंकि कर देने ब्राले 
अथवा ऋण प्रदान करने वाले व्यक्तियों के स्थान पर अब सरकार हछोगों की 
मौद्रिक आय के बराबर बस्तुओं का क्रम करेगी । परन्तु हीना प्रबन्धन की स्थिति 
में वस्तुओं की पूर्ति में ध्षमान वृद्धि नहीं होती और हीना प्रबन्धन द्वारा हुई लोगों 
की क्रय-शवित में वृद्धि का निदिचित परिणाम यह होता है कि बाजार में उपलब्ध 
वस्तुओं की पूरति की अपेक्षा मांग में अधिक वृद्धि हो जाती है तथा कीमतों में स्फी- 
तिक वृद्धि होने लगती है । 

परन्तु यदि होनाथे प्रबन्धन उचित सीमा के भीतर ही किया जाता है तब 
इसके लिए स्फीतिक होना आवश्यक नहीं है। इस स्थिति में कीमतों में वृद्धि 
अस्थायी हो सकती है, निरन्तर तथा अधिक नहीं जो स्फीतिक वृद्धि कही जाती हैं। 
केवल अंत्यधिक् हीनाथ॑ प्रबन्धन ही स्फीतिक होता है। औसतन लोग अपनी आय 


हीनाथ्थ प्रबन्धन २२७ 


, कक अधिक भाग वचा कर रखते हैं, तथा सरकार, उद्योग और अन्य व्यक्तियों को 
' जो तुरन्त व्यय करते हैं, कम ऋण देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अर्थ 
व्यवस्था में वस्तुओं की कुछ पूर्ति अप्रयक्त रह जाती है जो बचत करने और ऋण 
देने की मात्रा के अन्तर के बराबर होती है। यदि हीना प्रवन्धत इस अन्तर के 
वराबर है तब इसका स्फीतिक होना आवश्यक नहीं है, क्योकि इसके द्वारा 
उत्पन्न को गई अतिरिक्त क्रय-शक्ति के बराबर अथे व्यवस्था में वस्तुओं की अति- 
रिक्त पूर्ति हो जाती है । जब हीनार्थ प्रबन्धन इस सीमा से अधिक किया जाता है 
तभी यह स्फीतिक होता है । दूसरे, यदि ही तार्थे प्रबन्धन के परिणाम स्वरूप अल्प- 
कालीन परियोजनाओं पर व्यय किया जाता है जिससे वस्तुओं का शीघ्र उत्पादन 
हो जाता है तब बढ़ी हुई कप शक्ति का सन्‍्तुलन वस्तुओं की वृद्धि से हो जाता है । फिर 
भी, हीतार्थ प्रबन्धर उस समय स्फीतिक होता है जब सरकार द्वारा किए गए मुद्रा 
के विनियोग तथा परिव्यय की गई योजनाओं से हुए वस्तुओं के उत्पादन में अत्यधिक 
समय विल्म्ब रहता है अथवा जब परियोजनाएँ इस प्रकार की होती हैं जिनसे 
वस्तुओं के उत्पादन में तो वृद्धि नहीं होती वरन्‌ अन्य उद्योगों को सहायता पहुँ- 
चती है । अन्त में, होनार्थ प्रबन्धन के लिए स्फीतिक होना उस दशा में आवश्यक 
नहीं है जब देश में काफी विदेशी विनिमय संग्रहित रहता है अथवा देश बिना 
भय के भुगतान संतुलव का घाटा सहन कर सकता है जिससे लोगों की बढ़ी हुई 
क्रम-शक्ति का समतोछन आयात की गई वस्तुओं से किया जा सके। 

परन्तु वास्तविक व्यवहार में, विशेषत: आ्िक दृष्टि से अर्धविकसित देश में, इन 
सभी सुरक्षणों का अभाव होता है । आथ्िक दृष्टि से अर्धविकसित देश सदा ऐसी 
स्थिति में नहीं होते जिससे कृषि तथा उद्योग पदार्थों की पूर्ति में तीन गति से पर्याप्त 
वृद्धि हो सके क्योंकि इन देशों में मशीन की कप्तों, प्राविधिक निपुणता, परिवहन 
सुविधाओं तथा अधिक प्रदा के उपयुक्त संगठनों के अभाव सदुश अनेक गत्यवरोध 
पाये जाते हैं। आथिक विकास की प्रक्रिया में आर्थिक दृष्टि से अधविकसित देश को 
बहुधा प्रतिकूल भुगतान संतुलन का सामना करना होता है तथा वे हीना प्रबन्धन 
द्वारा हुई लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि का समतोलन पर्याप्त मात्रा में उपभोग तया अन्य 
वस्तुओं के आयात द्वारा कर सकने में असमर्थ होते हैं। इसी कारण से हीना 
प्रबन्धन, विशेषकर अरधविकसित देशों में, अधिक स्फीतिक होता है। 

मल्यों में स्फीतिक वृद्धि रोकने के उयाय- क्या हीनाथे प्रवन्धत से उत्तन्न 

हुई कीमतों की स्फीतिक वृद्धि को रोका जा सकना सम्भव है ? क्या कीमतों में 
हुई स्फीतिक वृद्धि के प्रतिकूल प्रभावों को सुधारा नहीं जा सकता ? इसके लिए 
अनेक उपाय बतलाये गये हैं। 
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(१) एक विधि तो यह है कि केन्द्रीय बैंक परिचलन से मुद्रा की मात्रा कम कर 
ले तथा हीनार्थ प्रबन्धन से अर्थ व्यवस्था में हुए स्फीतिक प्रभावों को कम करन्रे के 
लिए निजी क्षेत्र में साख के प्रसार पर नियन्त्रण रखे | यह उपाय इस परिकल्पना 
पर आधारित है कि अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा के अधिक परिचलन होने के कारण स्फीति 
होती है। परन्तु, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, मुद्रा की अधिक पूर्ति नहीं वरत्‌ 
हीनार्थ प्रबन्धन द्वारा उत्पन्न हुई वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षा लोगों की क्रय 
शक्ति में अधिक वृद्धि ही कीमतों की स्फीतिक वृद्धि का वास्तविक कारण है। 
यदि केन्द्रीय बेंक लोगों की क्रय शक्ति में समान कमी किए बिना मुद्रा की पृति में 
कमी करता है तब यह सम्भवतः कीमतों में हुई स्फीतिक वृद्धि को नहीं रोक सकता। 
यदि हीनार्थ प्रबन्धन के परिणाम स्वरूप लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि होती जाती 
है तथा केन्द्रीय बैंक मुद्रा की पूति घटा देता है तब इसका परिणाम इतना ही होगा 
कि लोगों की असुविधायें बढ़ जायेंगी तथा मौद्रिक कठिनाइयों के कारण उद्योगों 
को अपना उत्पादन बढ़ाने में रुकावट होगी । इस प्रकार की परिस्थिति में, जब हीनार्थ 
प्रबन्धन सतत लोगों की आय में वृद्धि कर रहा हो, तब केच्द्रीय बेंक द्वारा मुद्रा की 
पूति में कमी करने का परिणाम यह होगा कि कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन कम 
होने लगेगा तथा स्थिति और भी कष्टपूर्ण हो जायेगी । 

केन्द्रीय बेंक द्वारा कुल मुद्रा की पूर्ति में कमी कीमतों में हुई स्फीतिक वृद्धि 
को रोकने में तभी सहायक सिद्ध हो सकती है जब (अ) यह सफलता पूर्वक लोगों 
की क्रय शक्ति को कम कर देती है तथा बाजार में माँग पर भार कम हो जाता है; 
(ब) यह उत्पादकों के लिए बेक वित्त की पूर्ति में कमी न करे जिससे उत्पादन को 
धक्का न लगे; तथा (स) हीनार्थ प्रबन्धन इतनी अधिक तीज़ दर से नहीं किया 
जाय कि मुद्रा की पूति में संकुचन करके भी लोगों की क्रय शक्ति में कमी न की 
जा सके । । 

(२) यह सुझाव दिया गया है कि मूल्य नियन्त्रण और राशनिग का प्रयोग 
हीनार्थ प्रबन्धन के परिणामस्वरूप स्फीतिक वृद्धि से उत्पन्न कठिनाइयों को कम 
करने के लिये किया जा सकता है। परन्तु मूल्य नियन्त्रण तथा राशनिंग तो अस्थायी 
कठिनाइयों को दूर करने तथा विभिन्न उपभोक्ताओं में उपलब्ध वस्तुओं के समुचित 
वितरण करने के लिये किये जाते हैं । इनका प्रयोग हीनाथे प्रबन्धन की उन कठिनाइयों 
को दूर करने के लिये सम्भवत: नहीं किया जा सकता जो लोगों की आय में अनवरत 
वृद्धि करती हैं जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है जबकि समान रूप से वस्तुओं 
और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि नहीं होती । मूल्य नियन्त्रण तथा राशनिंग द्वीनाथथ 
प्रबन्धन की प्रचन्‍न्ड शक्तियों का सामना करने के लिये पर्याप्त नहीं होते जो अर्थ 
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व्यवस्था को, जहाँ तक माँग और पूर्ति का संबन्ध है, सदा अस्त व्यस्त कर देते 
हैं। वास्तव में मूल्य नियन्त्रण तथा राशनिग का प्रभाव तो अपने उद्देश्य के विपरीत 
हो सकता है यदि इनसे संचय तथा चोर बाजारी को, जैसा कि बहुधा होता है, प्रश्नय 
मिलता है क्‍योंकि ऐसी परिस्थिति में बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की पूर्ति में और भी 
कमी हो जाती है तथा चोर बाजारी से वस्तुओं के मूल्य में और भी अधिक वद्धि हो 
जाती है। 

(३) हीनार्थ प्रबन्धन की स्फीतिक सम्भाव्यता को रोकने की सबसे प्रभावपूर्ण 
विधि है कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना । बढ़ा हुआ उत्पादन अधिक 
प्रभावपूर्ण ढंग से उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई क्रम शक्ति को समतोलित करने में समर्थ 
होता है तथा कीमतों की स्फीतिक वृद्धि को रोक सकता है। परन्तु, जैसा कि पहले 
बतलाया जा चुका है, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से अधंविकसित देश में, कृषि तथा 
औद्योगिक पदार्थों की पूति में शी घ्रतापूर्वक पर्याप्त वृद्धि कर हीनार्थ प्रबन्धन के 
प्रतिकूल प्रभावों को दूर किया जा सकना सरल कार्य नहीं होता । 


हीनाथे प्रबन्धन के स्फीतिक सम्भाव्यता को रोकने के दो वास्तविक उपाय 
हैं। (१) विकासात्मक व्ययों का सन्तुलन इस प्रकार से किया जाय' जिससे अल्प- 
कालीन तथा दीघंकालीन दोनों परियोजनाओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके तथा 
अतिरिक्त व्यय का अधिक अनुपात ऐसी परियोजनाओं पर किया जाय जो ऐसे 
संसाधनों द्वारा प्री की जा सकती हैं जो देश में उपलब्ध हों तथा जो अल्पकाल 
में ही उत्पादन वृद्धि करने में सहायक हो सकती हों । वास्तव में, उपभोक्ताओं को 
उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि ही हीनार्थ | प्रबन्धन के स्फीति 
प्रभावों को रोक सकती है अथवा उसमें काफी कमी कर सकती है। (२) हीनार्थ 
प्रबन्धन सुरक्षित सीमा (3७६ |770) के भीतर ही करना चाहिये । सुरक्षित 
सीमा, राष्ट्रीय आय और प्रदा के स्तर, तथा उसका वितरण, बचत एवं विनियोग 
की मात्रा, उत्पादन का स्वरूप तथा संगठन और मूल्य स्थिति पर आधारित है। 
यह अनेक परिवर्तेनशील दशाओं पर आधारित है जो देश-देश तथा समय-समय 
पर बदलती रहती हैं। हीना प्रबन्धन की सुरक्षित सीमा वह होगी जो कीमत स्तर 
में सतत तथा इतनी तीत्र वृद्धि उत्पन्न नहीं कर देती कि जिसे स्फीति कहा जाय। 


अध्याय १९ 
सावंजनिक ऋण 
(?प्07८ /2600) 


सार्वजनिक ऋण राज्य द्वारा लिया गया वह ऋण है जिसे राज्य अपने आय 
और व्यय की विच्छित्तियों (8००8) को पूरा करने के लिये लेता है। आधुनिक 
युग में, चँकि किसी भी राज्य की आय उसके कुल व्यय के लिये पर्याप्त नहीं होती, 
इसलिए राजस्व में सार्वजनिक ऋण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 

निजी-ऋण से तुलना. अपनी आय और व्यय की विच्छित्तियों को पूरा करने 
के लिये राज्य और व्यक्ति दोनों ऋण लेते हैं परन्तु निजी ऋण तथा सावेजनिक 
ऋण में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर होते हैं । 

(१) निजी ऋणग्रस्तता में सदा एक प्रकार की असहमति रहती है .। अपने 
वर्तमान व्ययों अथवा लड़की के विवाह, मुकदमेबाजी या अन्य इसी प्रकार के असाधारण 
व्ययों के लिये जो व्यक्ति ऋण लेता है उसकी बड़ी आलोचना की जाती है क्योंकि 
वह अपने वित्त को समुचित ढंग से व्यवस्थित नहीं करता । परन्तु राज्य के लिए 
ऋण ग्रस्तता एक विकास की निशानी होती है क्योंकि यह इस' बात को प्रदशित 
करती है कि राज्य अपने विकासात्मक व्ययों के लिये केवल कर आय तक ही सीमित 
नहीं रहता है वरन्‌ अपने उत्तरदायित्व के प्रति एक प्रगतिशील एवं व्यापक दृष्टि 
कोण रखता है तथा देश के आथिक विकास के लिये व्यय करने के हेतु ऋण लेता है। 
राज्य ऋण का भुगतान उस अधिक आय से कर सकता है जो उधार ली गई मुद्रा 
के व्यय द्वारा हुए अधिक आर्थिक: विकास के कारण प्राप्त होती है। 


(२) सार्वजनिक ऋण सम्बन्धित राजकीय इकाइयों की साख पर आधारित 
है। ये इकाइयाँ भविष्य की एक निश्चित तिथि पर मुद्रा की एक निश्चित राशि का 
भुगतान करने के लिये वायदा किये रहती हैं। ये ऋण निजी व्यक्तियों या निगरमों 
की तरह ही होते हैं। केवल अन्तर इतना रहता है कि यदि राज्य अपने ऋण का 
भुगतान करने में समर्थ नहीं है तब ऋणकर्त्ता उसे ऋण के भुगतान करने के लिये 
बाध्य नहीं कर सकता । राज्य सर्वंसत्ताधारी होता है जिसके ऊपर बिना उसकी 
अनुमति के मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । ऋणदाता को जो जमानत मिलती है 
वह है राज्य के कर लगाने का अधिकार, उसका विश्वास, तथा अतिरिक्त ऋण 
लेने के लिये अच्छी साख दर स्थापित रखने की इच्छा । परन्तु निजी ऋण में ऋण 
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के पीछे एक न एक प्रकार की जमानत रखी जाती है, तथा भुगतान प्राप्त न करने पर 
ऋण देने वाला न्यायालय में दावा करके पूरी जमानत की मात्रा तक ऋण लेने 
वाले को अपनी ऋण की मात्रा तथा उसका ब्याज देने के लिए बाध्य कर सकता है। 

(३) जब एक व्यक्ति ऋण लेता है तब यह ऋण देने वाले व्यक्ति की इच्छा 
पर है कि वह ऋण दे अथवा न दे। इस अर्थ में निजी ऋण शुद्धतः ऐच्छिक होता है । 
राज्य द्वारा निर्गेमित सार्वजनिक ऋण भी उस सीमा तक ऐच्छिक होता है जिस 
सीमा तक ऋण देने वाला ऋण देने के लिये स्वतंत्र रहता है। परन्तु राज्य को चलन 
की मात्रा में वृद्धि करने का अधिकार है, जिससे मुद्रास्फीति हो सकती है जिससे लोग 
अपनी आय से उतना वास्तविक लाभ नहीं उठा सकते (वस्तुओं और सेवाओं के रूप 
में) जितना कि वे इस स्फीतिक मूल्य वृद्धि के प्रभाव में उठा सकते । यदि लोग स्व्रेच्छा 
से रुपया राज्य को उधार दे देते तब वे उस सीमा तक वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग 
से वंचित रह जाते । ऐसा उस समय भी होता यदि चलन के] प्रसार के फलस्वरूप 
कीमतों में स्फीतिक वृद्धि होती । इस प्रकार राज्य को मुद्रास्फीति के द्वारा लाचारी 
ऋण (/07८९० 020) प्राप्त करने का अधिकार होता है जब कि व्यक्ति को इस 
प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता । 

इन दोनों में साम्य यह है कि, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, विच्छित्तियों 
को पूरा करने के लिये ऋण लिये जाते हैं । राज्य और व्यक्ति दोनों को ऋण ली गईं 
रकम पर ब्याज देना पड़ता है, तथा ऋण पुनर्भगतान की व्यवस्था अपनी आय में 
वृद्धि करके करनी पड़ती है। राज्य के लिये इसका अर्थ होता है अतिरिक्त करों 
अथवा सरकारी उद्योगों के अतिरेक द्वारा आय में वृद्धि, तथा व्यक्ति को अधिक आय 
प्राप्त करने के लिये कठिन परिश्रम करना पड़ता है। 


सावेजनिक ऋण का वर्गीकरण 


सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। परिपक्वता 
(7&ए४८०) की अवधि, पुनर्भगतान की विधि, ऋण प्राप्त करने का उद्देश्य, तथा 
सार्वजनिक अधिकारी जो वास्तव में ऋण लेता है, इत्यादि आधारों पर इसका 
वर्गकिरण किया जाता है । 

उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋण. सार्वजनिक ऋण का एक महत्वपूर्ण वर्गी- 
करण उत्पादक अथवा स्वतः परिसमापक (इलॉ-0एांत&४४7४) तथा अनुत्पादक 
अथवा अपरिसमापक ऋण के रूप में किया जाता है। सार्वजनिक ऋण उत्पादक 
उस समय होता है जब, जैसा कि रेल ऋण है, उसका भुगतान मूल्य के आय प्रदायक 
परिसंपत्ति द्वारा होता हैं। अनुत्पादक ऋण वह होता है जिसके आगम (]9700८९८०5) 
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उदाहरणार्थ जंगल लगाने, सड़क निर्माण करने, संचार के विकास करने, प्राकृतिक 
संसाधनों के प्रयोग, अस्पताल तथा शिक्षा संस्थाओं के विकास करने के लिए किया 
जाता है, जो स्वतः परिसमापक नहीं होते क्योंकि इनसे प्रत्यक्ष रूप से उतनी आय 
प्राप्त नहीं होती कि जिससे ऋण का भुगतान किया जा सके । ये केवल परोक्ष रूप 
में ही साव॑ंजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों की सहायता करते हैं जिनकी अरज॑न 
क्षमता में इनके कारण वृद्धि होती है। अनुत्पादक सार्वजनिक निर्माण कार्यों से राज्य 
को केवल परोक्ष रूप में ही अधिक आय की प्राप्ति राष्ट्र की कर-दान क्षमता में वृद्धि 
होने के कारण होती है। 

उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋण में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि उत्पादक ऋण 
के भुगतान के लिये कर में वृद्धि करता आवश्यक नहीं होता, अतः लोगों पर अधिक 
भार पड़ने का प्रश्न ही नहीं होता; अनुत्पादक ऋण के भुगतान के लिए अतिरिक्त 
कर लगाया जाना आवश्यक होता है। यदि कर का प्रमुख भार समाज के निर्धन वर्ग 
के व्यक्तियों पर पड़ता है तब अनुत्पादक ऋण की अत्यधिक मात्रा आय की असमानता 
में वृद्धि करती है। 


निधिक तथा अनिधिक ऋण (शातंट्त कद परशणणिवंल्ते 0८४). अस्थायी, 
अनिधिक अथवा अल्पकालिक (802४78) ऋण तथा स्थायी अथवा निधिक ऋण में 
भी अन्तर किया जाता है। 


निधिक तथा अनिधिक ऋण में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि निधिक ऋण में 
पूँजी वापस कभी नहीं की जाती तथा ऋण देने वाले को केवल ब्याज का भुगतान 
किया जाता है, परन्तु अनिधिक ऋण में न केवल ब्याज का भुगतान किया जाता है 
वरन्‌ एक निश्चित भावी तिथि पर पूजी वापस कर दी जाती है। अनिधिक ऋण 
का जब भुगतान पूरा होने को हो जाता हैं तब उसे अल्पकालीन ऋण कहते हैं। 
सरकार के राजकोष पत्र ((७७४प7०५ 3) तथा केन्द्रीय वेक के विधि एवं साधन 
अग्रिम अल्पकालीन ऋण के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। 

ऋण व्यवस्था के सम्बन्ध में क्लैसिकल अर्थशास्त्रियों का यह मत था कि सुस्थिर 
ऋण नीति में दीघंकालीन कार्यों के लिये निधिक ऋण ले। यह कहा जाता है कि 
अल्पकालीन ऋण सरकार को विकल ऋणदाताओं की दया पर छोड देता है; इसके 
अतिरिक्त बेक द्वारा इसके अवशोषण हो जाने की सम्भावना है, अतः यह स्फीतिक 
होता है। इन कारणों से शान्ति काल में दीघकालीन ऋण लेना उचित है, तथा 
युद्ध ऋण को, यदि वह पहले दीर्घकाल के लिये नहीं लिया गया है, तो युद्धोपरान्त 
दीघकालीन ऋण में परिवर्तित कर देना चाहिये। निधिक ऋण में एक अतिरिक्त 
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लाभ यह बतलाया जाता है कि यह सरल तथा निश्चित होता है तथा इसे ऋण- 
भुगतान की व्यवस्थित योजना के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है। 

परन्तु साबंजनिक ऋण की व्यवस्था के उद्देश्य से अनिधिक ऋण को निधिक 
ऋण से अधिक पसन्द किया जा सकता है। चूँकि ऋण के स्वरूप में केवल परिपक्वता 
के पूर्व परिवर्तन करना प्रचलित नहीं है इसलिये अल्पकालीन ऋण की अधिक शीघ्र 
परिपक्वता ऋण के स्वरूप को संशोधित करने की अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करती है। 
यह अल्पकालीन ऋण का लाभ हैं। 

सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता. संतुलित बजट में विश्वास रखने वाले 
लोगों के मतानूसार राज्य को सार्वजनिक ऋण नहीं लेना चाहिये वरन्‌ उसे अपने 
व्यय को कर आय तक ही सीमित रखना चाहिये । सन्तुलित बजट की नीति दोषपूर्ण 
तथा अव्यावहारिक होती है। आधुनिक राज्य को अपने व्यय की पूर्ति करने के लिये 
सावंजनिक ऋण की शरण लेनी पड़ती है । इसके कई कारण हैं । 

(१) सरकार के बजट सन्तुलित रखने के सर्वोत्तम प्रयास के होते हुए भी या तो 
गलत परिकलन करने के कारण अथवा राष्ट्रीय प्रदा तथा आय में कुछ अप्रत्याशित 
परिवतेन हो जाने के कारण सरकार को अपने आय और व्यय की विच्छित्ति को पूर्ति 
करने के लिए सार्वजनिक ऋण लेना पड़ता है । सम्भवतः यह विच्छित्ति उत्पन्न न 
हुई होती यदि बजट अधिक सतकंता के साथ रूढ़िवादी आधार पर बनाये गये होते । 
परन्तु जब एक बार विच्छित्ति उत्पन्न हो जाती है तब निर्धारित सार्वजनिक व्यय को 
पूरा करने के लिये सावेजनिक ऋण आवश्यक हो जाता है । 

(२) कुछ संक्रमण कालीन परिस्थितियों जैसे युद्ध, सुखा, बाढ़ तथा अश्नि 
इत्यादि से हुई हानियों की क्षतिपूर्ति राज्य अपनी प्रवतेमान आय से नहीं कर सकता, 
अतः इन परिस्थितियों में सावेजनिक ऋण आवश्यक हो जाता है। कभी तो लोगों 
की बचत को सार्वजनिक ऋण लेने के लिये आकऋ्ृष्ट करने के लिये राज्य को अत्यधिक 
अनुकूल शर्ते प्रदान करनी होती हैं। ऐसे ऋणों के लिए आकर्षक शर्ते” आवश्यक 
इसलिए हो जाती है क्योंकि केवल राष्ट्र प्रेम सम्बन्धी अपील प्रभावपूर्ण नहीं होती । 


: युद्ध काल में, ऋण को आकर्षक बनाने के लिए ऊँची ब्याज दर के अतिरिक्त 
राज्य अन्य लाभ भी प्रदान करता है। ऋण अवमूल्य (7०0७ 9०7) पर लिया 
जाता है जब कि उसका पुनर्भूगताव सममूल्य (»६ 9०7) पर किया जाता है। इसका 
अर्थ यह है कि १०० रुपये ऋण भुगतान पाने का अधिकार ऋण भ्रदान करने वाले 
को हो जायेगा यदि वह १०० रुपये से कम ही ऋण देता है। ऋण, कर से मुक्त 
हो सकता है अथवा सरकार ऋण के ब्याज को आय-कर से मुक्त कर सकती है। 
ऋण सममूल्य पर दिया जा सकता है परन्तु उसका भुगतान अधिमूल्य (86६ 976०४ंप०७) 
पर किया जा सकतः है । 


कक 
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(३) आश्िक विकास की दर तीज करने तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने 
के लिये राज्य के लिये सार्वजनिक ऋण लेना आवश्यक हो जाता है जिससे वह साव॑- 
जनिक निर्माण के कार्यों को व्यापक रूप में संचालित कर सके । सार्वजनिक ऋण- 
ग्रस्तता (7700:८0765$ के पक्ष अथवा विपक्ष में चाहे जो कुछ भी कहा जाय, 
परन्तु इस प्रकार का सार्वजनिक ऋण पूर्णतः उचित है तथा राष्ट्र के सर्वोत्तम हित 
में होता है। 


यहाँ पर इस वात को बतला देना चाहिये कि सार्वजनिक ऋण केवल इसलिए 
वांछनीय नहीं होता कि यह राजकोष को आवश्यक आय प्रदान करता है, बल्कि 
अर्थव्यवस्था में इससे कुछ लाभ भी होते हैं। 

(१) विशाल सार्वजनिक ऋण के अनेक लाभों में एक लाभ यह बतलाया 
जाता है कि यह बचत करने वालों को उनके आदेयों की सुरक्षा तथा तरलता के लिए 
एक अवसर प्रदान करता है। यह तके दिया जाता है कि यदि धनी बचत करने वाले 
अपनी बचत का एक अंश सुरक्षित रख सकने में समर्थ हो सकते हैं तब वे अपनी शेष 
बचत को जोखिमपूर्ण उद्योगों में लगाने के लिये प्रेरित हो सकते हैं। यह लाभ इस 
सीमा तक बढ़ जाता है कि राजकोष' विभिन्न प्रकार के बचत करने वालों से अपील 
भिन्न-भिन्न अवधि पर परिपक्व होने वाले, विभिन्न दरों पर पुनर्भुगतान किये जाने 
वाले तथा अलग-अलग ब्याज की दर वाले अनेक प्रकार की प्रतिभूतियों को जारी 
करके कर सकता है। 


(२) ऋण का सबसे महान लाभ यह है कि यह मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने में 
कार्य करता है । जब तक मुद्रा के परिमाण में वृद्धि उस दर से नहीं होती जिस दर से 
लेन-देन की मात्रा में वृद्धि के लिये आवश्यक है, तब तक सामान्य मूल्य स्तर पर. 
अवस्फीतिक (0०४४००७7ए) प्रभाव पड़ सकता है । इससे आकस्मिक हानि होः 
सकती है जिससे विनियोग हतोत्साहित हो जायेगा। चूँकि निकट भविष्य में जनसंख्या 
में वृद्धि होना सम्भावित है तथा मुद्रा की कुल लेन-देन में वृद्धि होने की पूर्वेकल्पना 
की जाती है, अतः मुद्रा की पूति में समान वृद्धि का होना आवश्यक हो जाता है। 

(३) यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक ऋण वास्तव में वास्तविक आय में 
वृद्धि करने में सहायक होता है। १८वीं और १९वीं शताब्दी में यूरोपीय सार्वजनिक 
ऋण में वृद्धि के साथ-साथ पूँजी के संचय में असाधारण वृद्धि हुईं । दुर्भाग्यवश, 
युद्ध तथा अपने ऋणों की सेवाओं को स्थापित रख सकने में सरकार की असमर्थता 
ने सार्वजनिक ऋण को बुरा नाम प्रदान किया जिसे संक्रमण कालीन परिस्थितियों में 
राष्ट्रीय जनता की पर्याप्त कर देने की अस्वीकृति के लिए ही रखना चाहिये था । 
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सुरक्षित सीमा. व्यविति के लिए ऋण लेने की सर्वाधिक सीमा का निर्धारण 
उसकी कुल परिसंपत्ति द्वारा होता है, यद्यपि सम्भवतः इसे सुरक्षित सीमा नहीं कहा 
जा सकता । राज्य के लिए सर्वाधिक कुल परिसंपत्ति की कसौटी उपलब्ध नहीं रहती 
क्योंकि वास्तव में राज्य का कुल आदेय वही होता है जो सभी व्यक्तियों को मिलाकर 
उनका कुल आदेय रहता है। 
कभी-कभी साव॑जनिक ऋण की सुरक्षित सीमा का निर्धारण कुल राष्ट्रीय आय 
के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक ऋण की वृद्धि की दर जनसंख्या में वृद्धि 
की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा ऋण की मात्रा कुल राष्ट्रीय आय के दूगने 
से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही ऋण की सुरक्षित सीमा मानी गयी है ।” परच्तु 
राष्ट्रीय आय के आधार पर सावजनिक ऋण की सीमा निर्धारित करना भी ठीक 
नहीं है क्‍योंकि स्व-परिसमापित ऋणों में तो ऋण मुद्रा का व्यय परिसंपत्ति का सुजन 
करता है जो अपना भुगतान कर लेती हैं तथा ऐसे ऋणों के पुनर्भगतान करने के लिए 
राज्य को अतिरिक्त कर नहीं लगाने पड़ते और केवल अतिरिक्त कर के कारण ही इन 
ऋणों को राष्ट्रीय आय से सम्बद्ध किया जाना उचित समझा जाता है। अपरिसमापित 
ऋणों को भी राष्ट्रीय आय से सम्बद्ध करना उचित नहीं है क्योंकि यद्यपि ये ऋण का 
पुनर्भंगतान करने के लिये प्रत्यक्ष आय का सृजन नहीं करते फिर भी ये समाज के 
व्यक्तियों तथा संस्थाओं की कर-दान क्षमता में वृद्धि कर सरकार को अधिक कर 
प्रदान करने में समर्थ बनाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि साव॑ंजनिक ऋण उस समय भी 
सुरक्षित सीमा के भीतर ही हो सकता है जब वह राष्ट्रीय आय के दुगुने से अधिक हो । 


सुस्थिर राष्ट्रीय ऋण की सीमा के आकार का निर्धारण तीन वातों द्वारा होता 
है : उत्पादन की मात्रा, ब्याज की दर, तथा मूल्य स्तर। इसका अर्थ यह हुआ कि 
सावंजनिक ऋण की सुरक्षित सीमा का निर्धारण राज्य की भुगतान क्षमता द्वारा 
होता है । जब तक सरकार ब्याज का भुगतान कर सकती है तथा वर्तमान में परिपक्व 
होने वाले ऋणों का भुगतान कर सकने में समर्थ रहती है तब तक नई प्रतिभूतियों 
को बेचने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये बशतें कि ब्याज की दर पर्याप्त आकर्षक हो । 
भावी पीढ़ियों पर भार. यह कहा जाता है कि सार्वजनिक ऋण भावी पीढ़ियों 
पर भार उत्पन्न करता है। यदि वर्तमान सार्वजनिक व्यय का संचालन वर्तमान कर 
आय से किया जाय तब भार वतंमान संतति पर पड़ सकता है। परन्तु यदि ऐसे 
व्यय साव॑ंजनिक ऋण द्वारा किए जाते हैं तब उसके भार का स्थानान्तरण भविष्य 
पर हो जाता है क्योंकि उसके पुनर्भृगतान के लिए भावी संतति को अधिक कर प्रदान 
करना पड़ेंगा। परन्तु इस तक में भावी संतति पर हुए सार्वजनिक व्यय के प्रभावों 
को भुला दिया गया है। अधिकांश भावी संतति ही विकासात्मक परियोजनाओं 
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तथा राज्य द्वारा किये गए सार्वजनिक निर्माण कार्यों द्वारा लाभान्वित होती है। यदि 
इसके लिए भावी सन्‍्तति अधिक कर भी प्रदान कर देती है तब यह अनुचित नहीं है 
क्योंकि भावी संतति अधिक कर देने के बदले में अधिक लाभ भी प्राप्त कर रही है। 
इसके अतिरिक्त जहाँ तक आन्तरिक ऋण का प्रश्न है, राष्ट्र पर उसके कुल भार पड़ने 
का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि जहाँ राज्य अधिक आय प्राप्त करने के लिए अति- 
रिक्त करों को लगाता है वहाँ ऋण प्रदान' करने वाले व्यक्तियों को अधिक ब्याज 
तथा पूंजी के पुनर्भुगतान के रूप में कर आय के अधिकांश भाग को दे देता है। ऐसी 
स्थिति में केवल इतना ही हो सकता है कि सम्पत्ति के वितरण में परिवर्तन हो जाय 
जो उन अतिरिक्त कर देने वालों के प्रतिकूल हो सकता है जिन्होंने सरकार को ऋण 
प्रदान नहीं किया है। केवल वाह्य ऋण में ही भावी पीढ़ियों पर भार अधिक पडने 
का प्रश्न उठता है। परन्तु जैसा हमने पहले ही बतला दिया है भावी सनन्‍्तति जब 
अधिक भार वहन करती है तब उसे अधिक लाभ भी होता है । यह अनुचित तो नहीं 
कहा जा सकता । 

फिर भी यदि कोई विचार करे तब ऋण के भार का हस्तान्तरण एक सन्‍्तति से 
दूसरी सन्‍्तति पर किया जा सकता है। ऋण परिशोध करने के लिए आवश्यक करों 
को उन अन्य करों के ऊपर लगाया जा सकता है जो उत्पादन करने की प्रेरणा को निरबल 
बनाते हैं। यदि ऐसा है तब यह स्पष्ट है कि, अन्य बातों के समान रहने पर, वाद 
को संतति अच्छी होती यदि पूर्व की सन्‍्तति ने ऋण न लिया होता । परन्तु अन्य 
बातें समान शब्द ही कुल समस्या की कुंजी है । अन्य बातें समान रह ही नहीं सकतीं 
क्योंकि ऋण द्वारा प्राप्त आय को सरकार अवश्य व्यय करेगी जिससे ऋण लेने वाले 
राष्ट्र की युद्ध सम्बन्धी तथा आथिक शक्ति प्रभावित होगी ही । यदि देश युद्ध हार 
जाता है तब तो भावी सनन्‍्तति की स्थिति और भी खराब हो सकती है, युद्ध के अभाव 
में वे आर्थिक दृष्टि से भले ही अच्छे होते । इसके अतिरिक्त, ऋण भार का हस्तान्तरण 
तब होता है जब पूर्वकाल में लिये गये ऋण की आय को इस प्रकार से व्यय न किया 
गया हो जिससे उत्पादकता में बृद्धि उतनी तेजी से न हुई हो जितनी तेजी से उत्पादकता 
में वृद्धि हो गयी होती यदि बचत को निजी व्यक्तियों के हाथ में छोड़ दिया गया होता । 


पुनर्भुगतान की विधि. ऋणों के पुतर्भूगताव की समस्या केवल अनिधिक 
अथवा अल्पकालीन ऋणों में ही उत्पन्न होती है क्योंकि निधिक ऋणों का कभी 
पुनरभृंगतान नहीं किया जाता तथा इन ऋणों को देने वाले राज्य से केवल ब्याज प्राप्त 
करने के ही अधिकारी होते हैं। परन्तु जब असमापनीय ऋण को समापनीय ऋण 
में परिवर्तित किया जाता है तब एक स्थायी ऋण अस्थायी ऋण में परिवर्तित हो जाता 
है । ऐसी स्थिति में भुगतान की समस्या असमापनीय ऋण में भी उत्पन्न होती है। 
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एक सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान करने के लिए भविष्य में राज्य की आय 
उसके व्यय से अधिक होनी चाहिए । उत्पादक ऋण से तो राज्य की आय अपने आप 
बढ़ जाती है तथा पुनरभंगतान कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करती । परन्तु अनुत्पादक 
ऋण के पुनर्भगतान के लिए राज्य को अतिरिक्त कर लगाना पड़ता है। कभी-कभी यह 
सुझाव दिया जाता है कि यदि सार्वजनिक ऋण अत्यधिक है तथा राज्य उसका भुगतान 
अतिरिक्त करों द्वारा नहीं कर सकता, तब उसे पूंजी उग्राही (८७४७! /6ए५) 
लगा देनी चाहिए । परन्तु इस प्रकार की विधि का प्रभाव लोगों के कार्य करने तथा 
बचत करने पर काफी प्रतिकूल पड़ सकता है, अतः इसे अच्छा नहीं समझा जाता । 
सार्वजनिक ऋण को परिशोधित करने की साधारण विधि यह है कि एक शोधन 
विधि (अंधांतण8 एप7४०) बनाई जाय जिसमें प्रत्येक वर्ष बजट से कुछ जमा कर 
दिया जाय। इन देनों का परिकलन इस प्रकार से करना चाहिए कि यदि इनका विनि- 
योग चत्रवृद्धि ब्याज पर किया जाता है तब दिए हुए समय के अन्त में कुल मात्रा ऋण 
के बराबर हो जायेगी । सरकार परिवर्तन अथवा पत्यर्पण (#रए्०कंधछ ) की विधि 
का अनुसरण कर सकती है जिसमें एक नया सावेजनिक ऋण या तो अधिक मात्रा का 
अथवा अधिक समय का जारी किया जा सकता है। इस ऋण से परिपक्व होने वाले 
ऋणों का भुगतान सरलता से किया जा सकता है। किसी ऋण के पुनः निर्गमन को 
प्रत्यपंण कहते हैं ॥|प्रत्यपंण बहुधा ऐसे समय में किया जाता है जब एक दी हुई बजटीय 
अवधि में बहुत सी अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ परिपक्व हो जाती हैं। इन परिस्थितियों 
में ऋणों का या तो पुनर्भगतान कर दिया जाता है, या इनका अल्पकालिक निगंमों द्वारा 
स्थानापन्न किया जाता है अथवा दीर्घकालीन निर्गमों द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया 
जाता है। राजकोष के दृष्टिकोण से यह एक दुर्वोध कार्यविधि होती है । जब दीघें- 
कालीन प्रतिभूतियों का निर्ममन अल्पकाल में परिपक्व होने वाली प्रतिभ तियों के 
स्थान पर किया जाता है तब मूल्य, जिस पर प्रतिभूतियाँ जारी की जाती हैं, तथा 
ब्याज की दर ये सब बाजार की कृपा पर रहती हैं । 


अध्याय २० 
रोजगार का सिद्धान्त 
(]7607ए 0 #,07[0५767/) 


आथ्िक सिद्धान्त का एक महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि यह उन दशाओं को 
ज्ञात करे जिन में मनुष्य, पदार्थ तथा अन्य संसाधनों का पूर्ण प्रयोग किया जा सके। 
रोजगार श्रमिक तथा उन व्यक्तियों की आय का स्रोत होता है जिनके पास वे संसाधन 
हैं जो रोजगार के लिए उपलब्ध रहते हैं। इस मौलिक विचार के अतिरिक्त यदि हम 
समस्त दृष्टिकोण से देखे तो रोजगार के द्वारा ही राष्ट्रीय प्रदा तथा आय में वृद्धि हो 
सकती है जिससे उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण प्रयोग किया जा सकता है तथा सर्वाधिक 
सामाजिक कल्याण प्राप्त किया जा सकता है। 


क्लेसिकल सिद्धान्त 


क्लैसिकल अर्थशास्त्रियों--ऐडम स्मिथ, रिकार्डों तथा अन्य--ते पूर्ण रोजगार' 
की स्थिति लाने के लिए मौद्विक मजदूरी तथा अन्य कीमतों की लोचपूर्णता पर विश्वास 
किया । मान लीजिये कुछ श्रमिक बेकार हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रवर्तमान नकद 
मजदूरी दर पर श्रम की पूति माँग की अपेक्षा अधिक है। इसके परिणामस्वरूप 
नकद मजदूरी दर घट जायेगी तथा क्लैसिकल अर्थशास्त्रियों के मतानुसार नियोक्‍ता 
उन श्रमिकों को भी रोजगार प्रदान करना लाभप्रद समझेंगे जो अब तक बेकार थे। 


* पूर्ण रोजगार उस स्थिति को कहते हैं जब प्रवतेमान कीमत पर (मजदूरी, 
ब्याज की दर तथा अधिशेष इत्यादि) कार्य करने के लिये उपलब्ध सभी संसाधनों 
(उदाहरणार्थ श्रम, पूजी तथा भूमि) का पूर्ण रूप से प्रयोग हो रहा हो तथा छिप्री अथवा 
अनैच्धिक बेरोजगार की स्थिति न हो । पूर्ण रोजगार की व्याख्या करते समय बहुधा 
श्रम के पूर्ण रोजगार से ही आशय समझा जाता है। अन्य उत्पादन के साधनों पर 
बहुधा विचार नहीं किया जाता परन्तु श्रम के पूर्ण रोजगार में अन्य साधनों की पूर्ण 
रोजगारी भी निहित है। यदि श्रम का प्रयोग पूर्ण रूप से हो रहा है परन्तु संयम, 
मशीनरी , भूमि इत्यादि अन्य“उत्पादन के साधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं होता 
तब अन्य उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि हो जायेगी तथा श्रम् के स्थान 
प्र उनका प्रतिस्थापन किया जाने लगेगा। इस प्रकार की प्रक्रिया उस समय तक 
जारी रहेगी जब तक श्रम के समान अन्य उत्पादन के साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो 
जाता । अतः यह बिल्कुल सारहीन है चाहे हम पूर्ण रोजगार की स्थिति से आशय एक 
साधन के पूर्ण प्रयोग के रूप में समझें अथवा सभी उत्पादन के साधनों के रूप में । 
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यदि और भी श्रमिक बेकार रह जाते हैं तब मजदूरी उस समय और भी घटती जायेगी 
जब तक पूर्ण रोजगार की दशा नहीं आ जाती । इसी प्रकार यदि किसी समय विनि- 
योग के लिए उपलब्ध लोगों की कुल समूहीकृत बचत, पूंजी की मांग से अधिक रहती 
है तब ब्याज की दर में कमी उस समय तक होती जायेगी जब तक कि उपलब्ध बचत का 
पूर्ण प्रयोग नहीं हो जाता । मजदूरी, ब्याज दर तथा अन्य कीमतों की लोचपूर्णता 
द्वारा ही पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर इस बात को 
भली भाँति स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्लैसिकल अर्थशास्त्रियों के मस्तिष्क में यह 
बिल्कुल स्पष्ट था कि संस्थिति में ही पूर्ण रोजगार की स्थिति रह सकती हैं । संस्थिति 
के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में पूर्ण रोजगार नहीं होगा तथा कुछ संसाधन अवश्य ही 
अप्रयुक्‍त रहेंगे । 

क्लेसिकल अर्थशास्त्रियों का यह विश्वास था कि नकद मजदूरी तथा अन्य 
कीमतों की लोचपूर्णता द्वारा पूर्ण रोजगार स्वतः लाया जा सकता है। इसका अर्थ 
यह हुआ कि इन स्थितियों के अच्तगंत पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने के लिए कोई भी 
प्रयास किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वे इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुँच सके 
क्योंकि 'से” के बाजार नियम (8997१ 89 ० 77०7:6६:) पर उनका विश्वास था। 
इस नियम का अर्थ यह है कि पूति अपनी माँग का सृजन स्वयं कर लेती है। इसके 
अनुसार यदि हम समष्ट दृष्टि लें तथा पर्याप्त दीघ॑ काल को ध्यान में रखें तब जो कुछ 
उत्पादन होगा वह अवश्य ही बिक जायेगा | से के नियम का आधार यह है कि जब 
वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है तब वे समान मात्रा में आय का भी 
सृजन करती हैं । एक समष्टि दृष्टि रखने पर, यदि आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों 
द्वारा उनकी कुल आय व्यय कर दी जाती है और यदि यह मान लिया जाय कि सभी 
वस्तुओं और सेवाओं की कीमत स्थिर रहती है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो गया है 
जिससे सभी समायोजन पूरे हो जाँय, तब जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन 
हुआ है वे अवश्य ही बिक जायेंगी। यह सदा सम्भव है कि अल्पकालीन अवधि में कुछ 
विशेष प्रकार की वस्तुओं, जैसे साइकिल, का अधि-उत्पादन (०४०८-०ए००ए८४र००) 
हो सकता है। परन्तु जब उत्पादकों को यह पता चल जायेगा कि साइकिलें नहीं बिक 
रही हैं तब वे दूसरे प्रकार की बस्तुओं का उत्पादन करने लगेंगे । इसका अथे यह हुआ 
कि यदि अर्थव्यवस्था का एक समष्टि चित्र ध्याव में रखा जाय तब दीघंकाल में वस्तुओं 
की पूर्ति माँग के बराबर अवश्य ही होगी | यदि से का नियम लागू होता है तब पूर्ण 


रोजगार को एक स्वतः प्रक्रिया के रूप में विचार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी 


चाहिए । क्‍योंकि जब तक संसाधन प्रयुक्त रहते हैं तब तक कुछ साहसी उत्पादक 


अवश्य ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए तैयार रहेंगे यदि उन्हें 


श ष् 
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यह ज्ञात हो जाता है कि जो कुछ भी उत्पादन किया जायेगा वह अवश्य ही बिक 
जायेगा। 


क्लैसिकल अर्थशास्त्रियों का यह विश्वास था कि कालान्तर में पूर्ण रोजगार की 
यह स्थिति अर्थव्यवस्था का स्थाई अंग बन जायेगी । एक बार जब पूर्ण रोजगार 
की स्थिति प्राप्त कर ली जायेगी तब आगे चल कर यह मूल्य क्रिया विधि, अर्थात्‌ माँग 
और पूर्ति के नियम के द्वारा स्वयं बनी रहेगी। मान लीजिये पूर्ण रोजगार पर समूहीकृत 
बचत और समूहीक्ृृत विनियोग दोनों १,००० करोड़ रुपये हैं तया ब्याज की दर 
५ प्रतिशत है। यदि यह संस्थिति ब्याज की दर बदलकर ४ प्रतिशत हो जाती है तब, 
अन्य बातों के समान रहने पर, माँग और पूति की शक्तियाँ ब्याज की दर को पुन: 
५ प्रतिशत पर ला देंगी। ज्योंही ब्याज की दर में कमी हो जायेगी तब विनियोग में वृद्धि 
१,००० करोड़ रुपये से अधिक हो जायेगी क्योंकि साहसोद्यमी प्रदा में वृद्धि कर अपने 
लाभ में वृद्धि करते के लिए अधिक पू्‌जी उधार लेता प्रारम्भ करेंगे । परन्तु जब 
ब्याज की दर घट जायेगी तब समूहीक्ृत बचत में कमी हो जायेगी क्योंकि अब बचत 
करना उतना लाभप्रद नहीं होगा जितना कि पहले था। अतः लोग पहले की. अपेक्षा 
अपनी आय के कम भाग की बचत करेंगे। परिणामस्वरूप ४ प्रतिशत ब्याज की दर 
पर बचत में कमी हो जायेगी और विनियोग में वृद्धि होने की' प्रवृति होगी । मान 
लीजिए बचत घटकर ८०० करोड़ रुपये तथा विनियोग बढ़कर १२०० करोड़ रुपये 
हो जाती है। चूंकि अब विनियोग बचत से अधिक है इसलिए ब्याज की' दर में वृद्धि 
होगी तथा यह प्रक्रिया उस समय तक जारी रहेगी जब तक ब्याज की दर बढ़कर 
५ प्रतिशत नहीं हो जाती। इस दर पर समूहीकृत बचत समूहीक्ृत विनियोग के बराबर 
पुनः: १००० करोड़ रुपये हो जायेगी। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि एक बार 
प्राप्त हो जाने पर पूर्ण रोजगार की दशायें अपना पुनः प्रभाव उत्पन्न करेंगी तथा अर्थ- 
व्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति सदा बनी रह सकेगी । 


पूर्ण रोजगार की स्थिति की कल्पना जिस प्रकार क्लैसिकल अर्थशास्त्रियों ने की 
थी वह ऐच्छिक, अस्थायी (#7०0४07%!) तथा तकनीकमूलक (६८८४77००९7८थ ) 
बेरोजगारी के साथ पूर्ण संगत है | अन्य शब्दों में यदि ऐच्छिक, अस्थायी तथा तकनीक- 
मूलक बेरोजगारी रहती भी है तब भी पूर्ण रोजगार की स्थिति मानी जायेगी । 


ऐच्छिक बेरोजगारी. ऐच्छिक बेरोजगारी से हमारा आशय उन व्यक्तियों की 
बेरोजगारी से है जो प्रवतेमात नकद मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए प्रस्तुत नहीं 
रहते । कुछ लोग काम की अपेक्षा आराम को अधिक पसन्द कर सकते हैं तथा उनके 
लिए प्रवतेमान मजदूरी पर कार्य करना लाभप्रद नहीं हो सकता। चूँकि ये लोग काम 


हि 
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करने के इच्छुक नहीं हैं तथा रोजगार के लिए उपलब्ध नहीं हैं इसलिए उन्हें हम 
उस आशय में बेकार नहीं कह सकते जिस आशय में इसे रोजगार के सिद्धान्त के लिए 
उपयुक्त समझा जाता है। अधिक कठिन स्थिति उस व्यक्ति की है जो प्रवर्तेमान 
मजदूरी दर पर काये करने के लिए तैयार है परन्तु जो श्रम संघ अयवा अन्य व्यक्तियों 
द्वारा कार्य न करने के लिए प्रेरित कर दिया गया है। रोजगार के सिद्धान्त के लिए 
यह बिल्कुल सारहीन है कि चाहे एक व्यक्ति प्रवर्तेमान मजदूरी पर कार्ये करने के लिए 
तैयार या तो इसलिए नहीं है कि वह आराम अधिक पसन्द करता है अथवा वह किसी 
व्यक्ति द्वारा बहका दिया गया है । जब हम पूर्ण रोजगार पर विचार करते हैं तब हम 
उन्हीं व्यक्तियों पर विचार करते हैं जो प्रवतेमान मजदूरी पर कार्य करने के लिए 
इच्छुक तथा प्रस्तुत हैं। अत: ऐच्छिक बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की दशा में असंगति 
नहीं है । 

तकनीकसूलक बेरोजगारी. तकनीकमूलक बेरोजगारी से हमारा तात्पयें 
उन व्यक्तियों की बेरोजगारी से है जो मशीचों में कुछ समायोजन होने के कारण अस्थायी 
तौर पर कार्य से हट गये हैं अथवा मरम्मत के लिए मशीन कुछ समय के लिए बन्द हो. 
गई है अथवा श्रमिकों का हस्तान्तरण एक मशीन से दूसरी मशीन में हो रहा हो । 
मशीन यूग में तकनीकी कारणों से कुछ व्यक्तियों की बेरोजगारी आवश्यक है तथा 
इसकी पूर्ण रोजगार से असंगति नहीं है । 


अस्थायी बेरोजगारी. अस्थायी बेरोजगारी उस समय होती है जब श्रम 
बाजार की अपूर्णताओं के कारण कुछ लोग अस्थायी तौर पर कार्य से हट जाते हैं। 
अस्थायी बेरोजगारी अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है। श्रम की प्रगतिशीलता, 
कुछ कार्यों का मौसमी स्वरूप, पदार्थों की कमी, मशीनों और सामानों का टूट जाना 
तथा कार्य के अवसरों के बारे में अज्ञानता इत्यादि। प्रवेगिक समाज जिसमें कुछ उद्योगों 
का पतन तथा कुछ उद्योगों का विकास होता रहता है तथा लोग जहाँ चाहें वहाँ कार्य 
करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, इसमें अस्थायी बेरोजगारी का होना आवश्यक है। 
परन्तु इस प्रकार की बेरोजगारी एक बड़ी समस्या नहीं रहती क्योंकि काम की तलाश 
करने वाले बेकार व्यक्ति अस्थायी कारणों से कुछ सप्ताह अथवा महीनों से अधिक 
समय तक बेकार नहीं रह सकते । महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी बेरोजगारी की 
भी असंगति पूर्ण रोजगार के साथ नहीं रहती । 


छिपी हुई बेरोजगारी (9क580४5८व प्रणटएा०!०एछ८ा) ... यदि भूमि की 


- एक निश्चित मात्रा को तीन व्यक्ति जोतने का प्रयास करते हैं जो वास्तव में दो ही 


व्यक्तियों द्वारा जोती जा सकती है तब वास्तव में इनमें से दो ही कार्यशील हैं तथा एक 
प्‌१६ 
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छिपी बेरोजगारी को प्रदर्शित करता है। छिपी बेरोजगारी को बहुधा परिवार- 
रोजगार से सम्बद्ध किया जाता है जहाँ पर उत्पादन तथा श्रम की पूर्ति की इकाई 
परिवार होता है जो मजदूरी प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। कार्य के मौसमी स्वरुप 
होने के कारण छिपी बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। उदाहरणार्थ, फसल के समय 
कृषि मजदूरों की पूर्ण रोजगारी हो सकती है, जबकि बाकी समय में मौसमी बेरोज- 
गारी रह सकती है। छिपी बेरोजगारी उत्पन्न होने का कारण यह है कि परिवार के सभी 
संसाधन इतने कम हैं कि उनसे परिवार के सभी कार्यशील सदस्यों को सम्पूर्ण वह 
पूर्ण रूप से नहीं नियोजित किया जा सकता, तथा कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं रहता 
जिसमें अतिरिक्त श्रम को उचित समय पर अन्य कार्यों में लगाया जा सके । यदि इस 
प्रकार की ग्रामीण रोजगारी रहती है तब श्रम को क्षषि से बिना कृषि उत्पादन में 
कमी किये ही हटाया जा सकता है यद्यपि इस क्षेत्र में उत्पादन का कोई खास पुनगठन 
अथवा पूंजी का प्रतिस्थापन नहीं होता । छिपी बरोजगारी परिवार की कुल आय को 
घटा देती है तथा अर्थ व्यवस्था में पँजी निर्माण की दर को भी कम कर देती है। 


अनेच्छिक बरोजगारी. मनुष्य अनैच्छिक रूप में बेकार उस समय कहे जाते 
हैं जब मजदूरी-पदार्थों (४४०8० 8०००५) की कीमत में नकद मजदूरी की अपेक्षा 
थोड़ी सी वृद्धि हो जाने से प्रवर्तमान नकद मजदूरी पर कार्य करने वाले श्रमिकों की 
समूहीकृत पूति तथा मजदूरों की समूहीक्ृत माँग दोनों वर्तमान रोजगार के परिमाण 
से अधिक रहती हैं। इस प्रकार की अनैच्छिक बेरोजगारी क्लैसिकल पूर्ण रोजगार की 
संस्थिति में रह सकती है जैसा कि इस बात द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि वास्तविक 
मजदूरी में कमी, बिना नकद मजदूरी में कमी हुए, नियोजित व्यक्तियों की संख्या में 
वृद्धि उत्पन्न कर सकती है। यदि वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है (अर्थात्‌ नकद 
मजदूरी में अल्पमात्र भी कमी हुए बिना जब वस्तुओं की कीमतों में थोड़ी सी वृद्धि 
हो जाती है) तब उत्पादकों के लिए प्रदा में वृद्धि करता अधिक लाभप्रद हो जाता है 
तथा इससे रोजगार में लगाये गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ऐसी 
स्थिति उस समय उत्पन्न हो सकती है जब श्रम संघ के सामूहिक दबाव तथा सरकार 
द्वारा श्रम बाजार में हस्तक्षेप के कारण नकद मजदूरी दर उस स्तर के ऊपर बनी रहती 
है जिस पर कार्य की माँग प्रव॑तमान मजदूरी दर पर इच्छुक व्यक्तियों के रोजगार 
प्राप्त करने के पूर्व ही सन्तुष्ट हो जाती है। 

महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लैसिकल अर्थशास्त्रियों ने मौसमी, छिपी हुई, ऐच्छिक, 
अस्थायी तथा तकनीकीमूलक बेरोजगारी की सम्भावना को स्वीकार किया परल्तु 
उन्होंने पूर्ण रोजगार की दशाओं में अनेच्छिक बेरोजगारी की सम्भावना को स्वीकार 
नहीं किया । इससे उनकी पूर्ण रोजगार की परिभाषा दोषपूर्ण हो गई । यदि पूर्ण 
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रोजगार को नकद मजदूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जेसा कि क्लैसिकल 
अथंशास्त्रियों ने किया, तब अनैच्छिक बेरोजगारी का होना उस समय भी सम्भव है 
जब प्रवर्तमान मजदूरी पर श्रम की कुल माँग उसकी कुल पूर्ति के बराबर हो । यदि 
पूर्ण रोजगार को वास्तविक मजदूरी के रूप में परिभाषित किया जाय, जैसा कि कीन्स 
ने किया, तब पूर्ण रोजगार के बिन्दु पर अनैच्छिक बेरोजगारी की सम्भावना नहीं 
रहेगी । इस बिन्दु पर वास्तविक मजदूरी इतनी कम रहती है कि इससे कम दर पर 
श्रमिक श्रम की पूर्ति करने से इन्कार कर देते हैं। इस बिन्दु पर समर्थ मांग” के 
प्रसार को अवश्य रुक जाना चाहिए क्योंकि इसके आगे श्रम कार्य करने से इन्कार 
करता है। 


वलूसिकल सिद्धान्त की आलोचना. क्लैसिकल अर्थशास्त्रियों ने गलती यह की 
कि वे पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने के लिए नकद मजदूरी दर तथा अन्य कीमतों की 
लोचपूर्णता पर आश्वित रहे । यह सम्भव है कि नकद मजदूरी दर में कमी हो जाने के 
कारण रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाय, परन्तु ऐसा होता सदा आवश्यक नहीं है। 
किसी भी दशा में, कम नकद मजदूरी स्वयं पूर्ण रोजगार की दशायें नहीं ला सकती । 
इसका कारण अत्यन्त सरल है। यह सत्य है कि कम नकद मजदूरी से श्रम सस्ता हो 
जाता है तथा उत्पादक अधिक श्रमिकों को लगाना पसन्द करेंगे, परन्तु वे ऐसा करेंगे 
अथवा नहीं यह इस बात पर आधारित है कि बढ़ी हुई प्रदा को लाभ के साथ बेचे जाने 
की सम्भावना है अथवा नहीं । इस प्रकार नियोजित किये जाने वाले व्यक्तियों की 
मात्रा का निर्णय करते समय उत्पादक नकद मजदूरी को नहीं वरत्‌ वास्तविक मजदूरी 
को ध्यान में रखते हैं। मान लीजिये नकद मजदूरी में कमी हो जाती है और साथ-साथ 
वस्तुओं की भी कीमतें इतनी घट जाती हैं कि वास्तविक मजदूरी अपरिवतित रहती है, 
तब उत्पादक अधिक व्यक्तियों को रोजगार नहीं देंगे क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अतिरिक्त 
लाभ प्राप्त करने की सम्भावना नहीं रहती । केवल उस समय जब नकद मजदूरी 
घटती है तथा वस्तुओं की कीमतें या तो अपरिवर्तित रहती हैं अथवा बढ़ती हैं जिससे 
वास्तविक मजदूरी घट जाती है और विनियोग की लाभ प्रदता में वृद्धि हो जाती है 
तभी उत्पादक अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं । 
परन्तु यदि वस्तुओं का मूल्य स्थिर भी रहे तथा वकद मजदूरी में कमी हो जाय, 
तब यह आवश्यक नहीं है कि सभी बेकार व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सके । यदि 
श्रम की माँग अलोचपूर्ण है, अर्थात्‌ यदि नकद मजदूरी में कमी होने के साथ रोजगार 
प्रदान किए गए अतिरिक्त श्रमिकों की मात्रा में वृद्धि (चूँकि अब श्रम मशीन तथा अन्य 
' उत्पादन के साधनों की अपेक्षा अधिक सस्ता हो गया है) नकद मजदूरी में कमी होने 
के अनुपात से कम होती है, तब श्रमिकों (उपभोक्ताओं ) के हाथ में विनियोज्य आय 


ह 
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कम हो जायेगी । यदि इससे कुल माँग में कमी हो जाती है, जैसा होना आवश्यक है, 
तब उत्पादन के स्तर, फलत: रोजगार, में वृद्धि होने के बजाय कमी हो जायेगी । 

यदि नकद मजदूरी घट जाती है तथा कुल मजदूरी बिल में कमी हो जाती है 
तब मजदूरी देने के लिए उत्पादक को मुद्रा की आवश्यकता कम हो जायेगी। यह तक॑ 
दिया गया है कि इससे ऋण देने वालों के निष्कार्य नकद शेष में वृद्धि हो जायेगी जिससे 
ब्याज की दर में कमी होगी और फलत: विनियोग तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि हो 
जायेगी । परन्तु ऐसा होने के लिए ब्याज की दर में कमी होना ही पर्याप्त नहीं है। 
साहसोद्यमी की भावी लाभ की आशा तथा ब्याज की दर विनियोग के स्तर का निर्धारण 
करते हैं। इसे मानने का कोई कारण नहीं हैँ कि बिना वास्तविक मजदूरी में समान 
कसी हुए केवल नकद मजदूरी साहसोद्यमी के भावी लाभ की प्रत्याशा में वृद्धि कर देगी । 
अतः नकद मजदूरी में सर्वांगीण कमी होने के परिणामस्वरूप ब्याज की दर में हुई कमी 
विनियोग तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि करने में सदा सहायक नहीं हो सकती । जब 
नकद मजदूरी घट जाती है और साहसोद्यमी यह आशा करते हैं कि भविष्य में नकद 
मजदूरी और भी घट जायेगी तब विनियोग करने की अपेक्षा वे प्रतीक्षा करना अधिक 
पसन्द करते हैं। यदि ऐसा होता है तब वास्तव में रोजगार के स्तर में कमी हो जायेगी । 
श्रमिकों की कुल नकद आय में कमी तथा साहसोद्यमी की भविष्य के बारे में अनिश्चितता 
की स्थिति में कम नकद मजदूरी वास्तव में रोजगार के स्तर में वृद्धि करने के स्थान 
पर उसको कम कर सकती है। 

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रोजगार में स्वतः वृद्धि के लिए हम 
नकद मजदूरी की लोचपूर्णता पर आश्रित नहीं हो सकते तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति 
लाने के लिए तो इस पर आश्रित नहीं हुआ जा सकता। इसी स्थान पर ही क्लेसिकल 
अर्थशास्त्रियों ने से” के बाजार नियम का प्रयोग किया | उनका यह विश्वास था कि 
जो कुछ उत्पादन किया जाता है वह अपने आप बिक जाता है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि कम नकद मजदूरी तथा कम ब्याज की दर के कारण साहसोद्यममी बेकार 
संसाधनों को नियोजित कर लेंगे क्योंकि उन्हें इस बात की आशा है कि जो कुछ भी 
वे उत्पादन करेंगे वह अवश्य बिक जायेगा । यह प्रक्रिया उस समय तक जारी रहेगी 
जब तक पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं प्राप्त हो जाती । 

से के बाजार नियम में यह मान लिया गया है कि लोगों की सम्पूर्ण आय का 
ब्यय वतंमान समय में वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए कर दिया जाता है। 
वास्तविक व्यवहार में लोग अपनी आय का एक अंश भविष्य के लिए बचा लेते हैं 
तथा उस सीमा तक वर्तमान समय में वस्तुएँ अविक्रीत रह जाती हैं। यह इस मान्यता 
को खण्डित कर देता है कि 'पूि अपनी माँग का सुजन स्वयं कर लेती है” । यदि 
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हम थोड़े समय के लिए मान भी लें कि लोग वर्तमान में अपनी सम्पूर्ण आय को व्यय कर 
देना पसन्द करते हैं, तब भी से का बाजार नियम सही नहीं है क्योंकि यह आवश्यक 
नहीं है कि ज्यों ही वस्तुओं का उत्पादन होता है त्यों ही अनुरूपी नकद आय उप- 
भोक्‍ताओं के हाथ में जाकर विनियोज्य आय' बन जाय । मजदूरी तथा वेतन और 
विशेषकर लाभ तथा लाभांशों में तो आय अजित करने (जो वस्तुओं के उत्पादन के 
' साथ होती है) तथा उपभोक्ताओं को उसकी प्राप्ति होने में काफी समय विलम्ब 
रहता है। इसका अर्थ यह है कि यदि लोग वर्तमान समय में अपनी सम्पूर्ण विनियोज्य 
आय का व्यय कर भी दे तब भी यह तक करना उचित नहीं होगा कि पूर्ति अपनी माँग 
का सृजन' स्वयं कर लेती है! । अतः यह मानना ठीक नहीं है कि नकद मजदूरी की 
लोचपूर्णता तथा से के बाजार नियम के कारण पूर्ण रोजगार की दशायें स्वतः उत्पन्न 
होकर बनी रहें । 


केन्स का सिद्धान्त 


केन्सीय रोजगार के सिद्धान्त में रोजगार के स्तर में वृद्धि अथवा कमी को 
नकद मजदूरी, ब्याज-दर तथा अन्य कीमतों की लोचपूर्णता पर आश्वित नहीं माना 
गया है, यद्यपि इनका महत्वपूर्ण काये होता है। केन्स ने समष्टि दृष्टिकोण रखा तथा 
रोजगार के स्तर को समर्थ माँग पर आश्रित माना । समर्थ माँग को परिभाषित उस 
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चित्र ४ 
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बिन्दु के रूप में किया जाता है जिस पर समूहीक्ृत माँग तथा पूर्ति वक्र एक दूसरे को 
काटती हैं । 

चित्र ४ में रोजगार का स्तर र-०:८घं$ पर तथा समूहीकृत विक्रयागम को ए-बा5 
पर दिखलाया गया है। वक्त, समूहीकृत प्रदा (3887०8०/० ०घ७पा) तथा समूहीकृत 
कीमत में क्रियात्मक सम्बन्ध को प्रदर्शित करते हैं। जब कुछ श्रमिकों को कार्य में 
नियोजित किया जाता है तब वे कुछ समूहीकृत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तथा 
जब वे वस्तुयें बाजार में बेची जाती हैं तब उससे कुछ आय (कुल विक्रयागम ) उत्पादकों 
को प्राप्त होती है । एक दिये हुए रोजगार की प्रदा की समूहीक्ृत माँग कीमत कुल 
मुद्रा अथवा विक्रयागम की वह मात्रा होती है जिसे प्रदा की बिक्री से प्राप्त होने की 
सम्भावना है, जब उतने ही श्रमिकों को नियोजित किया जाता है। समूंहीकृत माँग 
वक्र अथवा, जैसा केन्स ने कहा, समूहीकृत माँग क्रिया' उस विक्रयागम की सारणी 
है जिसे रोजगार की विभिन्न मात्राओं से उत्पन्न होने वाली प्रदाओं की बिक्री से प्राप्त 
होने की सम्भावना है। 

जब रोजगार तथा प्रदा में वृद्धि होती है तब विक्रयागम में भी वृद्धि होती है। 
चित्र ४ में समृहीकृत माँग वक्र 207 यह प्रदर्शित करती है कि जब २ करोड़ श्रमिक 
कार्य पर नियोजित किए गए हैं तथा वे कुछ वस्तुओं के समूह का उत्पादन (जो चित्र 
में नहीं दिखलाया गया है) करते हैं तब सभी उत्पादकों के कुल विक्रयागम से ३०० 
करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा की जाती है, तथा जब ७ करोड़ श्रमिक नियोजित 
किये गये हैं तब कुल विक्रयागम ८०० करोड़ रुपये होने की आशा की जाती है। 
इसके विपरीत, समूहीकृत पूर्ति वक्त रोजगार के विभिन्न स्तरों पर प्रदा तथा उसी 
स्तर का रोजगार प्रदान करने के लिए उत्पादकों को प्राप्त न्यूनतम आवश्यक विक्र- 
यागम में क्रियात्मक सम्बन्ध (्म८४०४%। हटा०0४०४४7४9७ ) स्थापित करती है। 
समूहीकृत पूर्ति वक्त &७& यह प्रदर्श करती है कि २ करोड़ श्रमिकों को 
रोजगार प्रदान करने के लिए सभी नियोक्‍ताओं को कुल १५० करोड़ रुपये के 
बराबर समूहीकृत विक्रयागम प्राप्त करना चाहिए । ७ करोड़ श्रमिकों को रोजगार 
प्रदान करने के लिए उन्हें ९०० करोड़ रुपये के बराबर कुल विक्रयागम प्राप्त करना 
चाहिए। 

चित्र ४ में समूहीकृत माँग वक्र 2270 तथा समूहीकृत पूति वक्त ७5 बिन्दु 4 
पर मिलते हैं जो समर्थ मांग (८र०८००४४८ 6०:०८००) का बिन्दु है। यह बिन्दु 
दिखलाता है कि वास्तव में ५ करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जायेगा क्योंकि 
रोजगार के इस स्तर के लिए आशंसित विक्रयागम तथा न्यूनतम आवश्यक विक्रयागम 
दोनों एक हैं अर्थात्‌ ६०० करोड़ रुपये हैं। यही संस्थिति का बिन्दु है, पूर्ण रोजगार 
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संस्थिति का बिन्दु नहीं । पूर्ण रोजगार संस्थिति का बिन्दु उस समय प्राप्त होगा 
जब ८-५ करोड़ श्रमिक नियोजित किये जायेंगे (यह मानते हुए कि प्रवतेमान मजदूरी 
दर पर रोजगार के लिए उपलब्ध श्रमिकों की संख्या ८५ करोड़ है) । संस्थिति 
के बिन्दु पर वस्तुओं की समूहीकृत माँग उनकी समूहीक्ृत पूति के बराबर है तथा 
संस्थिति की सभी विशेषतायें पाई जातीं हैं। क्डेसिकल अ्थंशास्त्री पूृण रोजगार से 
कम की संस्थिति की कल्पना न कर सके जैसा केन्स ने किया । 

यदि कुछ क्षण के लिए हम यह मान लें कि समूहीकृत पूर्ति वक्त &७ में कोई 
परिवर्तन नहीं होता, तब श्रमिकों को अधिक रोजगार उसी समय सम्भव होगा जब 
माँग वक्र 7720 ऊपर दाहिनी ओर विरतित हो जाती है । अथंव्यवस्था पूर्ण रोजगार की 
संस्थिति में आ जायेगी यदि जब समूहीकृत माँग वक्र समूहीक्ृत पूति वक्र को & विन्दु 
पर काटे जहाँ ८.५ करोड़ श्रमिक काय पर नियोजित किये जाते हैं । महत्वपूर्ण बात 
यह है कि यद्यपि माँग में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप समूहीकृत माँग वक्र दाहिनी 
ओर विवर्तित हो सकती है परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह समूहीकृत पूति वक्त 
को पूर्ण रोजगार संस्थिति के बिन्दु पर (अर्थात्‌ 2 बिन्दु पर) काटे ही । इसका कारण 
यह है कि लोग अपनी सम्पूर्ण अतिरिक्त आय का उपभोग उसी समय नहीं करते जब 
वे उसे अजित करते हैं क्योंकि (१) लोगों के उपभोग की सीमान्त प्रवणता (:08878774। 
7707०आए +0 ००75४ए776 ), अर्थात अतिरिक्त आय का अनुपात जो लोग उप- 
भोग पर व्यय करते हैं, एक से कम होती है; तथा (२) रोजगार, प्रदा तथा आय में 
वृद्धि के साथ उपभोग की सीमान्‍्त प्रवणता और भी कम हो जाती है । 


इस मनोवैज्ञानिक नियम का औचित्य यह है कि (१) सम्पूर्ण अतिरिक्त आय 
उपभोक्ताओं के हाथ में एक साथ नहीं आ जाती तथा एक लम्बा समय विलम्ब रहता 
है और यदि लोग चाहें भी तब भी वे अपनी सम्पूर्ण अतिरिक्त आय का उपभोग सम्भवतः 
नहीं कर सकेंगे; (२) लोग आपत्तिकालीन समय के लिये कुछ बचा कर रखना चाहते 
हैं तथा अपनी सम्पूर्ण अतिरिक्त आय को व्यय करना नहीं चाहते; (३) ज्यों-ज्यों 
लोगों की आय बढ़ती है तथा उनकी मौलिक आवश्यकतायें संतुष्ट हो जाती हैं तब वे 
अपनी अतिरिक्त आय का कम अनुपात प्रवर्तमान उपभोग पर करते हैं। यदि 
समाज की सम्पूर्ण आय उसी अवधि में व्यय कर दी जाती जिसमें वह अजित की गई तब 
समर्थ मांग में क्रमक वृद्धि उस समय तक होती रहती जब तक पूर्ण रोजगार के 
: लोगों के सीमान्त उपभोग की प्रवणता १ होगी यदि सम्पूर्ण अतिरिक्त 
आय, मान लीजिये १०० रुपये, प्रवतंमान उपभोग पर व्यय कर दी जाती है। परन्त 
यदि उसमें से लोग केवल ७५ रुपये ही व्यय करते हैं तथा २५ रुपये बचा लेते हैं 
तब सीमान्त उपभोग प्रवणता ७५/१०० या ३/४ होगी । 
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समुचित स्तर तक नहीं पहुँच जाती । परन्तु यह मनोवैज्ञानिक नियम समथ्थ माँग को 
स्वतः पूर्ण रोजगार के स्तर तक पहुँचाने में असम्भव बना देता है। 

अतः केन्सीय रोजगार के सिद्धान्त का निष्कर्ष यह है कि समर्थ माँग को पूर्ण 
रोजगार के स्तर तक बढ़ाने के लिये राज्य को विनियोग दर में अधिक वृद्धि कर देनी 
चाहिए जिससे लोगों के हाथ में विनियोज्य आय तथा उपभोग के स्तर में प्रगामी 
वृद्धि हो जाय | मान लीजिये सीमान्त उपभोग प्रवणता ८०/१०० या ०.८ है। 
यदि राज्य १०० रुपये का विनियोग करता है तब यह मुद्रा लोगों के हाथ में मजदूरी, 
कच्चे माल की कीमतों, अधिशेष तथा लाभ के रूप में चली जायेगी तथा प्रवतंमान 
उपभोग में ८० रुपये के बराबर वृद्धि हो जायेगी । इसके परिणामस्वरूप लोगों की आय 
में ८० रुपये के बराबर वृद्धि हो जायेगी। दूसरी अवधि में लोग ८० रुपये का ८० प्रति- 
शत अर्थात्‌ ६४ रुपये पुतः उपभोग करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में 
वृद्धि हो जायेगी । यह गृणक प्रक्रिया (%एणं४्र०म6० 970०८८४७) जारी रहेगी तथा 
क्रमश: समर्थ माँग के स्तर में वृद्धि हो जायेगी। चूँकि राज्य भी पुनः विनियोग करता 
है अत: समूहीकृत माँग के स्तर में और भी वृद्धि हो जायेगी और यदि यह प्रक्रिया 
जारी रहती है तब समूहीक्ृृत माँग में उस स्तर तक वृद्धि हो जायेगी जिससे पूर्ण 
रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाय । 


निजी साहसोद्यमी आवश्यक अतिरिक्त विनियोग नहीं कर सकते क्‍योंकि 
वे आशंसित विक्रयागम तथा विनियोग कीं लाभ प्रदता को दृष्टि में रखते हैं परल्तु 
राज्य का ऐसा दृष्टिकोण नहीं रहता। राज्य अधिक रोजगार और अन्ततः पूर्ण रोजगार 
प्राप्त करने के उद्देश्य से अतिरिक्त विनियोगों को उसकी लाभप्रदता पर विचार किए 
बिना ही कर सकता है । केन्सीय सिद्धान्त के अनुसार पूर्ण रोजगार सम्भव है परन्तु 
यह एक केवल सीमित स्थिति है तथा स्वतः ग्राप्त नहीं की जा सकती। लाभ पर बिना 
विचार किए राज्य के अनवरत अतिरिक्त वित्तियोगों द्वारा ही पूर्ण रोजगार की स्थिति 
लाई जा सकती है। पूर्ण रोजगार से कम संस्थिति के अन्य बिन्दुओं के सदुश पूर्ण 
रोजगार के इस संस्थिति बिन्दु पर समूहीकृत माँग समूहीक्ृत पूति के वराबर होती है 
तथा संस्थिति की अन्य विशेषतायें विद्यमान रहती हैं । 


प्रमुख विशेषतायें, (१) केन्सीय सिद्धाप्त में सन्‍्तुलन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर 
समष्टि दृष्टिकोण से विचार किया गया है। क्लैसिकल तथा नवीन क्लैसिकल अर्थ शास्त्री 
जिन्होंने मूल्य प्रक्रिया के रूप में तक किया तथा व्यष्टिभावी दृष्टि रखी, उन्होंने प्रति 
इकाई कीमत तथा उस कीमत पर माँग एवं पूर्ति की मात्रा के सम्बोध का प्रयोग किया । 
परन्तु केन्स के सिद्धान्त में हम समष्टिभावी दृष्टि रखते हैं तथा पूरे समूह पर विचार 
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करते हैं। इसलिए प्रति इकाई कीमत के स्थान पर समूहीकृत माँग कीमत” (जो प्रति 
इकाई कीमत नहीं वरन्‌ प्रति इकाई कीमत तथा कुल माँग की इकाई का गुणनफल 
होती है) पर विचार करते हैं अर्थात कुल विक्रयागम का प्रयोग करते हैं । संस्थिति 
में यद्यपि माँग पूर्ति के बराबर होती है परन्तु दूसरे आशय में। पूर्ति का अर्थ होता है 
अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की समूहीकृत पूति, तथा माँग का अर्थ सभी 
वस्तुओं तथा सेवाओं की समृहीकृत माँग तथा जब माँग और पूर्ति बराबर होती है 
तब इसका अथ्थ यह हुआ कि अथं-व्यवस्था संस्थिति की दशा में है। 

(२) क्लैसिकल प्रणाली में बचत तथा विनियोग के फलनक सम्बन्ध पर विचार 
ब्याज की दर के रूप में किया गया। अन्य शब्दों में, संस्थिति ब्याज की दर पर बचत तथा 
विनियोग बराबर हो जाते हैं। मान लीजिये ब्याज की दर १० प्रतिशत है तथा संस्थिति 
में बचत एवं विनियोग १००० करोड़ रुपये के बराबर हैं। यदि अब कुछ कारणों से 
ब्याज की दर घट कर ८ प्रतिशत हो जाती है तब बचत में कमी तथा विनियोग में 
वृद्धि हो जायेगी । बचत की माँग में इसकी पूति की अपेक्षा अधिक वृद्धि हो जाने के 
कारण ब्याज की दर पुनः बढ़कर १० प्रतिशत के संस्थिति स्तर पर हो जायेगी । इस 
विधि में एक बार जब संस्थिति आ जाती है तब वह अपने को स्वतः बनाये रखती है। 
इससे यह प्रणाली अवास्तविक हो जाती है । 

... केन्सीय प्रणाली में, बचत तथा विनियोग में फलनक सम्बन्ध क्डेसिकल अर्थ 
शास्त्रियों के सदृश ब्याज की दर के रूप में नहीं वरन्‌ आय के रूप में किया जाता है। 
मान लीजिये राष्ट्रीय आय १०,००० करोड़ रुपये है तथा संस्थिति में बचत एवं विनियोग 
प्रत्येक २००० करोड़ रुपये हैं। यह भी मान लीजिये की उपभोग की सीमान्त प्रवणता 
४/५ तथा बचत की सीमान्त प्रवणता १/५ है। इससे गुणक ५ हो जाता है। यदि इन 

* गृणक वह अंक है जो यह बतलाता है कि एक दिये हुये अतिरिक्त विनियोग 

के परिणामस्वरूप कितनी गुनी आय में वृद्धि होगी। 


यदि १,००० करोड़ रुपया विनियोग किया जाता है तब वह उपभोक्ताओं के 
पास मजदूरी, कच्चे माल की कीमत, अधिशेष तथा लाभ के रूप में पहुंचता है। इस 
अतिरिक्त आय में से, चैँकि लोगों के उपभोग की सीमान्त प्रवणता ४/५ है, इसलिए 
८०० करोड़ रुपये का व्यय लोग प्रवर्तमान उपभोग पर करते हैं तथा २०० करोड़ 
रुपये बचत (विनियोग) करते हैं | दूसरी वार, ८०० करोड़ रुपये लोगों के पास 
मजदूरी, कच्चे पदार्थों की कीमत इत्यादि के रूप में पहुँचते हैं तथा राष्ट्रीय आय के 
भाग हो जाते हैं। ८०० करोड़ रुपये की इस अतिरिक्त आय में से लोग ६४० करोड़ 
रुपये प्रवर्तमान उपभोग (अर्थात ८०० का ४/५) पर व्यय करते हैं तथा १६० करोड़ 
रुपये बचत करते हैं। तीसरी बार, ६४० करोड़ रुपया राष्ट्रीय आय में चला जाता है। 
यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहेगी जब तक १,००० करोड़ रुपये अतिरिक्त 
विनियोग के द्वारा राष्ट्रीय आय ५,००० करोड़ रुपये नहीं हो जाती । 
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दशाओं के अन्तर्गत १,००० करोड़ रुपये का अतिरिबत विनियोग किया जाता है तब 
अन्ततः राष्ट्रीय आय में ५,००० करोड़ रुपये के बराबर वृद्धि हो जायगी (अर्थात्‌ 
विनियोग की मात्रा > गुणक 5- १००० »< ५) तथा कुल राष्ट्रीय आय १५,००० करोड़ 
रुपये और कुल बचत ३,००० करोड़ रुपये (अर्थात्‌ १५,००० करोड़ यये का १/५)के 
बराबर हो जायेगी । इस प्रकार केन्सीय प्रणाली में यह प्रदर्शित करना सम्भव है कि 
किस प्रकार १५,००० करोड़ रुपये राष्ट्रीय आय के नवीन संस्थिति स्तर पर बचत एवं 
विनियोग पुनः ३, ० ०० करोड़ रुपये के बराबर हो जायेंगी। आ्थिक विकास के प्रतिभास 
को समझाने के लिए केन्सीय सिद्धान्त अधिक वास्तविक तथा लाभप्रद है। 


(३) केन्सीय सिद्धान्त में, रोजगार के स्तर पर विचार नकद मजदूरी के 
रूप में नहीं वरन वास्तविक मजदूरी के रूप में किया जाता है। इसका अ्थ यह है कि 
यह निर्णय करते समय कि नये स्तर पर नियोक्‍ता श्रम को अधिक रोजगार प्रदान करेगा 
अथवा कम, न केवल नकद मजदूरी को ध्यान में रखा जाता है वरन्‌ विनियोग की 
लाभप्रदता भी दृष्टि में रखी जाती है। दी हुई पूंजी की सीमान्त क्षमता के स्तर पर 
विनियोग की लाभ प्रदता उन कीमतों पर आधारित है जिनकी उत्पादक अपनी वस्तुओं 
के लिए आशा रखते हैं | यह केन्सीय प्रणाली को और भी अधिक वास्तविक बना 
देती है। 


आलोचना. केन्सीय रोजगार के सिद्धान्त की आलोचना अनेक दृष्टिकोण 
से की जाती है परन्तु ये सभी आलोचनायें या ऊपरी हैं अथवा केवल परिभाषा या वर्गी- 
करण से सम्बन्धित हैं । 


यह कहा जाता है कि (१) केन्सीय सिद्धान्त में बचत एवं विनियोग की समानता 
तो केवल एक तके सिद्ध बात है। परिभाषा द्वारा ही ये समान बना दिये गए हैं जिससे 
कोई लाभ नहीं होता; तथा (२) केवल स्थैतिक दशाओं के अन्तर्गत ही बचत और 
विनियोग बराबर होते हैं। वास्तविक जगत की प्रवेगिक दशाओं में ये भिन्न रहते हैं । 
अतः केन्सीय सिद्धान्त कोई लाभप्रद उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। 


यह सत्य है कि केन्सीय सिद्धान्त के अनुसार बचत आय का वह अंश होती है 
जो उपभोग नहीं की जाती तथा विनियोग भी आय (प्रदा) का बह अंश होता है 
जिसका उपभोग नहीं होता (अर्थात्‌ जो उपभोग पदार्थ नहीं होती), तथा दोनों की 
समानता तो केवल परिभाषा की बात है। परन्तु इस तकसिद्ध परिभाषा के पीछे 
यह आधारभूत सत्य छिपा है कि स्थिर कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं की समूहीकृत 
प्रदा तथा राष्ट्रीय आय दोनों एक ही होते हैं। राष्ट्रीय आय में से जो उपभोग नहीं 
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किया जाता वह बचत है तथा जो समूहीकृत राष्ट्रीय प्रदा में से उपभोग नहीं किया जाता 
उसे विनियोग पदार्थ कहते हैं । 

वास्तविक बात यह है कि विनियोग पदार्थों की पूति, जिनका उपभोग वर्तमान 
में नहीं किया गया है, वह साहसोद्यमियों के आगे उत्पादन करने के लिए उपलब्ध 
रहती हैं। क्लैसिकल सिद्धान्त में सभी प्रकार के सम्भ्रम (०००रपिआ्॑०० ) उत्पन्न होते 
थे क्योंकि लोग अपनी बचत का संचय” कर लेते थे तथा उसे उधार देना नहीं चाहते 
थे अथवा केवल अत्यधिक ब्याज की दर पर ही ऋण देना चाहते थे । केन्सीय प्रणाली 
के लिए यह बिल्कुल सारहीन है कि जब तक लोग अपनी सम्पूर्ण आय का उपभोग नहीं 
करते तथा विनियोग पदार्थों को (जिन्हें बचत प्रदर्शित करती है) खाली नहीं छोड़ 
देते तव तक वे अपनी बचत को उधार दें या नहीं । इन विनियोग पदार्थों का प्रयोग 
साहसोद्यमी या तो लोगों की बचत को ऋण लेकर अथवा बैक की सूजित मुद्रा से ऋण 
लेकर करते हैं। इस प्रकार, लोगों की बचत का महत्व यह नहीं है कि उन्हें ऋण 
लेकर विनियोग किया जाता है वरन्‌ यह है कि बचत विनियोग पदार्थों को प्रदरशित 
करती है जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हुआ है तथा वे साहसोद्यमियों को आगे 
उत्पादन के लिये उपलब्ध हैं । यह इस बात को प्रदशित करता है कि किस प्रकार 
आथ्िक विकास का अअर्थंप्रबन्धन सूजित मुद्रा द्वारा होता है। 

यहाँ पर इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि यद्यपि केन्स ने संस्थिति में बचत 
को विनियोग के बराबर माना तथा रोजगार के सिद्धान्त की व्याख्या स्थैतिक दशाओं 
के अन्तर्गत की, फिर भी केन्सीय सिद्धान्त में बिना मौलिक परिवर्तन किए इसे प्रवैगिक 
दशाओं में लागू किया जाना भी पूर्णतः: सम्भव है। यह तब सम्भव है जब विनियोज्य 
आय, अर्थात्‌ अतीत की आय जो वर्तेमान समय में उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है, 
में से बचत पर विचार करें तथा वतंमान समय की प्रदा जो उपभोक्ताओं को बाद 
के समय में उपलब्ध होगी उससे सम्बन्धित विनियोग पर विचार करें । विकासशील 
अर्थव्यवस्था जिसमें राष्ट्रीय आय तथा प्रदा में वृद्धि हो रही है विनियोग अवश्य ही 
बचत से अधिक होगा जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण में दिखलाया गया है 

(करोड़ रुपये में ) 


प्रथम अवधि हितीय अवधि तृतीय अवधि 
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जिससे दूसरी अवधि में १,००० करोड़ रुपये का विनियोग ८०० करोड़ रुपये की 
बचत से अधिक है। 

परन्तु जब अतिरिक्त विनियोग के परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि हो जाती है तब 
पुनः बचत एवं विनियोग फिर बराबर हो जाते हैं । यद्यपि केन्स ने स्थैतिक स्थितियों 
को मान लिया था, फिर भी बिना मौलिक अन्तर के प्रस्तुत किये इस सिद्धान्त को 
प्रवेगिक दशाओं के अन्तगंत भी लागू किया जा सकता है। 

केन्सीय सिद्धान्त के विरुद्ध यह आलोचना की जाती है कि विनियोग, आय 
तथा बचत में सन्‍्तुलन उतना सुगम तथा सरल नहीं होता जितना कि मान' लिया गया 
है। वास्तविक व्यवहार में गुणक्‌ प्रक्रिया अवरुद्ध गति से कार्य करती है तथा समय- 
समय पर अनेक चलों (४०77७ ०6४) में परिवर्तन हुआ करता है, इसलिए निश्चितता 
के साथ अन्तिम परिणाम को नहीं बतलाया जा सकता । परन्तु यह आलोचना केन्स 
के सिद्धान्त की ही नहीं है वरन्‌ सभी आर्थिक सिद्धान्तों की है। आर्थिक सिद्धान्त 
के निष्कर्ष पूर्ण सुगमता के साथ कभी भी वास्तविक व्यवहार में लागू नहीं होते तथा 
सन्तुलन बहुधा धीमा तथा असंयत होता है। केवल हम इतनी ही आशा रख सकते 
हैं कि सिद्धान्त सन्‍्तुलन की सामान्य दिशा को इंगित करदे तथा उस प्रक्रिया को बतला 
दे जिससे संतुलन होने की सम्भावना है । 

यह भी तक॑ प्रस्तुत किया गया है कि रोजगार का केन्सीय सिद्धान्त अर्धविकसित 
देशों में लागू नहीं होता, इसलिए यह सामान्य सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता । केन्सीय 
सिद्धान्त प्रत्येक जगह--पूर्ण विकसित पुंजीवादी देश, समाजवादी देश, तथा अर्थ 
विकसित देश--लागू होगा यदि इसके सभी अनुमान व्यवहार में पाये जाँय | इस 
सिद्धान्त में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि यह अधेंविकसित देशों में न लागू हो । 
इस सिद्धान्त की अनेक परिकल्पनाओं में से एक परिकल्पना यह है कि जब विनियोग 
किया जाता है तब श्रम, संयन्त्र तथा मशीन, कच्चे माल तथा अन्य उत्पादत के साधन 
प्रयोग के लिए उपलब्ध हो जाँय तथा विनियोग के परिणामस्वरूप वस्तुओं की पूर्ति 
बाजार में इतनी बढ़ जाय जिससे अधिक किये गये विनियोग के कारण उपभोक्‍ताओं 
के पास आयी हुई अधिक आय प्रतिसन्तुलित (०००४॥८०-००/७०८८) हो जाय । 
अधेविकसित अर्थंव्यवस्थाओं में कठिनाई यह रहती है कि यद्यपि इनमें श्रम तो पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध रहता है परन्तु आवश्यक ज्ञान, मशीन' तथा कच्चे माल नहीं उपलब्ध 
रहते जिससे वस्तुओं का शीघ्य उत्पादन कर उन्हें बाजार में नहीं भेजा जा सकता। 
. परिणामस्वरूप यद्यपि उपभोक्ताओं के हाथ में आय बढ़ जाती है परन्तु वस्तुओं की 
'पूर्ति साथ-साथ नहीं बढ़ती | इससे विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है तथा 
स्फीतिक दशायें उत्पन्न हो जाती है क्योंकि वस्तुओं की माँग में वृद्धि के साथ पूर्ति में 
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व्यायार चक्र 
([72906 (;५८6४) 


पूजीवादी अर्थव्यवस्था में आथिक क्रियायें सदेव एक प्रकार के स्तर पर नहीं 
रहतीं । रोजगार, प्रदा तथा आय में सदा ऊध्वेगामी तथा निम्नगामी परिवतेन हुआ 
करते हैं जो आवर्ती (०7०५८) होते हैं तथा जिनमें लहर के समान स्पन्दन होते हैं। 
हमें दीधंकालीन चक्रों (जो पचास से साठ वर्ष तक वर्तमान रहते हैं) तथा अल्पकालीन 
चक्रों, जिन्हें व्यवसाय या व्यापार चक्र कहते हैं (जो कम अवधि के होते हैं और जो 
एक वर्ष से १० अथवा १२ वर्षों तक वर्तमान रहते हैं) के अन्तर को स्पष्ट कर लेना 
चाहिए । 
व्यापार चक्र के विषय में अनेक सिद्धान्त हैं परन्तु वे उच्चतर अध्ययन के 
विषय हैं। इस अध्याय में केवल समस्या का प्रारम्भिक विवरण ही दिया गया है तथा 
इतना ही बतलाया गया है कि व्यापार चक्र का स्वरूप क्‍या होता है, इसके प्रमुख 
कारण क्या हैं, तथा इसके दूर करने के क्या उपाय हैं । 


परिभाषा. व्यापार चक्त का अर्थ होता है समूहीकृत क्रियाओं, विशेषकर 
समूहीकृत प्रदा तथा रोजगार, में हुए उतार-चढ़ाव” | यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर 
देना चाहिए कि प्रदा में परिवर्तत जो व्यापार चक्र के प्रमुख अंग होते हैं वे मुख्यतः 
रोजगार में परिवर्तन के कारण होते हैं । निःसन्देह प्रदा में परिवर्तन बिना रोजगार के 
परिवतेन के भी हो सकते हैं--इसका सबसे मुख्य उदाहरण फसल में परिवर्तन 
है। परन्तु समूहीकृत प्रदा में हुए अल्पकालीन परिवर्तन जिसके कारण व्यापार चक्र 
होते हैं वे रोजगार में परिवर्तन हुए बिना नहीं होते । फिर भी, इस बात को स्वीकार 
किया जाता है कि फसल परिवतेन तथा अन्य वाह्य उथल-पुथलों का इस प्रकार 
के चक्कों को उत्पन्न करने में बहुत महत्व होता है। व्यापार चक्र की अन्य बहुत सी 
प्रिभाषायें हैं परन्तु हम उनका यहाँ वर्णन नहीं करेंगे । 

प्रकृति. कक्‍्लैसिकल अर्थंशास्त्री--ऐड्म स्मिथ, रिकार्डों तथा अन्य --से' 
के बाजार नियम पर आश्रित थे जिसके अनुसार पूर्ति मांग का स्वतः सृजन कर लेती 
हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि जो कुछ भी उत्पादन किया जाता है वह अपने बराबर 
आय का भी सृजन करता है तथा जब उस आय को व्यय कर दिया जाता है, 
जैसा होना आवश्यक है यदि पर्याप्त दीर्घकाल को लिया जाय, तब जिन वस्तुओं का 


शी 
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उत्पादन हुआ है वे वस्तुएँ स्वतः ही बिक जायेंगी। किसी वस्तु का विशेष अधि-उत्पादन 
तथा अल्प-उत्पादन हो सकता है परन्तु एक समष्टि दृष्टि रखने पर कोई सामान्य 
अधि-उत्पादन अथवा अल्प-उत्पादन' हो ही नहीं सकता । यदि यह मत सही है तब 
अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति को पहुँच जायेगी तथा इसी स्थिति में स्देव 
रहेगी और तब व्यापार चक्र नहीं होगा । परन्तु दुर्भाग्यवश से का नियम कुछ 
अवास्तविक परिकल्पनाओं पर आधारित है, अतः यह वास्तविक जगत की बातों 
को नहीं समझा सकता । वास्तविक व्यवहार में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार 
की स्थिति अपने आप नहीं आ जाती तथा यदि पूर्ण रोजगार की स्थिति आती 
भी है तो वह अधिक समय तक स्थापित नहीं रहती । अथव्यवस्था में आथिक क्रियाओं 
में उच्चावचन अवश्य ही होता रहता है। कभी कम रोजगार, कम प्रदा तथा कम 
आय की स्थिति रहती है और कभी अधिक रोजगार, अधिक प्रदा तथा अधिक आय 
की । 


व्यापार चक्र में अनेक अवस्थाओं को अलग किया जा सकना सम्भव है-- 
तेजी, संकट, मन्दीं तथा पुनरूत्थान. | तेजी की स्थिति पहुँचने के पूर्व तीत्र उत्तेजित 
क्रियायें होती हैं तथा कीमत, मजदूरी और ब्याज की दर में वृद्धि के साथ-साथ रोज- 
गार, प्रदा तथा राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती जाती है। वातावरण आशाजनक' 
रहता है तथा प्रत्येक व्यक्ति अच्छे भविष्य की कल्पना रखता है। चूंकि मनुष्यों तथा 
पदार्थों के रूप में उपलब्ध सभी संसाधनों का प्रयोग पूर्ण रोजगार के निकटतम सम्भव 
स्तर तक होता है तथा उपलब्ध बचत और बैंक साख का पूर्णरूपेण प्रयोग किया जाता 
है, इसलिए तेजी की दशायें उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी विशेषतायें होती हैं ऊँची 
मजदूरी, ऊंचे मूल्य तथा तीज आशिक क्रियायें । परन्तु कुछ कारणों से---जिनकी 
व्याख्या अभी को जायगी --यह तेजी की दशा अधिक समय तक नहीं रह सकती 
तथा इस तेजी के विस्फोट के कारण आथिक संकट अवश्य उत्पन्न होगा । जब ऐसा होता - 
है तब कुछ श्रम रोजगार से निकाल दिये जाते हैं, कुछ मिलें बन्द हो जातीं हैं तथा 
आय में कुछ संकुचन हो जाता है, जिनके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की माँग में 
कुछ कमी हो जाती है । इससे आशिक क्रियाओं में निम्तनगामी संचयी परिवतेंन प्रारम्भ 
होने लगता है जिससे मनुष्यों तथा पदार्थों की बेरोजगारी में वृद्धि और मजदूरी, ब्याज 
की दर तथा कीमतों में कमी होने लगती है। जब तक निम्तगामी परिवतंन पूर्ण होता 
है तब अर्थव्यवस्था निम्नतम बिन्दू को पहुँच जाती है जिसे अवसाद (6८०76४४०४) 
कहते हैं जिसकी विशेषतायें होतीं हैं मनुष्यों और पदार्थों की सर्वव्यापी बेरोजगारी, 
बचत का संचय, निम्न राष्ट्रीय प्रदा तथा आय, कम माँग, भविष्य के बारे में निराशा 
तथा व्यावसायिक समाज में हताश की भावना । परन्तु जिस प्रकार तेजी अधिक 
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समय तक नहीं रह सकती, उसी प्रकार अवसाद भी अधिक समय तक नहीं रह सकता 
तथा शी घ्र ही पुनरूत्थान होने लगता है और रोजगार, समूहीकृत प्रदा तथा राष्ट्रीय 
आय, कीमत, मजदूरी और ब्याज की दर में वृद्धि होनें लगती है तथा एक बार 
आश््थिक क्रियाओं में पुनः संचयी ऊध्वंगामी परिवर्तन होने लगता है जिसका अन्तिम 
परिणाम है आथिक तेजी । 

पुनरूत्थान, तेजी, संकट तथा अवसाद से सम्बन्धित सम्पूर्ण अवधि को व्याव- 
सायिक चक्र अथवा व्यापार कहते हैं। सम्पूर्ण प्रक्रिया एक वर्ष, ढाई वर्ष, सात वर्ष, 
बारह वर्ष, अथवा इसी प्रकार की अवधि ले सकती है। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
बातें ये हैं: (१) इस प्रकार के परिवर्तनों में सामयिकता रहती है; (२) आर्थिक 
क्रियाओं में ऊध्वंगामी तथा निम्तगामी परिवर्तन संचयी होते हैं; तथा (३) चक्रीय 
परिवर्तन अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहते वरन्‌ एक साथ 
कृषि, उद्योग, व्यापार तथा सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। यहाँ इस बात को 
स्पष्ट कर देना चाहिए कि व्यापार चक्र के अध्ययन में हम समूहीकृत समष्टिभावी 
आर्थिक दृष्टि रखते हैं तथा किसी व्यक्ति विशेष की प्रदा तथा आय को ध्यान में 
नहीं रखते और न ही किसी एक वस्तु अथवा कुछ वस्तुओं की माँग और पूर्ति को ध्यान 
में रखते हैं। व्यापार चक्र के अध्ययन में हम समूहीकृत रोजगार, समूहीक्ृत प्रदा, 
तथा समूहीकृत राष्ट्रीय आय को ध्यान में रखते हैं । 


व्यापार चक्र के कारण 


व्यापार चक्र के कारण को समझाने वाले अनेक सिद्धान्त हैं परन्तु ये उच्चतर 
अध्ययन के विषय हैं इसलिए इनका वर्णन इस पुस्तक में नहीं किया जायेगा । 


अर्थशास्त्रियों में इस विषय में सामान्य सहमति प्रतीत होती है कि (१) व्यापार 
चक्र की चार स्पष्ठ अवस्थायें होती हैं--पुनरुत्थान, तेजी, संकट तथा अवसाद; 
(२) व्यापार चक्र लहर के सदृश तथा सामयिक होता है; (३) संस्थानिक, मनो- 
वैज्ञानिक तथा मौद्विक कारणों से व्यापार चक्र उत्पन्न होता है तथा प्रत्येक चक्र की 
तीव्रता, विस्तार तथा अवधि में भिन्नता प्रवर्तमान दशाओं के अनुकूल होती है; तथा 
(४) व्यापार चक्र का प्रभाव सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रीय होता है। इसका अर्थ यह है कि 
एक देश में तेजी तथा अवसाद की दशायें अपना आवश्यक प्रभाव अन्य देशों पर भी 
उत्पन्न करती हैं। यदि काफी दृढ़ पुनरुत्थान अथवा संकट किसी देश में उत्पन्न होता 
है तब कालान्तर में उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ेगा । फिर भी, एक देश की 
अ्थव्यवस्था को अन्यत्र की तेजी तथा स्फीतिक दशाओं के परिणामों से उचित मौद्विक, 
राजकोषीय तथा अन्य नीतियों द्वारा बचाया जा सकता है। परच्तु 'उसे अन्यत्र के 
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अवसाद तथा मुद्रा संकुचन के कुप्रभावों से सदा नहीं बचाया जा सकता क्योंकि अवसाद 
तथा मुद्रा संकुचन कच्चे पदार्थों, आंशिक निर्मित तथा पूर्ण निर्मित पदार्थों की माँग में 
कमी कर देते हैं। यदि किसी देश की प्रदा की माँग में कमी हो जाती है तब उससे 
सम्बन्धित उद्योग और वाणिज्य को अवश्य ही हानि होगी तथा इसकी तीत्रता 
इस बात पर आधारित है कि वह देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कितना आश्रित है। 
जेवन का सूर्य-स्थल सिद्धान्त ($प7-800४ 7८०79). व्यापार चक्र के 
वास्तविक कारण के विषय में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। जेवन के सूर्य-स्थल सिद्धान्त 
के अनुसार सूर्य की क्रियाओं में परिवर्तेत के फलस्वरूप व्यापार चक्र उत्पन्न होता है। 
यदि सूर्य पर बहुत से स्थल होते हैं तथा सूर्य की शक्ति में कमी हो जाती है तब फसल 
खराब होती है, प्रदा में कमी हो जाती है, आय घट जाती है तथा अवसाद की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत जब सूर्य की क्रियाओं में वृद्धि हो जाती है तब अच्छी 
फसल होती है, प्रदा तथा आय में वृद्धि हो जाती है और अधिक तेजी की दशायें उत्पन्न 
होने लगती हैं। आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में, जब कृषि पदार्थ प्रमुख 
प्रदा थे तब सूर्य-स्थल सिद्धान्त आर्थिक क्रियाओं के परिवर्तेतों को समझाने में कुछ 
सहायक सिद्ध हो सकता था । परन्तु आज जब प्रमुख प्रदा निमित पदार्थ समझा जाता 
है तब सूर्य-स्थल सिद्धान्त समूहीकृत रोजगार तथा प्रदा में हुए परिवतेनों को सम्भवतः 
नहीं समझा सकता । 
हाट का मौद्रिक सिद्धान्त. हाद़े के शुद्धतः मौद्रिक सिद्धान्त के अनुसार कुछ 
मौद्रिक तथा साख परिवततेन व्यापार चक्र की आवश्यक तथा पर्याप्त दशायें हैं। यदि 
ब्याज की दर कम है, तब साहसोद्यमी वितियोग के लिये अधिक रूपया ऋण लेते के 
लिए प्रेरित होते हैं तथा इससे आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होती है । परन्तु जब रोजगार, 
प्रदा तथा आय में वृद्धि हो जाती है तब शीघ्र ही एक ऐसा समय आता है जब साख 
की अत्यधिक मांग होने लगती है जिसे बैंक बिता अपने नकद परिकोष में कमी किये 
नहीं पूरा कर सकते । जब आ्थिक तेजी की दशायें विकसित हो जाती हैं तब अपने 
हितों की सुरक्षा करने के लिए बैंक ब्याज की दर में वृद्धि कर देते हैं। इससे साख की 
लागत में वृद्धि होने के कारण अर्थव्यवस्था में तीत्र अवरोध उत्पन्न हो जाता है 
जिससे नवीन विनियोग हतोत्साहित हो जाते हैं। यह भी सम्भव है कि कुछ परि- 
योजनायें बीच में ही छोड़ दी जायें। आशिक क्रियाओं में यह अचानक कमी संकट 
उत्पन्न कर देती है तथा अन्ततोगत्वा अवसाद की स्थिति आ जाती है। इस प्रक्रिया 
में व्यापारी वर्ग अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह अपने पास वस्तुओं की राशि 
को बाजार में उस समय बेचने के उद्देश्य से संग्रहित करके रखता है जब कि उपभोकक्‍ता' 


उनकी माँग करें । यदि ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है तब इन स्टाकों को रखना 
प्‌श१७ 
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और भी महँगा हो जाता है। इसलिए वणिक वस्तुओं के लिए कम आर देता है। 
परिणाम स्वरूप मिलों में कम उत्प्रादन होता है। यदि यह स्थिति बनी रहती है 
तव उत्पादकों की उत्पादन योजनाओं में भयंकर कमी हो सकती है जिससे अवश्य ही 
संकट उत्पन्न हो जायेगा तथा अवसाद का समारम्भ होने लगेगा । 

हायेक का मौद्रिक अधि-विनियोग सिद्धान्त. स्वेडेन स्कूल द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्त में, जिसे बहुधा प्रोफेसर एफ० ए० वॉन हायेक के नाम से सम्बद्ध किया जाता 
है, व्यापार चक्र का प्रमुख कारण उत्पादन में विरूपण (658707४0०४) का होना है। 
एक प्राकृतिक' ब्याज की दर होती है जिस पर, संस्थिति में, समूहीकृत बचत समही- 
कृत विनियोग के ठीक बराबर होती है। यदि ब्याज की बाजार दर तथा प्राकृतिक 
दर में कोई अन्तर नहीं है तब कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि साहसोद्यमी उतनी ही 
विनियोग पदार्थों का उत्पादन करेंगे जिनकी भविष्य में इन बचतों के विनियोग करने 
के लिए वास्तव में आवश्यकता होगी । मान लीजिये प्राकृतिक ब्याज की दर १० प्रति- 
शत है तथा, संस्थिति में, कुल १०,००० करोड़ रुपये में से लोग ८,००० करोड़ 
रुपये का व्यय प्रवर्तमान उपभोग पर करते हैं तथा २,००० करोड़ रुपये बचा छेते हैं। 
यदि साहसोद्यमी केवल प्राकृतिक ब्याज की दर द्वारा निर्देशित होते तब वे २,००० 
"करोड़ रुपये के बराबर विनियोग पदार्थों तथा ८,००० करोड़ रुपये के बराबर उपभोग 
पदार्थों का उत्पादन करते और सब कुछ ठीक ही रहता । परन्तु यदि ब्याज की बाजार 
दर--जिसके पूति पक्ष का निर्धारण ऋण देने योग्य कोष जिसमें न केवल लोगों की 
बचत शामिल हैं वरन्‌ ये बचत (जिसमें पूर्व बचत का असंचयन भी शामिल है) 
तथा बैक साख होती हैं--मान लीजिए ३ प्रतिशत है, तब साहसोद्यमी इस गलत धारणा 
में कि वचत की अधिक दर होने के कारण ब्याज की दर कम है, यह आशा रखते हैं 
कि विनियोग पदार्थों की भावी माँग, मान लीजिये, ३,००० करोड़ रुपये के बराबर 
होगी । अतः वे उससे अधिक विनियोग पदार्थों के उत्पादन करने की योजना बनाते 
हैं जितनी कि वास्तव में भविष्य में माँग की जायेगी। इससे विनियोग पदार्थ के उद्योगों 
की क्रियाओं में वृद्धि हो जाती है। परन्तु जब वास्तव में वस्तुओं के बेचने का समय 
आता है तब लोगों की बचत तो केवल २,००० करोड़ रुपये के बराबर होती है, और 
वे केवल इतने रुपये के बराबर ही विनियोग पदार्थों की माँग करते हैं परन्तु अपनी 
अज्ञानता के कारण साहसोद्यमियों ने ३,००० करोड़ रुपये के बराबर माँग की आशा 
की थी । इससे साहसोद्यमी विनियोग पदार्थों को छोड़कर उपभोग पदार्थों का उत्पादन 
करना प्रारम्भ कर देते हैं जिससे विनियोग पदार्थों से सम्बन्धित उद्योग अस्त-व्यरत 
हो जाते हैं और बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। इससे प्रदा तथा आय में कमी 
हो जाती है और संकट तथा अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 
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उत्पादन के स्वरूप में विरूपण का यह अर्थ होता है कि साहसोद्यममी ३,००० 
करोड़ रुपये के बराबर विनियोग पदार्थों का उत्पादन करने तथा केवल ७,००० करोड़ 
रुपये के बराबर उपभोग पदार्थों (संस्थिति में १०,००० करोड़ रुपये के बराबर समूही- 
कृत राष्ट्रोय प्रदा में से) के उत्पादन की योजना बनाते हैं जब कि वास्तव में लोग 
२,००० करोड़ रुपये के बराबर विनियोग पदार्थों तथा ८,००० करोड़ रुपये के बराबर 
उपभोग पदाथों की माँग करते हैं । यदि उत्पादन के स्वरूप में विरूपण न होता तथा 
साहसोद्यमी २,००० करोड़ रुपये के बराबर विनियोग पदार्थों तथा ८,००० करोड़ 
रुपये के बराबर उपभोग पदार्थों के उत्पादन करने की योजना बनाये होते तो कोई 
भी व्यापार चक्र न हुआ होता। अतः उत्पादन के स्वरूप में विरुषण ही व्यापार चक्र 
का प्रमुख कारण है। 

दधुम्पीटर का सिद्धान्त. शुम्पीटर ने व्यापार चक्रके प्रतिभास को साहसोद्यमियों 
द्वारा प्रयुक्त प्रवर्तेनों की सहायता से समझाया । प्रवर्तेन का अर्थ नयी वस्तुओं का 
उत्पादन, उत्पादन में नवीन विधि तथा प्रणाली का प्रयोग, नये बाजार खोलना, 
पूर्ति के नवीन श्रोतों पर विजय, एकाधिकारिक स्थिति का लाना अथवा एकाधिकारिक 
स्थिति को तोड़ना हो सकता है। ये प्रवर्तेन यदि क्रमिक गति से आते हैं तब ये कोई 
हानि नहीं करेंगे परन्तु शुम्पीटर के अनुसार ये एक साथ तीत्र गति से उत्पन्न होते हैं । 
प्रंवतेनों की यह तीत्रता ही कुछ समय अत्यधिक उत्पादक क्रियायें उत्पन्न करती है 
जिसका परिणाम आशिक तेजी होती है तथा कुछ समय बाद आशिक क्ियायें मन्द 
पड़ जाती हैं जिससे अवसाद उत्पन्न हो जाता है। 

जब प्रवर्तेनों की ववीनता समाप्त हो जाती है तथा परिवर्तित परिस्थिति के 
अनुकूल अर्थव्यवस्था संतुलित हो जाती है तब आशिक क्रियायें मन्द पड़ जाती हैं 
तथा अवसाद उत्पन्न हो जाता है। परन्तु एक अवधि के अन्त में जब सम्पूर्ण प्रक्रिया 
पूर्ण हो जाती है तब राष्ट्रीय प्रदा तथा आय पहले समय की अपेक्षा ऊँचे स्तर पर हो 
जाते हैं जिससे साहसोद्यमी अन्य प्रकार के प्रवतेनों को प्रयोग करने के लिए सं।चने 
लगते हैं जिससे आर्थिक क्रियाओं में ऊध्बेगामी परिवर्तेत होने लगता है। 

केन्सीय सिद्धान्त. केन्सीय सिद्धान्त के अनुसार व्यापार चक्र का मौलिक 
कारण यह है कि कुछ समय पूंजी की सीमान्त कुशलता ब्याज की दर से अधिक होती 
है जिससे साहसोद्यमी अपनी विनियोग क्रियाओं में वृद्धि करने के लिए प्रेरित होते हैं 
जिससे अन्तत: आथिक तेजी की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तथा दूसरे समय 
पूँजी की सीमान्त कुशलता व्याज की दर से कम होती है जिससे साहसोद्यममी नवीन 
प्रकार के विनियोग को करने में हिचकिचाते हैं, जिससे कालान्तर में अवसाद उत्पन्न 
हो जाता है। चूँकिपूँजी की सीमान्त कुशलता, श्रम तथा मशीन की सीमान्‍्त उत्पादकता, 
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प्रदा के स्तर, व्यावसायिक मनोविज्ञान, पूंजी पदार्थों की पूति मूल्य, इत्यादि अनेक 
कारणों पर आधारित है, अतः व्यापार चक्र अथेव्यवस्था में अनेक प्रकार की परिवर्तन- 
शील दशाओं पर आधारित है | एक महत्वपूर्ण कारण जिस पर सम्भावित प्राप्ति, जो 
साहसोद्यमी किसी आदेय से पाने की आशा रखते हैं (अर्थात्‌ उसकी सीमान्त कुशलता), 
आश्रित है, वह है उस आदेय द्वारा उत्पादित वस्तु की सम्भावित माँग। इस आशय 
में, अल्प-उपभोग जो आंशिक रूप से पूँजी की सीमान्त कुशलता को ब्याज की दर से 
कम करने का उत्तरदायी है, व्यापार चक्र का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो जाता है। 

जब आथ्िक तेजी की अवस्था आने लगती है तब उपभोक्ताओं की माँग अधिक 
हो जाती है; साहसोद्यमी भविष्य के बारे में आशान्वित हो जाते हैं; प्रवरततमान पूंजी 
आदेयों में अत्यधिक प्रतियोगिता भी नहीं रहती तथा पूंजी की सीमान्त कुशलता 
ब्याज की दर से अधिक रहती है। ऐसी स्थिति में विनियोग-क्रियायें तीत्र हो जाती 
हैं जिनसे तेजी की दशायें उत्पन्न हो जाती हैं। परन्तु ज्यों-ज्यों आय में वृद्धि तथा 
उपभोग क्री सीमान्त प्रवणता में कमी होती जाती है, त्यों-त्यों उपभोग माँग में सापेक्षिक 
संकुचन होने लगता है और उसी समय अगणित पूंजी आदेयों में अत्यधिक प्रतियोगिता 
भी प्रारम्भ हो जाती है तथा नवीन प्‌जी आदेयों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है । 
इससे पँजी की सीमान्त कुशलता ब्याज की दर से कम हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था 
में निम्नगामी परिवतंन प्रारम्भ हो जाता है जिससे अन्ततः आथिक अवसाद उत्पन्न 
हो जाता है। 


सामंजस्थ.. यद्यपि अथशास्त्रियों में आथिक तेजी तथा मन्दी के स्पष्ट कारणों के 
विषय में सामान्य सहमति नहीं है, परन्तु सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 
जब आश््थिक तेजी की दशायें आने लगती हैं तब ब्याज की दर में कमी आने लगती है, 
पंजी की सीमान्त कुशलता अधिक हो जाती है, आशान्वित भावना उत्पन्न हो जाती है, 
नवीन प्रवर्तन होते हैं तथा विनियोग पदार्थ उद्योगों में उपभोग पदार्थ उद्योगों की 
अपेक्षा अधिक प्रसार होने लगता* है । तीत्र आ्थिक क्रियायें होती हैं तथा उपभोग 
का माँग स्तर ऊँचा हो जाता है जिससे अन्ततः आ्िक तेजी' उत्पन्न हो जाती है, 
मजदूरी, कीमतें, और लोगों की आय ऊँची हो जाती हैं तथा पूर्ण रोजगार की दशायें 
उत्पन्न हो जाती हैं। 
परन्तु जब कच्चे मालों, रसायनिक पदार्थों, मानवीय शक्ति, बैंक साख तथा 
पँजी की कमी प्रारम्भ हो जाती है तब विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की माँग और पूर्ति 
में सामंजस्य का अभाव पाया जाता है और समय-विलम्ब काफी बड़ा हो जाता है, 
तब आश्िक तेजी की दशायें अधिक समय तक नहीं रह सकतीं और एक संकट-काल 
आ जाता है जिसका परिणाम आथिक अवसाद होता है। 
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जब आथिक अवसाद निकट आने लगता है तब व्याज की दर, उत्पादन लागत, 
तथा कीमतें बढ़ने लगती हैं, भावी बिक्री के बारे में लोगों को संदेह होने लगता 
है, तथा पूजी की सीमान्त कुशलता में कमी हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप 
मनुष्यों तथा पदार्थों की बेरोजगारी में वृद्धि, राष्ट्रीय प्रदा एवं आय में कमी, तथा 
निम्न स्तर की आश्िक क्रियायें होने लगती हैं । 

जिस प्रकार आ्थिक तेजी अधिक समय तक नहीं रह सकती उसी प्रकार आर्थिक 
मन्दी भी अधिक समय तक नहीं रहती । जब मशीन घिसने लगती है तब मशीनों के 
हटाने तथा नवीनीकरण की नई माँग उत्पन्न हो जाती है। जब थोक बिक्रेताओं का 
स्टाक समाप्त हो जाता है तब वे नये आडंर देने लगते हैं। जनसंख्या की वृद्धि, तथा 
सावजनिक निर्माण कार्यों में सरकार के व्ययों एवं परिव्ययों में वृद्धि होने के फलस्वरूप 
वस्तुओं की नवीन माँग की सृजन हो जाता है। इससे अनुकूल मनोवैज्ञानिक दशाओं 
का सृजन हो जाता है तथा साहसोद्यमी धीरे-धीरे अपनी क्रियाओं को पुनः करना 
प्रारम्भ कर देते हैं। नवीन प्रवतेनों का प्रयोग किया जाने लगता है तथा नवीन 
दिशाओं में उत्पादन होने लगता है जिससे कच्चे पदार्थों, संसाधनों तथा मानवीय 
शक्ति की नयी माँग सुजित हो जाती है। इनसे आशिक क्रियाओं में पुनः प्रसार होने 
लगता हैं जिससे आर्थिक तेजी की दशायें उत्पन्न हो जाती हैं । इसी प्रकार पँजीवादी 
अर्थव्यवस्था में आथिक क्रियाओं में ऊध्वंगामी तथा निम्नगामी परिवर्तंत होते रहते 
हैं जो संचयी तथा सर्वव्यापी होते हैं। 


व्यापार चक्र रोकने के उपाय 


जैसा कि केन्स ने कहा है व्यापार चक्र को दूर करने की उचित विधि यह 
नहीं है कि आथिक तेजी को समाप्त कर दिया जाय और हमें हमेशा अधं-मन्दी स्थिति 
में रखा जाय; वरन्‌ आर्थिक मन्दी को समाप्त कर दिया जाय और हमें हमेशा अर्ध- 
तेजी की अवस्था में रखा जाय ।” सर्वोत्तम तो यह है कि तेजी की दशाओं को सदा 
बनाए रखा जाय परल्तु लोकतान्त्रिक पजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं किया जा 
सकता। केवल हम इतना ही करने की; आशा रख सकते हैं कि आर्थिक तेजी की दशाओं 
पर नियन्त्रण रखकर तथा उन प्रवृत्तियों को जो अर्थव्यवस्था में आथिक मन्दी उत्पन्न 
करती हैं रोककर व्यापार चक्र की भयंकरताओं को कम कर सकें । 


आर्थिक मन्दी दूर करने के लिये. आथिक मन्दी को रोकने की एक विधि 
सस्ती मुद्रा नीति” है जिसका अर्थ है कि मौद्विक प्राधिकारी जानबूझकर ब्यजा की 
दर को कम करे जिससे साहसोद्यमिक विनियोग क़्ियायें प्रोत्साहित हों। आथिक 
मन्‍्दी के काल में कठिनाई यह हो जाती है कि पूँजी की सीमान्त कुशलता कम रहती 
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है तथा साहसोद्यमी के लिए ब्याज की दर में कमी होना उस समय तक उतना 
महत्व नहीं रखता जब तक बिक्री की भावी संभावनाएं उज्ज्वल नहीं हो जातीं। 
भविष्य के बारे में अपनी आशाओं के आधार पर ही साहसोदच्यमी विनियोग 
क्रियायें करते हैं, केवल ब्याज की दर में कमी इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं 
होती । विकट आश्थिक मन्दी की स्थिति में सस्ती मुद्रा-तीति” उद्योगों के पुनरुत्थान 
के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन कर सकती है परन्तु इससे अधिक और कुछ भी 
नहीं कर सकती । 


आशिक मन्दी को रोकने की एक प्रभावशाली विधि है सरकार द्वारा सावंजनिक 
निर्माण कार्यों का किया जाना | इसका अर्थ यह है कि राज्य आथिक मन्दी के समय 
सड़कों, पुलों, अस्पतालों तथा औद्योगिक इकाइयों का निर्माण करे जिससे इन क्रियाओं 
के फलस्वरूप मानव शक्ति, कच्चे पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं की माँग के फलस्वरूप 
लोगों की आय में वृद्धि हो जाय और परिणामत: उपभोग का स्तर भी ऊँचा हो जाय । 
इससे न केवल वस्तुओं की माँग में ही वृद्धि होगी वरन्‌ इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव 
यह होगा कि साहसोद्यमी भविष्य के बारे में अधिक आशान्वित हो जायेंगे । आथिक 
सनन्‍्दी के काल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होनी चाहिए कि किसी प्रकार कार्य संचा- 
लित कर दिया जाय और शेष कार्य तो सार्वजनिक निर्माण की योजनायें सम्पन्न कर 
देंगी । 

परन्तु सरकार के सार्वजनिक निर्माण कार्यों को प्रभावपूर्ण होने के लिए कई 
बातें आवश्यक हैं.: (१) ये पहले से ही तैयार किए गए हों ताकि उचित समय पर 
प्रारम्भ किये जा सके । इससे कोई लाभ नहीं होगा यदि सार्वजनिक निर्माण कार्य 
उस समय तैयार किये जाते हैं जब आर्थिक मन्दी शुरू होने लगती है । यदि उचित समय 
पर यह परियोजना प्रारम्भ की जाती है तभी यह आथिक मनन्‍्दी को रोकने में प्रभाव- 
पूर्ण हो सकती है, (२) इनसे सार्वजनिक राजकोष पर अत्यधिक भार नहीं पड़ना 
चाहिए, (३) जहाँ तक हो सके इसे उत्पादक होना चाहिए जिससे यह वस्तुओं और 
सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि करने में सहायक हो सके तथा अपना व्यय स्वयं निकाल सके । 
परन्तु जहाँ तक आ्थिक मन्दी को रोकने का प्रश्न है, वहाँ तक गड़ढा खोदने और 
उसे पुनः भरने सदश भी सार्वजनिक निर्माण कायें पर्याप्त हो जाता है क्‍योंकि इससे 
लोगों की आय में वृद्धि हो जाती है तथा परिणामत: उपभोग स्तर ऊँचा हो जाता 
है। परन्तु व्यापक दृष्टिकोण रखने पर ऐसी योजना सफल नहीं हो पायेगी तथा 
आशिक मन्दी को रोकते समय सरकार सम्भवतः सार्वजनिक निर्माण कार्यों के परोक्ष 
प्रभावों की अवहेलना नहीं करती । अतः जहाँ तक हो सके इस प्रकार की योज- 
नाओं को उत्पादक होना चाहिए । : 


व्यापार चक्र २६३ 


और भी अनेक मौद्रिक तथा राजकोषीय विधियाँ हैं जिनका प्रयोग सरकार 
आर्थिक मन्दी को रोकने के लिए कर सकती है । यह सुझाव दिया जाता है कि आथिक 
मन्‍्दी के समय सरकार को कच्चे मालों तथा निर्मित पदार्थों का संग्रह करना प्रारम्भ 
कर देना चाहिए जिससे वस्तुओं की बिक्री से लोगों की आय में वृद्धि हो सके 
. तथा आशावादी भावना उत्पन्न हो जाय । परन्तु राशि संग्रह की योजना को सफल होने 
के लिए यह आवश्यक है कि इसे पर्याप्त होना चाहिए तथा इसका संगठन अस्तर्राष्ट्रीय 
आधार पर होना चाहिए । इसके अतिरिक्त इसमें अधिक राशि का व्यय होता है 
तथा कुछ देश ऐसी योजना के संचालन की स्थिति में नहीं हो सकते । दूसरी विधि यह 
है कि मनन्‍्दी के समय अधिक साख की सुविधायें प्रदान कर किस्त पर क्रय करने की 
प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाय । सरकार भी योग्य उद्योगों को आथिक सहायता 
प्रदान कर सकती है तथा उन्हें कर से छट प्रदान कर सकती है ताकि लोग अपने 
उपभोग में वृद्धि कर सकें । 
आश्िक तेजी रोकने के लिए. मंहगी मुद्रा नीति! जिसमें जान बूझकर ब्याज 
की दर में वृद्धि की जाती है, आथिक तेजी को रोकने में प्रभावपूर्ण नहीं हो सकती 
क्योंकि ब्याज दर उत्पादन लागत का केवल एक अल्प भाग ही होती है। जब तेक 
भावी सम्भावनायें उज्जल रहती हैं तब तक उत्पादक तथा सौदागर अधिक वस्तुओं 
की मात्रा को बेचने की आशा रखते हैं तथा ऊँची ब्याज दर के होते हुए भी अधिक 
उत्पादन तथा संग्रह करता जारी रखते हैं। फिर भी कुछ सीमा तक ब्याज की ऊँची 
दर आशिक तेजी को रोकने में वहाँ तक सहायक हो सकती है जहाँ तक यह लोगों 
को अधिक द्रव्य बचा कर ऊँचे ब्याज की दर से लाभ प्राप्त करने के लिएप्रेरित करती 
है। जिस सीमा तक ऐसा होता है, उम सीमा तक प्रवृंतमान उपभोग की समृहीकृृत 
मांग में कमी हो जायेगी तथा बाजार में क्रय शक्ति की कमी हो जाने के कारण आथिक 
तेजी को नियंत्रण के बाहर होने से रोका जा सकता है। 


साख नियंत्रण की विधि भी आर्थिक तेजी को रोकने में सहायक नहीं हो सकती 
तथा कभी-कभी तो स्थिति को और भी खराब कर सकती है यदि इसके कारण साहसो- 
द्मी बित्त की कमी के कारण उत्पादन में बृद्धि करने में समर्थ नहीं हो पाते । यद्यपि 
सामान्य साख निचोड़ उचित नीति नहीं भी हो सकती, परन्तु गृुणात्मक साख नियंत्रण 
अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों के उन स्फीतिक प्रभावों को रोकने में सफल हो सकता है 
जो नियंत्रण से बाहर हो रहे थे, और इस प्रकार आथिक तेजी की तीब्ता को कम किया 
जाना सम्भव है। 

जिस प्रकार सार्वजनिक निर्माण कार्य आथिक मन्‍्दी को रोकने में सहायक होते 
हैं, उसी प्रकार ये आथिक तेजी की दशाओं को भी रोकने में सहायक हो सकते हैं 
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यदि इन कार्यों को या तो कम कर दिया जाय या इन्हें भविष्य के लिए स्थगित 
कर दिया जाय । इससे मानव शक्ति, कच्चे माल तथा अन्य बस्तुओं, जिनकी मांग 
आशिक तेजी के काल में निजी उद्योगों की मांग के कारण अधिक थी, उम्तमें कमी हो 
जायेगी। परन्तु सावेजनिक कार्यों को स्थगित करना तथा उनमें उस सीमा तक कटौती 
कर देना सम्भव नहीं होता जितना अर्थव्यवस्था के स्फीतिक दबावों को कम करने 
के लिए आवश्यक है । 


आशिक तेजी को रोकने की एक महत्वपूर्ण विधि है मजदूरी में अत्यन्त कमी कर 
देना तथा कर-अवकाश' उस समय तक घोषित कर देना जब तक अर्थव्यवस्था में 
स्फीतिक दशायें विद्यमान हैं। मुद्रा मजदूरी दर तथा रोजगार के ;वास्तविक सम्बन्ध 
के विषय में अ्थंशास्त्रियों में विवाद है परन्तु चाहे कम मजदूरी श्रमिकों को अधिक 
रोजगार प्रदान करेगी अथवा नहीं, इतना तो निश्चित है कि अधिक मजदूरी दर 
उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि कर देती है जिससे लागत स्फीति' उत्पन्न हो 
जाती है तथा बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त अधिक 
मजदूरी लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि कर देती है जिससे अर्थव्यवस्था में स्फीतिक 
शक्तियाँ और भी सुदृढ़ हो जाती हैं। आर्थिक तेजी की दशा प्रारम्भ हो जाने पर 
मजदूरी दर में कमी करना सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसा करने से श्रमिकों की आथिक 
कठिनाइयाँ विशेषतः उस समय और भी बढ़ जायेंगी जब कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ 
जाती हैं । अतः सर्वोत्तम नीति तो यह प्रतीत होती है कि संकट काल में श्रमिक 
स्वयं अपनी मजदूरी में कटोती कराना स्वीकार करें। साथ-साथ सरकार को कर 
अवकाश' भी घोषित कर देना चाहिए जिससे अधिक करों (उत्पादन तथा आयात 
कर, निगम कर, तथा बिक्री कर ) से उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि न हो जाय । 
व्यय तथा अन्य प्रत्यक्ष करों में वृद्धि भी लोगों को प्रवर्तेमान उपभोग पर अधिक ब्यय 
करने से रोक सकती है । अतः इस प्रकार की नीति आथिक तेजी रोकने के लिए बिल्कुल 
न्याय संगत है। 

आथिक तेजी को नियन्त्रित करने की सबसे प्रभावशाली विधि यह है कि स्फीतिक 
दशाओं को निम्न विधियों से रोका जाय । 

(१) प्रवर्तमान उत्पादक क्षमता से उत्पादन में वृद्धि प्रति इकाई श्रम की उत्पाद- 
कता में वृद्धि करके की जाय जिससे लोगों की अधिक क्रय शक्ति के बराबर ही 
अतिरिक्त वस्तुएँ और सेवायें अर्थव्यवस्था में आ जाये । यदि अधिक उत्पादन नवीन 
विनियोगों द्वारा सम्भव होता है तब स्थिति और भी खराब हो जायेगी, क्योंकि 
इस दशा में लोगों की आय में भी वृद्धि हो जायेगी जिससे स्फीतिक शक्तियाँ और भी 
जटिल हो जायेंगी । आथिक तेजी को नियन्त्रित करने के लिए आवश्यकता इस 
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बात की है कि वस्तुओं और सेवाओं की प्रदा में वृद्धि बिना लोगों की क्रय शक्ति में 
वृद्धि किए ही की जा सके । परन्तु सम्भावना इस बात की है कि तेजी की स्थितियों 
में प्रवर्तेमान उत्पादक शक्तियों का पूर्ण प्रयोग तो हुआ ही रहता है तथा श्रमिकों की 
उत्पादकता में और अधिक वृद्धि; करने की सम्भावना नहीं रहती। इससे आ्थिक तेजी 
को रोकने की इस विधि की प्रभावशालिता कम हो जाती है। 

(२) उपभोग तथा आय बस्तुओं का आयात किया जाये जिससे उन्त बस्तुओं 
की पूर्ति में वृद्धि हो जाय जिन पर लोग अपनी अतिरिक्त क्रय शक्ति का व्यय करते हैं। 

(३) सावेजनिक ब्यय में मितव्ययिता की जाये तथा अधिकांश व्यय को 
जहाँ तक सम्भव हो सके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाये। 

सरकार की राजकोषीय, मौद्रिक, औद्योगिक, श्रम तथा व्यापारिक नीतियों के 
सुव्यवस्थित सामंजस्य तथा अच्तर्राष्ट्रीय सहयोग से आथिक तेजी की दशाओं पर 
“नियंत्रण कर, अर्थव्यवस्था को आथिक अवसाद के संकट से बचाया जा सकता है। 


अध्याय २२ 
पूंजीवाद एवं समाजवाद 
((7गभशॉिडा। 8700 50९००877) 


एक ओर पूंजीवाद तथा अधिनायकवाद में और दूसरी ओर साम्यवाद, राजकीय 
समाजवाद, संघ समाजवाद (8प07/0 3००४७॥४870), संघाधिपत्यवाद (5५9०7८०80) 
तथा फेबियन समाजवाद में महाव अन्तर है। समाजवाद तथा पूँजीवाद के विभिन्न 
प्रकारों में भी कुछ विस्तार सम्बन्धी अन्तर होता है। इस अध्याय में हम केवल 
समाजवाद तथा पूंजीवाद पर विचार करेंगे, इनके विस्त्रित भेद पर विचार नहीं करेंगे । 


पूंजीवाद. इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व रहता है तथा 
इसका प्रमुख उददं श्य लाभ अजित करना होता है। निजी स्वामित्व न केवल चल 
तथा अचल सम्पत्तियों पर रहता है वरन्‌ भूमि, पूंजी (अर्थात्‌ लोगों की बचँत) 
तथा श्रम (काम करने का अधिकार ) इत्यादि उत्पादन के साधनों पर भी रहता है। 
उत्पादन का संगठन लाभ के आधार पर किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप जो 
अधिक कुशल होते हैं वे अधिक लाभ अजित करते हैं, तथा जो अकुशल होते हैं 
वे कम लाभ प्राप्त करते है। 


समाजवाद. इस प्रकार की अथव्यवस्था में निजी स्वामित्व का अधिकार 
नहीं रहता तथा कार्य की प्रेरक लाभ भावना नहीं वरन्‌ सेवा भावना होती है। समाज- 
वाद के कई प्रकार हैं।एक ओर तो अराजकतावादी (०7०7८7४») होते हैं 
जो किसी भी प्रकार की सरकार में विश्वास नहीं करते; दूसरी ओर राजकीय समाज- 
वाद है जिसमें राज्य का स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर रहता है तथा उनका प्रयोग 
भी वही करता है। संघ समाजवाद तथा संघाधिपत्यवाद के अन्तर्गत उत्पादन के 
साधनों पर स्वामित्व तथा संचालन संघ अथवा सिन्‍्डीकेट का होता है, इनमें लाभ 
भावना उस आशय में नहीं होती जिस आशय में पूँजीवाद के अन्तर्गत रहती है, तथा 
प्रत्येक वस्तु पर केन्द्रीय प्राधिकारी का स्वामित्व रहता है। फंबियन' समाजवाद, 
साम्यवाद तथा पूँजीवाद के मध्य की स्थिति है। इसके अन्तर्गत यद्यपि व्यक्तिगत 
प्रतियोगिता तथा लाभ भावना का अभाव रहता है परन्तु लोकतंत्र सुरक्षित रहता है 
तथा व्यक्तियों के निहित अधिकारों का आदर किया जाता है। 


मिश्चित-अर्थव्यवस्था. एक ऐसी प्रणाली भी सम्भव है जिसमें कुछ विशेषतायें 
पूँजीवाद की तथा कुछ विशेषतायें समाजवाद की विद्यमान हों । ऐसी प्रणाली को 
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मिश्चित-अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में इसने समाजवादी समाज प्रणाली का रूप 
ग्रहण किया है जिसमें कुछ उद्योगों का स्वामित्व तथा संचालन राज्य करता है तथा 
कुछ क्षेत्रों में निजी उद्यम (97ए०/० ०४४८८००४४४८) कार्य करते हैं। फिर भी, 
मिश्रित-अर्थव्यवस्था अथवा समाजवादी समाज प्रणाली तथा कल्याणकारी राज्य 
में भेद करना चाहिए | कल्याणकारी राज्य दर्शन अधिक है, प्रणाली कम | फेबियन 
समाजवाद के सदृश्य प्रदा के न्‍्यायोचित वितरण पर यह अधिक जोर देती है परन्तु 
समाजवाद को तरह निजी उद्योगों से उत्पादन अपने हाथ में लेने का प्रयास नहीं 
करती । कल्याणकारी राज्य के अन्तर्गत अनेक सामाजिक सेवायें तथा सामाजिक 
बीमा की अनेक विधियाँ प्रचलित रहती हैं। इनका भुगतान कर की आय से किया 
जाता है, जिसका भार ऊँची श्रेणी की आय के व्यक्तियों पर पड़ता है । 


साम्यवाद. यह समाजवाद का चरम रूप है तथा यह दर्शन अधिक है और 
आथिक प्रणाली कम । इसका सिद्धान्त काल मार्वस्‌ और फ्रेड़िक एन्जिल्स द्वारा 
जारी किए गए १८४८ के कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो' तथा माक्से की पुस्तक कैपिटल 
पर आधारित है। साम्यवादी निजी उद्योग में विश्वास नहीं करते और न ही 
इसे स्वीकार करते हैं कि व्यवसायिक वर्ग के व्यक्तियों को लाभ अजित करना चाहिये । 
वे समाज का विभाजन दो वर्गों में करते हैं : (१) सर्वहारा वर्ग (9706८७779८) 
अथवा वे जो मजदूरी अथवा वेतन के लिए कार्य करते हैं, और (२) पूँजीवादी अथवा 
पूजीजीवि वर्ग (9०००४८०४०) जो उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं तथा जो 
श्रमिकों को कार्य पर नियोजित करते हैं। साम्यवादियों का यह विश्वास है कि केवल 
श्रमिक ही उत्पादन करते हैं,पंजीपति केवल जीवोपजीवी (]9279»768) होते हैं, 
जो आवश्यक मजदूरी तथा वेतन देने के उपरान्त उत्पादन के अतिरेक का अपहरण 
कर लेते हैं। अतः सर्वहारा वर्ग को अवश्य विद्रोह करके पूँजीपतियों को समाप्त कर 
देना चाहिए । साम्यवादियों के सत्ताग्रहण कर लेने के उपरान्त, पूंजीपतियों को समाप्त 
करने के उद्देश्य से. तानाशाही (क०४७८०८४४७) की स्थापना करनी चाहिए। 
समृदाय के अधिक तथा सामाजिक जीवन का संचालन कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा होता 
है, जो एक अल्पमत या प्रमुख अंग होती है। कम्यूनिस्ट सिद्धान्त एक ऐसे समय की 
परिकल्पना करता है जब राज्य समाप्त हो जाय (७77:०० 2७०४) क्योंकि उस समय 
तक नागरिक यह भली भांति सीख लेते हैं कि सबके हित के अनुसार बिना दबाव के 
कैसे रहा जाता है। साम्यवाद का एक विशेष तत्व यह है कि केवल एक ही उचित 
राय हो सकती है जिसे पूरी पार्टी मानती है । जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति इसे समझ 
लेता है और इसी उचित मत के अनुसार कार्य करता है तब: साम्यवाद की अवस्था 


प्राप्त हो जाती है। 


२६८ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


अधिवायकवाद (#28८ं»7). इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पूँजीवाद की 
चरम स्थिति होती है जिसमें निजी सम्पत्ति तथा लाभ भावना का पूर्ण क्षेत्र रहता है, 
परन्तु सत्ता एक राजनैतिक दल में होती है । अन्य राजनीतिक दल समाप्त कर दिए 
जाते हैं तथा एक व्यक्ति की तानाशाही स्थापित हो जाती है। अधिनायकवाद एक 
उच्च प्रकार का राष्ट्रीय आन्दोलन है तथा सर्वश्रेष्ठ जाति! (088067 ४०००) के 
सिद्धान्त पर आधारित है--जैसा कि जमंनी में हिटलर के समय तथा इटली में 
मुसोलिनी के समय था---जो न केवल सरकार की व्यवस्था करती है, वरन्‌ देश की सभी 
क्रियाओं पर प्रभावषपुर्ण नियंत्रण रखती है। 


प्रमुख विशेषतायें 


आय फी असमानता. पूजीवाद की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें लोगों की 
आय की असमानता फलत: सम्पति की असमानता (१) निजी स्वामित्व तथा उत्तरा- 
घिकार के अधिकार पर, तथा (२) कार्य करने की क्षमता पर आधारित होती है। 
पूंजीवाद के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति के पास आवश्यक प्रतिभा है तब वह अन्य 
व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक रुपया अजित कर विशाल राशि संचित कर सकता है। 
यदि किसी व्यक्ति के पास सम्पत्ति हे तो वह चाहे तो उसे अपने पास रखे सकता है 
या उत्तराधिकार के अच्तगंत अपनी सन्‍्तति को दे सकता है। आधुनिक युग में, यद्यपि 
आय अर्जित करने का अधिकार, प्रसंविदा की स्वतंत्रता, तथा उत्तराधिकार के अधि- 
कार पूंजीवाद के अन्तर्गत स्वीकार किए गये हैं, फिर भी वास्तविक व्यवहार में आय 
अजित करने की मात्रा तथा अपनी सनन्‍्तति को हस्तान्तरित' करने की सम्पत्ति की मात्रा 
प्र अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। सरकार द्वारा आय, सम्पत्ति, उत्तराधिकार 
इत्यादि अनेक कर लगाये जाते हैं तथा वह उद्योग एवं आ्थिक क्रियाओं का विनियमन 
भी करती है। जब हम पजीवाद की समाजवाद से तुलना करते हैं तब हमें अनि- 
यमित पूँजीवाद पर विचार नहीं करना चाहिए वरन्‌ नियंत्रित पूंजीवाद पर विचार 
करना चाहिए जिसमें राज्य निजी सम्पत्ति तथा लाभ उद्देश्य पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण 
रखता है। 


समाजवाद के अन्तर्गत भी आय में अन्तर इन दो प्रमुख कारणों द्वारा हो सकता 
है: (१) विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा महत्व का समाजः द्वारा मूल्यांकन 
जो मुख्यतः व्यक्ति को प्राप्त सामाजिक लाभांश की राशि द्वारा व्यक्त होता है, 
तथा (२) मजदूरी में भिन्नता का होना जिससे लोगों में प्रोत्साहन बढ़े तथा अधिक 
प्रयास का प्रतिकार दिया जा सके । समाजवाद में आग की भिन्नता सम्पत्ति के 
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स्वामित्व तथा उत्तराधिकार की असमानता के कारण न हीं होती । इसका अर्थ॑ 
यह है कि यद्यपि समाजवाद के अन्तगंत आय की भिन्नता हो सकती हैं परन्तु (१) 
इसमें उतना अन्तर नहीं होता जितना कि पूँजीवाद में होता है, तथा (२) निर्धन 
तथा धनी व्यक्तियों की आय में प्रगामी वृद्धि नहीं होगी क्योंकि जो कुछ भी थोड़ा 
अन्तर रहता है वह शुद्धता कुशलता के कारण होता है, सम्पत्ति की असमानता के 
कारण नहीं । समाजवादी राज्य में, एक व्यक्ति के पास रखे जाने वाली सम्पत्ति की 
कुल मात्रा पर नियंत्रण रखा जाता है तथा आय की कुछ भिन्नता के होते हुए भी 
सम्पत्ति में विषम असमानता उत्पन्न ही नहीं होती । 


स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र. यह कहा जाता है कि पूँजीवाद में स्वतन्त्रता तथा 
लोकतंत्र रहता है जिसका समाजवाद में अभाव रहता है। विचार, अभिव्यक्ति 
तथा कार्य की स्वतन्त्रता (१) मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए, (२) कला, 
साहित्य एवम्‌ विज्ञान में सृजनात्मक कार्य करने के लिए, तथा (३) वास्तविक लोक 
तन्‍्त्र सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। लोग स्वतन्त्रता तथा स्वच्छन्दता चाहते 
हैं, परन्तु इनका अभाव समाजवाद में रहता है। इसके विपरीत यह कहा जा सकता 
है कि अनियंत्रित स्वच्छन्दता तथा स्वतंत्रता हानि भी पहुँचा सकती है क्योंकि इससे 
लोग बेकार बातों को सोचना प्रारम्भ कर सकते हैं तथा विघटन की प्रवृत्तियाँ सुदृढ़ 
हो सकती हैं । 


समाजवादियों का यह दावा है कि जिस प्रकार की स्वतंत्रता पूजीवाद के अन्तर्गत 
मिलती है वैसी स्वतंत्रता की आवश्यकता मनुष्य की पूर्ण प्रगमति तथा विकास के लिए 
आवश्यक नहीं है । इसके अतिरिक्त, यह कहा जाता है कि समाजवाद के अन्तर्गत भी 
लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता इस आशय में पायी जाती है कि (१) राज्य द्वारा अनुमत 
सीमित दायरे के भीतर लोग जो भी करना चाहें वह करने के लिए स्वतंत्र रहते 
हैं, (२) पार्टी की मीटिंग तथा प्राविधिज्ञों, रसायनशास्त्रियों और इन्जिनियरों की 
सभा में जहाँ उत्पादन की समस्याओं का निर्णय होता है वे अपना मत स्पष्ट रूप से 
व्यक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त समाजवाद में तानाशाही तो केवल स्थायी होती 
है तथा इसका प्रयोग पूँजीवादी समाज के संघर्षों को दूर करने तथा पूँजीपति वर्ग को 
समाप्त करने के लिए किया जाता है। जब समाजवादी समाज की स्थापना पूर्ण रूपेण 
हो जाती है तब तानाशाही समाप्त हो जायेगी तथा पूर्ण स्वतंत्रता एवं लोकतन्‍्त्र की 
स्थापना हो जायेगी । 

भविष्य के बारे में निश्चितता के साथ कुछ कह सकना सम्भव नहीं है, तथा 
समाजवादी देशों का अब तक का अनुभव यह बतलाता है कि वहाँ स्वतंत्रता और लोक- 
तन्त्र जैसी वस्तु नहीं है तथा लोग न केवल अप्रसन्न हैं वरन्‌ इन दैशों में स्वतंत्रता और 
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लोकतंत्र के अभाव के कारण कला एवं साहित्य का मन्द तथा अव्यवस्थित ढंग से 
विकास होता है । 

मूल्य प्रक्रि। (?706 77८८४७77४&72) .. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में 
यह कहा जाता है कि मूल्य प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध संसाधनों का विनियोजन तथा सर्वोत्तम 
प्रयोग सम्भव है। मूल्य प्रक्रिया का अर्थ होता है परिवर्ततशील दशाओं के अन्‍्तर्गत 
पति, माँग तथा मूल्य का सन्तुलन। मान लीजिये, उत्पादकों ने किसी वस्तु का उत्पादन 
१५० रुपये की लागत पर किया तथा उपभोक्ता या तो इस वस्तु को इतनी कीमत पर 
नहीं खरीदवा चाहते अथवा वे इस वस्तु को बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहते । परि- 
णाम यह होगा कि कीसत घट जायेगी और यदि फिर भी वस्तु की माँग नहीं की जाती 
तब उसकी कीमत और भी घटती जायेगी तथा भविष्य में उत्पादक इस वस्तु का 
उत्पादन नहीं करेंगे। इसी प्रकार यदि उपभोक्ता प्रवर्तेमान कीमत पर इसी वस्तु की 
और भी माँग करते हैं तब भविष्य में इस वस्तु का अधिक उत्पादन होगा। किस वस्तु 
का उत्पादन होना चाहिए, कितनी मात्रा में उत्पादन होना चाहिए तथा किस कीमत 
पर क्ेताओं को बेचना चाहिए, इन बातों का निर्णय उत्पादक उपभोक्ताओं की रुचि 
के आधार पर करते हैं। पूंजीवाद के अन्तर्गत उपभोक्ता की सार्वभौमता (००४र४प्रग्दः 
$०४८ए८४०५५) का यही अर्थ है। चूँकि लोकतंत्र में वैसा ही होना चाहिए जैसा कि 
लोग चाहते हैं, अतः मूल्य प्रक्रिया इस बात को सुनिश्चित करती है कि जहाँ तक वस्तुओं 
के उत्पादन, वितरण, तथा विनिमय का सम्बन्ध है, वहाँ तक उपभोक्ताओं की पूर्ण 
सावभौमता रहती है। 

सिद्धान्त में मूल्य प्रक्रिया की कार्यविधि राष्ट्रीय संसाधनों का सर्वोत्तम विनियोजन 
तथा उपयोग कराने में समर्थ होती है । परन्तु यहाँ इस बात को व्यक्त कर देना चाहिए 
कि वास्तविक व्यवहार में सदा ऐसा नहीं होता क्योंकि लाभ में वृद्धि करने के लिए 
कुछ साहसोद्यमी अनेक उपाय कर सकते हैं: (१) जानबूझ कर गलत बस्तुओं का 
उत्पादन कर उन्हें विज्ञापन, प्रचार तथा विवेचन की अन्य विधियों द्वारा उपभोक्ताओं 
को खरीदने के लिए बाध्य कर सकते हैं; (२) बिना राष्ट्रीय हित को ध्पान में रखे 
कुछ संसाधनों का अविचारत: प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि भारत में स्वतंत्रता के 
पूर्व काल में हुआ था जब कि कोयले की खानों का उपयोग अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया, 
तथा राष्ट्रीय हित को बिना ध्यान में रखे ही केवल निजी लाभ के लिए कोयले का 
निर्यात किया गया; तथा (३) लाभ की भावना से प्रेरित होने के कारण औद्योगिक 
स्वरूप में विच्छित्तियाँ (8०[०) रह सकती हैं जैसा कि भारत में स्वतंत्रता के पूर्व था 
जब मशीन बनाने वाले उद्योग, विद्युत इन्जिनियरिंग उद्योग, तथा बड़े रसायनिक 
उद्योगों के विकास की अवहेलना की गयी और सूतीवस्त्र तया चीवी उद्योग इत्यादि 
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में अत्यधिक भीड़ हो गयी । अतः यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता कि 
वास्तविक व्यवहार में, अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति के अन्तर्गत अनियंत्रित मूल्य 
प्रक्रिया द्वारा सर्वोत्तम परिणाम होगा ही । 


समाजवाद के अन्तगंत यद्यपि लागत तथा कीमत की कसौटी उत्पादकों को 
उपलब्ध नहीं रहती, परन्तु इसमें कुछ ऐसी वैकल्पिक विधियाँ हैं जो मूल्य प्रक्रिया के 
समान ही प्रभावपूर्ण होती हैं | दी हुई क्षमता के आधार पर केन्द्रीय प्राधिकारी जन 
संख्या की सम्पूर्ण आवश्यकताओं का परिकलन करेगा और उपलब्ध संसाधनों का 
विस्तृत सर्वेक्षण करेगा तथा इस प्रकार के अध्ययन से जैसा निर्देशित होगा उसी अनु- 
पात में वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा। इसे स्वीकार किया जाता है कि आवश्यक- 
ताओं तथा संसाधनों का इस प्रकार से अध्ययन अपूर्ण रहेगा परन्तु प्रारम्भ में एक सामान्य 
अनुमान भी पर्याप्त होगा । 


निःसन्देह इस प्रकार के परिकलन में कुछ सीमा तक स्वेच्छाचारिता का अंश 
विद्यमान रहता है, परन्तु यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की स्वेच्छा- 
चारिता से लोग कम प्रसन्न या कम समृद्धिशाली होंगे क्‍योंकि पूँजीवाद के अन्तर्गत 
भी उत्पादकों तथा विक्रेताओं के निर्णय कुछ हृद तक मनमाने हुआ करते हैं। समाज- 
वादी अर्थव्यवस्था में यदि किसी दिशा में प्रयुक्त संसाधन लोगों की आवश्यकताओं 
से अधिक रहते हैं तब अतिरेक का हस्तान्त्रण वैकल्पिक प्रयोग में कर दिया जायेगा । 
इसके विपरीत, यदि विनियोजित संसाधनों से लोगों की आवश्यकताएँ अधिक हैं 
तब अधिक संसाधनों का हस्तान्तरण यहाँ हो जायेगा। परन्तु यदि किसी वस्तु अथवा 
सेवा की राष्ट्रीय आवश्यकताएं, सभी प्रकार के समायोजनों के उपरान्त भी उपलब्ध 
संसाधनों से अधिक होती है तब इसका समाधान यह है कि उस स्तर तक लोगों के 
जीवन स्तर को कम कर दिया जाय । 

राष्ट्रीय लाभांश का वितरण प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के पू््र निर्धारित जीवन- 
स्तर के आधार पर किया जा सकता है। यह कार्य कठिन है तथा इसमें कुछ अंश तक 
स्वेच्छाचारिता का अंश भी विद्यमान है, परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि पूंजी- 
वाद की अपेक्षा यह वितरण कम कुशलता अथवा अधिक स्वेच्छाचारिता से होगा । 


गुण तथा दोष 
उत्पादन का रतर. पूजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे महान दावा यह है कि 
इसके अन्तर्गत लाभ भावना के कारण उत्पादकता ([77040८ए८४) में वृद्धि अधिक- 
तम सम्भावित स्तर तक होती है। चूंकि लाभ कार्य की कुशलता पर आधारित है 
इसलिए साहसोद्यमी अपने लाभों में वृद्धि करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करते 
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हैं। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना सर्वोत्तम प्रयास 
करे तथा उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि अधिकतम सीमा तक हो । इसके विपरीत, 
यदि भुगतान को प्रयास से अलग कर दिया जाय तथा, जैसा कि समाजवाद के अन्तर्गत 
होता है, भुगतान आवश्यकता के आधार पर किया जाय तब लोगों के आलसी हो जाने 
की सम्भावना है तथा वे सर्वोत्तम प्रयास नहीं करेंगे। निजी उद्योगों में, लाभ भावना 
एक संचालक शक्ति का कार्य करती है। एक निजी उत्पादक अपना सर्वोत्तम प्रयास 
इसलिए करता है कि यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसकी आय कम हो जायेगी। लाभ 
भावना उत्पादकों को सतक तथा कत्तेव्यनिष्ठ रखती है। समाजवाद के अन्तर्गत 
लाभ भावना कार्य नहीं करती क्योंकि इसमें तो कल्याणकारी विचार अधिक प्रमुख 
हो जाते हैं तथा भुगतान लोगों के उत्पादक प्रयास के अनुपात में नहीं दिया जाता। 


समाजवाद के अन्तर्गत लाभ भावना के स्थान पर निम्नलिखित एक तथा अधिक 
भावनाएं कार्य करती हैं: (१) कत्तव्य के प्रति निष्ठा, (२) हिसा का भय, (३) 
एक सिद्धान्त के साथ लगाव । यह तो सबसे अच्छा हो यदि श्रमिकों में कत्तंव्यनिष्ठा 
की भावना उत्पन्न हो जाय परन्तु इसे प्राप्त करता सदा सरल नहीं होता तथा कभी- 
कभी तो अल्पकाल के लिए यह भावना बड़ी कठिनाई से आती है। तीसरी भावना-- 
एक सिद्धान्त के प्रति लगाव--ऐच्छिक तथा अधिक स्थायी हो सकती है परन्तु खतरा 
यह है कि इसके अन्तर्गत राजनीतिक विचारधाराओों द्वारा आ्थिक सिद्धान्त पूर्णतः 
परिवर्तित न कर दिए जाँय । इन विकल्पों में से सबसे निकृष्ट विकल्प है हिंसा का 
भय । यह कभी स्थायी नहीं होता । हम लोगों का यह अनुभव रहा है कि भय तथा 
चिन्ताएं श्रमिकों के सर्वोत्तम गुणों का विनाश कर देती हैं तथा सुरक्षा के अभाव में, 
श्रमिक सर्वोत्तम प्रयास कभी भी नहीं कर सकते । इस' बात को स्वीकार ही करना 
होगा कि समाजवाद में लाभ भावना का कोई उचित प्रतिस्थापक नहीं पाया जा सका 
है । समाजवाद की सबसे बड़ी निर्बलता, कम से कम सिद्धान्त में, यह है कि इसके 
अन्तर्गत उत्पादन तथा उत्पादकता की दर में वृद्धि उतनी तेजी से नहीं होतीं जितनी 
तेजी से पूंजीवाद के अन्तर्गत होती है। यद्यपि, सिद्धान्ततः ऐसा हो सकता है, परल्तु 
वास्तविक व्यवहार में अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस दिशा में समाजवाद 
विफल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस दर से उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि 
हो रही है, वे पजीवाद की सफलता के द्योतक हैं। परन्तु सोवियत संघ में भी उत्पादन, 
उत्पादकता तथा आधुनिक प्राविधियों में लगभग उसी गति से वृद्धि कुछ हो रही है । 
अतः इस निष्कर्ष पर पहुँचना सम्भव नहीं है कि वास्तविक व्यवहार में समाजवाद 
के अन्तर्गत उत्पादन उतने अधिक ऊंचे स्तर का नहीं हो सकता जितना कि पूंजीवाद 
के अन्तर्गत होता है। 
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वितरण की समस्या. जहाँ तक सम्पत्ति के वितरण का सम्बन्ध है, सैद्धान्तिक 
दृष्टि से, समाजवाद निस्सन्देह ही पूँजीवाद से श्रेष्ठ है क्योंकि इसके अन्तर्गत भुगतान 
आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है, तथा प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्रदान 
किया जाता है। परन्तु वास्तविक व्यवहार में, सामान्य व्यक्ति के कष्ट सोवियत संघ 
सदृश्य भी समाजवादी देशों में यदि अधिक नहीं तो समान अवश्य हैं, तथा यह निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर में निकट भविष्य में 
कोई अधिक सुधार होगा ही । समाजवादी देशों में राजनीतिक नेताओं, बुद्धिजीवियों 
तथा रसायन शास्त्रियों तथा इन्जिनियरों के रूप में एक नवीन पूँजीपति वर्ग तीव्रता 
से उत्पन्न होता जा रहा है जिसे आवश्यकता से कहीं अधिक सुविधाएँ तथा विशेषाधि- 
कार उपलब्ध रहते हैं । यह सच है कि पुजीवाद के अन्तर्गत सम्पन्नता तथा निर्धनता की 
चरम स्थितियाँ रहती हैं और सबसे खराब तो यह है कि निर्धन व्यक्तियों के नि्ध॑न' 
होने तथा धनी व्यक्तियों के और अधिक धनी होने की संचयी प्रवृत्ति विद्यमान रहती 
है । परन्तु अभी तक कुछ हाल के वर्षों में कल्याण कारी राज्य द्वारा धनी व्यक्तियों पर 
अधिक कर लगा कर तथा सामाजिक लाभ तथा निर्धन व्यक्तियों की दशा सुधारने 
पर अधिक व्यय कर, इन प्रवृत्तियों को काफी नियंत्रित किया जा सकता है। वर्तमान 
पूँजीवाद में राज्य धनी व्यक्तियों पर अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाता है जिससे आथिक 
शक्ति के केन्द्रीकरण तथा धनी व्यक्तियों द्वारा निर्धनों के शोषण में काफी कमी हो 
गयी है। इस प्रकार के किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता |कि समाजवाद 
के अन्तर्गत सम्पत्ति का वितरण तथा अर्जेन क्षमता पूँजीवाद की अपेक्षा अधिक समान 
तथा न्यायोचित होती है । 


आथिक उच्चावचन. यह तक दिया गया है कि पूंजीवाद के अन्तर्गत पूर्ण 
रोजगार की प्राप्ति स्वतः नहीं हो पाती । उपभोक्ता की सार्वभौमता, परिणामत: समर्थ 
माँग, सभी संसाधनों को नियोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती । जब आर्थिक 
विकास होता है तब पूर्ण रोजगार की स्थिति पहुँचने के पूर्व ब्याज की दर तथा अन्य 
उत्पादन लागतों में वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार श्रम तथा अन्य संसाधनों को 
बेरोजगारी पूँजीवाद के आवश्यक तत्व होते हैं। परन्तु ऐसा समाजवाद के अन्तर्गत 
होना आवश्यक नहीं है क्योंकि यहाँ माँग और पूर्ति राज्य के नियंत्रण में होते हैं तथा 
उनका सामंजस्य इस प्रकार से किया जाता है कि पूर्ण रोजगार की स्थितियाँ आ जायें। 
वास्तव में यह तक प्रस्तुत किया जाता है कि समाजवाद के अन्तर्गत बेरोजगार का 
कोई स्थान नहीं है क्योंकि राज्य का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह सबको रोजगार 
प्रदान करे । 
पश्८ 
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इसके अतिरिक्त यह भी तक प्रस्तुत किया गया है कि यदि पुँजीवाद के अन्तर्गत 
किसी प्रकार से पूर्ण रोजगार प्राप्त भी किया जा सके तब भी अर्थव्यवस्था इस स्थिति 
में अधिक समय तक नहीं रहती और शी 5 ही असन्तुलन उत्पन्न होकर आ्थिक अवसाद 
प्रारम्भ हो जाता है। अन्य शब्दों में, पंजीवाद के अन्तगेंत चक्तीय उच्चावचन (०एटांट्ब! 
पपटपक४075) तथा व्यापार चक्र हुआ करते हैं जिसमें आथिक तेजी तथा 
मन्दी, असंयत आर्थिक कियायें तथा लोगों को अत्यधिक कष्ट होते हैं, जबकि समाजवाद 
के अभ्तर्गत ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती । ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समाजवादी 
अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र को जो शक्तियाँ उत्पन्न करती हैं वे या तो अनुपस्थित 
रहती हैं अथवा वे राज्य के नियंत्रण में रहती हैं। 


अन्य शब्दों में यह तक प्रस्तुत किया जाता है कि पूँजीवाद के अन्तर्गत पूर्ण रोज- 
गार तथा कीमत-स्थिरता दोनों में संगत नहीं है । यदि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त 
हो जाती है तब इसके परिणामस्वरूप अवश्य ही कीमतों में स्फीतिक वृद्धि होगी जिससे 
आश्िक तेजी समाप्त होकर कुछ समय बाद आथिक अवसाद में परिणत हो जायेगी । 
इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य यह है कि केवल अनियंत्रित पूँजीवाद 
के अन्तग त ही पूर्ण रोजगार की असंगत कीमत स्थिरता के साथ है। परन्तु समाज- 
वाद की तुलना अनियंत्रित पूंजीवाद से करना उचित नहीं है। ऐसे पूँजीवादी समाज 
जिसमें राज्य महत्वपूर्ण कार्य करता है, उसमें, जैसा कि केन्स के सिद्धान्त ने प्रदर्शित 
किया है, पूर्ण रोजगार की स्थिति राज्य द्वारा विनियोग की क्रियायें करके तथा समर्थ 
माँग की विच्छित्तियों (8०8) को पूरा करके, लाई जा सकती है तथा आर्थिक स्थिरता 
सुनिश्चित की जा सकती हैं। आधुनिक राज्य के लिए राजकोषीय, मौद्रिक तथा अन्य 
विधियों द्वारा यह सम्भव है कि वह पूर्ण रोजगार की स्थिति लाते समय मुल्य में 
अत्यधिक वृद्धि तथा कमी होने से रोक दें तथा अधिक समय तक पूर्ण रोजगार की 
“स्थिति रख सके । 


ु व्यक्तिगत स्वतंत्रता. पूंजीवाद की सबसे महान सफलता यह है कि यह 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है जो वाँच्छनीय उद्देश्य है। इस प्रकार 
की स्वतंत्रता के आधार पर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास 
कर सकता है, उपलब्ध 'संसाधनों का उपयोग सर्वाधिक लाभ के साथ कर 
सकता है तथा व्यक्तिगत आनन्द को सर्वाधिक कर सकता है। यद्यपि समाजवाद 
में कुछ सीमा तक स्वतंत्रता रहती है जिसकी सीमा के भीतर ही श्रमिक उत्पादन 
के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त कर सकते हैं, तथा जनता के प्रतिनिधि अपना 
दृष्टिकोण रख सकते है, परन्तु मौलिक स्वतंत्रता का जो लोगों को नियंत्रित 


पंजीवाद एवं समाजवाद २७५ 


पूँजीवाद के अन्तर्गत भी मिलती है, समाजवाद में सर्वथा अभाव पाया जाता 
है । साम्यवाद के सिद्धान्त के अनुसार, इस प्रकार| की स्वतंत्रता उस समय उपलब्ध 
होगी जब पूँजीपति वर्ग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाय तथा राज्य समाप्त” हो जांय 
और विश्व 'सामूहिक सामान्य कल्याण: के बन्धुत्व एवं स्वतंत्रता में संयुक्त हो जाय । 
इसमें महान सनन्‍्देह है कि ऐसी स्थिति क्या कभी प्राप्त हो सकेगी; इस दुष्टिकोण से 
पूँजीवाद समाजवाद से श्रेष्ठ है। 
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गाँधीय अथशास्त्र 
((>87 0797 +ट07065) 


जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है तथा आथिक सिद्धान्त के अनुसार सुख 
के अन्तर्गत निहित है इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा संतोष का सर्वाधि- 
करण । वास्तविक अथंशास्त्र इस बात पर जोर देता है कि स्वयं व्यक्ति ही इस बात का 
सर्वोत्तम निर्णायक होता है कि उसका सुख किसमें निहित है। उपलब्ध संसाधनों 
से प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है जिनसे वह सोचता है कि 
उसे सर्वाधिक संतोष तथा अत्यधिक सुख की प्राप्ति होगी । यदि कोई व्यक्ति सिगरेट 
अथवा शराब पीना चाहता है, अथवा कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है जिसे समाज 
अनुचित समझता है, तब वास्तविक अर्थशास्त्र के अनुसार, वह अपने हितों का सबसे 
अच्छा निर्णायक है तथा कोई दूसरा व्यक्ति उसे यह नहीं बतला सकता कि सर्वाधिक 
सुख की प्राप्ति के लिए उसे कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं 
करना चाहिए । परन्तु जब हम केवल व्यक्ति पर ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण समाज पर 
विचार करते हैं तथा एक समष्टि दृष्टिकोण रखते हैं, तब स्थिति भिन्न हो जाती है। 
इस बात का निर्णय करने के लिए कि एक व्यक्ति के कार्य से समाज का अधिकतम 
कल्याण होगा, वह व्यक्ति सर्वोत्तम निर्णायक नहीं हो सकता । 


इस समस्या की व्याख्या करने के लिए वास्तविक अर्थशास्त्र पर्याप्त नहीं है 
तथा अर्थशास्त्र का एक नवीन भाग सामने आता है जिसे कल्याणकारी अर्थशास्त्र 
कहा जाता है। प्राचीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अनुसार, जिसमें उपयोगिता को 
मापनीय माना गया है तथा जिसमें उपयोगिता की अन्तर्व्यक्तीय तुलना सम्भव है, 
समाज का आर्थिक कल्याण सर्वाधिक उस समय होगा जब एक व्यक्ति की क्रियाओं 
के परिणामस्वरूप, उसे उपयोगिता की प्राप्ति अन्य व्यक्तियों की अनुपयोगिताओं 
से अधिक होती है। नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अनुसार जिसमें उपयोगिता 
को मापनीय नहीं माना जाता है तथा जिसमें उपयोगिता की अन्‍न्तव्यंक्तीय तुलना 
सम्भव नहीं है, अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि से सामाजिक कल्याण 
सर्वाधिक केवल उसी समय हो सकता है जब व्यक्षित उन व्यक्तियों को जिन्हें उसकी 
क्रियाओं से हानि हुई है, क्षतिपूर्ति देने के उपरान्त भी पहले की अपेक्षा अच्छी स्थिति 
में हो। यथार्थ स्थिति यह है कि वास्तविक अर्थशास्त्र में आदर्शीय मूल्यांकन 
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निहित नहीं है तथा यह इस बात से मुक्त है कि क्या उचित और क्या अनुचित है; 
परन्तु कल्याणकारी अर्थशास्त्र नैतिक विचारों से मुक्त नहीं होता तथा इसमें क्या 
अच्छा है क्‍या बुरा, यह बहुत महत्व रखता है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में इस 
बात को ध्यान में रखा जाता है कि एक व्यक्ति की क्रियाओं का अन्य व्यक्तियों 
पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा समाज कुछ आधारभूत आचरणों को निर्धारित करता 
है जिनके अनुसार व्यक्ति की क्रियाओं को होना चाहिए, यदि समाज के आर्थिक 
कल्याण को सर्वाधिक करना है। 

आधारभूत उपगमन. वास्तव में गाँधीय अर्थशास्त्र आथिक सिद्धान्त नहीं 
है वरन्‌ जीवन का एक दर्शन है। यह अर्थशास्त्र तथा नीतिशास्त्र को संयकत कर 
एक आचरण प्रणाली तथा आचार के नियमों का प्रतिपादन करता है जिसके अनुसार 
न केवल व्यक्ति का समाज के साथ वरन्‌ अन्य व्यक्तियों के साथ भी सम्बन्ध होना 
चाहिए । यही गाँधीय अर्थशास्त्र की कल्याणकारी अर्थशास्त्र को देन है। 

गाँधीय अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक देन यह है कि जहाँ तक व्यक्ति 
का सम्बन्ध है, अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि को सर्वाधिक करने से ही अधिकतम 
सुख की प्राप्ति नहीं हो जाती क्योंकि केवल भौतिक आवश्यकताओं की सन्‍्तुष्टि से ही 
सुख की प्राप्ति नहीं हो ती, वरन्‌ तृप्ति तथा आन्तरिक शान्ति में होती है जिनकी प्राप्ति 
केवल आवश्यकताओं के सर्वाधिक संतोष द्वारा ही नहीं हो सकती | चूँकि कुछ आवश्क- 
ताओं की संतुष्टि से सदैव कुछ दूसरी आवश्यकतायें भी उत्पन्न हो जाती हैं और चूँकि 
व्यक्ति के पास उन सभी आवश्यकताओं की पति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध 
नहीं रहते इसलिए व्यक्ति हमेशा असन्तुष्ट तथा चिन्तित रहता है। गाँधीय अर्थ- 
शास्त्र के अनुसार, सुख प्राप्ति की विधि है आवश्यकताओं को जहाँ तक सम्भव हो 
वहाँ तक कम करना । इ ससे असन्तुष्टि तथा चिन्ता नहीं होगी जो उस समय हुई होती 
यदि सभी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने का प्रयास किया जाता । 

यह कहना उचित नहीं होगा' कि गाँधीय अर्थशास्त्र सुख प्राप्ति के विरुद्ध है। 
परन्तु इसका उद्देश्य वास्तविक सुख की प्राप्ति करना है जिसका सम्बन्ध मनुष्य के 
अन्तजंगत से है तथा जो आत्मा की विशेषता है। पाश्चात्य अर्थंशास्त्रियों के समान 
गाँधीय अर्थशास्त्र केवल आवश्यकताओं की सनन्‍्तुष्टि को वास्तविक सुख से सम्भ्रमित 
नहीं करता । यदि गाँधीय अर्थशास्त्र के इस आधारभूत सिद्धान्त को मान लिया जाय 
तब व्यक्ति के हितों और सामाजिक हितों के संघर्ष का, जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र 
को जन्म देता है, बहुत कुछ महत्व कम हो जाता है । उपयोगितावादी दर्शन के आधार 
पर ऐडम स्मिथ तथा कुछ अन्य क्लैसिकल अथंशास्त्रियों ने यह बतलाया कि व्यक्ति 
जो कुछ भी अपने हित के लिए करता है वह स्वतः समाज के सर्वोत्तम हित में होता है। 
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गाँधीय दर्शन के अनुसार यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सरल बना लेता है 
तथा उन पर जान बूझकर नियन्त्रण रखता है तब उसकी क्रियाओं से सम्भवतः समाज 
को हानि नहीं होगी; अतः अपने वास्तविक सुख को सर्वाधिक करने के लिए व्यक्ति 
जो कुछ करता है वह स्वतः ही समाज के सर्वोत्तम हित में होता है। 

गान्धी जी ने केवल सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से ही मानवीय आवश्यकताओं को 
कम करने तथा आशिक संस्थाओं को सरल बनाने के लिए सुझाव नहीं दिया । गाँधीय 
अर्थशास्त्र के पीछे एक व्यावहारिक उद्देश्य भी है। गाँधीय अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धान्तों 
की समझने के लिए हमें इस बात को भलीभाँति समझ लेना चाहिए कि जब उनके 
आशिक विचारों का निर्माण हो रहा था उस समय भारत में अत्यधिक बेरोजगारी, 
अपूर्ण-रोजगारी तथा निर्धनता थी। ग्रामों तथा नगरों में विशाल मात्रा में व्यक्ति 
बेरोजगार थे। यद्यपि कृषक कार्य में नियोजित थे फिर भी वे वर्ष में केवल चार अथवा 
छ: महीने ही कार्य करते थे तथा वे छिपी हुई बेरोजगारी (4588 प्रं326 प7/०४ए०ए- 
776४४) से पीड़ित थे । कारीगर जो नित्य प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन 
करते थे वे भी पूर्ण रूप से नियोजित नहीं थे तथा उन्हें उतनी आय नहीं मिल 
पाती थी जिससे कि वे अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ तथा क्षमता को बनाये 
रख सकें । उद्योग में नियोजित श्रमिकों को भी इतनी मजदूरी नहीं मिल पाती थी जिससे 
कि वे अपने जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें । यद्यपि बड़े व्यव- 
सायिकों तथा व्यापारियों को काफी आय प्राप्त होती थी और वे सम्पत्ति का संचय 
कर रहे थे परन्तु अधिकांश जनता निर्धन तथा परिदलित थी । देश के औद्योगिकरण 
से, चाहे इसका जो भी महत्व रहा हो, अस्वास्थपूर्ण दशायें, गन्दी बस्तियाँ तथा नगरों 
में अत्यधिक भीड़ भाड़ उत्पन्न हुई । इससे न केवल श्रमिकों का ही नैतिक पतन हुआ 
वरन्‌ सभी वर्गों के व्यक्तियों का ह्ास हुआ । समूहीकृृत राष्ट्रीय आय में धीरे-धीरे 
वृद्धि हो रही थी परन्तु धनी और निर्धन व्यक्तियों की असमानता जो भारत में पहले 
से ही अधिक थी और भी विकट होती जा रही थी। धन का यह असमान वितरण 
अधिकांश व्यक्तियों को अप्रसन्न तथा असन्तुष्ट बनाने के लिए उत्तरदायी था। 
बृटिश शासकों द्वारा चलाई गई शिक्षा प्रणाली ने बाबुओं' को उत्पन्न किया जो शारीरिक 
श्रम करना नहीं पसन्द करते थे बल्कि दफ्तरों में कार्य करना चाहते थे । उनको ग्रामीण 
जीवन तथा ग्राम के कार्यों से घृणा उत्पन्न होने लगी । इसके परिणामस्वरूप, न केवल 
ग्रामों से प्रतिभाशाली एवं साहसोद्यममी व्यक्ति समाप्त होने लगे वरन्‌ लोगों में एक 
विचित्र प्रकार की दास मनोवृत्ति उत्पन्न हो गयी जो राष्ट्र की नैतिक शक्ति को क्षीण 
बना रही थी । इसके अतिरिक्त, विदेशी सत्ता का बोझ सर्देव था जो नैतिक दृष्टि से 
अपमानजनक था तथा जिससे लोग गरीब और परिदलित हो गए थे । इन संघर्षों 
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को दूर करने तथा देश की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए ही गाँधीय 
अर्थशास्त्र का जन्म हुआ था। गाँधीय अर्थशास्त्र समझने तथा इसके वास्तविक महत्व 
का अनुभव करने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी व्याख्या प्रवर्तमान भारतीय 
परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर की जाय । 


गाँधीय अथंशास्त्र के प्रमुख सिद्धान्त 


गाँधीय अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धान्तों का वर्णन करना अत्यन्त कठिन कार्य है 
क्योंकि यह एक व्यापक क्षेत्र से सम्बन्धित हैं तथा इनमें नैतिक तथा आदर्शीय विचार 
प्रायः सभी स्थान पर आ जाते हैं । गाँधी जी ने अर्थशास्त्र तथा नीतिशास्त्र में कोई 
भेद नहीं किया । उनके अनुसार, अर्थशास्त्र जो मनष्य अथवा राष्ट्र के नैतिक कल्याण 
को क्षति पहुँचाता है वह अनेतिक है तथा इसलिए पापपुर्ण है। वह अर्थशास्त्र जो 
नैतिक तथा भावनात्मक विचारों की अवहेलना करता है वह उस मोम की मूर्ति के 
समान है जो देखने में तो जीवन के समान प्रतीत होती है परन्तु जिसमें जीवित 
व्यक्तियों के जीवन का अभाव रहता है। अतः गाँधी जो जो खोजते थे वह आथिक 
सिद्धान्त नहीं था वरन्‌ कुछ व्यावहारिक शिक्षायें तथा आथिक आचरण की प्रणाली 
थी जिससे अन्ततः मानवीय सुख की प्राप्ति हो सकती थी। गाँधीय अर्थशास्त्र के 
प्रमुख सिद्धान्तों को निम्नलिखित सामान्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 


इच्छा बिहीनता (५४७०४८४४7८४४). गाँधीय अर्थशास्त्र इस बात को 
स्वीकार करता है कि मनुष्य को अपने भोजन, वस्त्र, निवास इत्यादि मौलिक आवश्यक- 
ताओं की सन्‍्तुष्टि करनी रहती है। परन्तु यह इस बात को अस्वीकार करता है कि 
उच्चतर सॉस्क्ृतिक, तथा कलात्मक आवश्यकतायें अथवा विलासिता सम्बन्धी 
आवश्यकतायें मानवीय कल्याण की वृद्धि में सहायक होती हैं । चूँकि आ्थिक संसाधनों 
की दुलंभता रहती है तथा मानवीय आवश्यकतायें अगणित होती हैं, इसलिए गाँधीय 
अर्थशास्त्र के अनुसार, अपनी सभी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करने के लिए व्यक्ति 
के प्रयास से मानव जाति को असंतोष ही होता हैं। आवश्यकताओं की केवल संतुप्टि 
तथा सुख में स्पष्ट भेद किया जाता है। गाँधीय अथशास्त्र केवल उन्हीं आवश्यकताओं 
की संतुष्टि की अनुमति प्रदान करता है (१) जो अन्य व्यक्तियों को जीवन निर्वाह 
के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से वंचित कर उन्हें हानि नहीं पहुंचाती ; 
(२) जो जीवन में संघर्ष तथा भय का सृजन नहीं करतीं क्‍योंकि ये अप्रसन्नता के 
कारण होते हैं इसलिए ये मानव जाति के सर्वोत्तम हित में नहीं हैं; तथा(३) जो व्यक्ति 
को जीवन की माया में और भी अधिक लिप्त करते हैं तथा जो उसे आत्मा का अनु- 
भव करने तथा आध्यात्मिक प्रगति में बाधक सिद्ध होते हैं। आत्मत्याग तथा कठि- 


२८० अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


नाइयों से ही मनष्य अपनी आत्मा को पवित्र कर वास्तव में सुखी हो सकता है। 
केवल इच्छाविहीनता से ही चिरन्तन सुख की प्राप्ति हो सकती है। अन्त में, लोग 
यदि इच्छा विह्ीन हो जाते हैं तो धन तथा शक्ति के संचय की आवश्यकता और 
इससे सम्बन्धित सभी बराइयाँ तथा निर्देयतायें समाप्त हो जायेंगी। इस प्रकार 
“इच्छा-विहीनता' हमारी सभी आथिक कठिनाइयों को एक साथ ही दूर कर देगी। 

पाश्चात्य आथिक विचारधारा के अनुसार इच्छा-विद्दीनता न तो सम्भव है 
और न वाँछनीय ही । यदि मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करता है 
तब उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होगा तथा वह अधिक कुशल और स्वस्थ होगा । 
वास्तव में आवश्यकताओं की सन्‍्तुष्टि ही अधिक तथा अनवरत आशिक प्रयास करने 
के लिए प्रेरित करती है जो अन्य प्रकार से सम्भव नहीं है। इसके विपरीत, गान्धीय 
अर्थशास्त्र के अनुसार व्यक्तित्व का पूर्ण विकास भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से 
नहीं वरन्‌ आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं भक्ति, आत्मत्याग और आचन्तरिक 
चिन्तन के द्वारा सम्भव है। जहाँ तक अधिक प्रयास करने की प्रेरक शक्ति का प्रश्न है 
यह लाभ की आशा से नहीं वरन्‌ कत्तंव्य की भावना से आ सकती है। 


चर्द की अर्थव्यवस्था. गाँधीय अर्थशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 
चर्खा चलाना आवश्यक है। चर्खा धैर्य एवं आत्मनियन्त्रण की शिक्षा देता है, अतः 
यह व्यक्तियों को अपनी आवश्यकतायें नियन्त्रित करने तथा अन्ततः इच्छा- 
विदह्ठीनता की अवस्था प्राप्त करने में सहायक बनाता है। गाँधीय अथेशास्त्र का एक 
. महत्वपूर्ण सिद्धान्त है व्यक्ति, ग्राम, समाज तथा राष्ट्र की आत्मनिर्भरता और चर्खा 
व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होता है क्योंकि इससे कपड़े की आधारभूत 
आवश्यकता सनन्‍्तुष्ट हो जाती है । चर्खा विदेशी शासन को रोकने के लिए देश का एक 
चिन्ह था, तथा गान्धी जी के अनुसार भारत की एकता एवं पुनरुत्थान सम्भवतः 
अन्य किसी वस्तु द्वारा नहीं हो सकता जितना कि सम्पूर्ण भारत द्वारा चर्खे का पवित्र 
ब्रत' के रूप में स्वीकार किया जाना तथा खद्दर को कत्तेंव्य रूप में प्रत्येक व्यक्ति 
द्वारा पहना जाना है ।” अन्त में,जैसा कि हम अभी बतलायेंगे, चैँकि गाँधीय अर्थशास्त्र 
मशीन तथा उत्पादन की आधुनिक प्राविधियों के विरुद्ध है इसलिए चर्खा उनके 
प्रतिरोध का प्रतीक है। यह लोगों को सतत इस बात का स्मरण दिलाता है कि अन्त 
में लोगों की आथिक तथा अन्य कठिनाइयाँ केवल आत्म सहायता के द्वारा ही दूर की 
जा सकतीं हैं । 

ग्राम स्व॒राज. गाँधीय अर्थशास्त्र का प्रमुख सिद्धान्त ग्रामों की आत्मनिर्भरता 
है । गाँधी जी के अनुसार ग्राम को एक गणराज्य होना चाहिये जो अपनी मौलिक 
आवश्यकताओं के लिए तो पड़ोसियों से स्वतंत्र रहे, फिर भी अन्य प्रकार की आवश्यक- 
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ताओं के लिए उन पर आश्रित भी हो ।” इसका अथ्थ यह है कि प्रत्येक गाँव " को 
गाँजा, तम्बाकू, अफीम इत्यादि को छोड़कर जो मनुष्य को निक्षष्ट बना देते हैं, 
अपने खाने की फसलों तथा अन्य व्यवसायिक फसलों का उत्पादन स्वयं करना चाहिए । 
गाँव के पास अपने पशु, खाद, बीज, तथा कृषि के अन्य आवश्यक सामान होने चाहिए। 
जहाँ तक सम्भव हो सके, प्रत्येक गाँव को कपड़े, जूते तथा बत॑न इत्यादि अन्य प्रयोग 
की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करना चाहिए । प्रत्येक गाँव में पाठशाला, अस्पताल, 
मवोरंजन की सुविधायें तथा खेल का मैदान होना चाहिये । 

सर्वोदिय नियोजन की उत्पत्ति गांधीय अर्थशास्त्र के इस सिद्धान्त से हुई । 
गाँवों को आत्म निर्भर बनाने का यह उद्देश्य प्रतीत होता है कि ग्राम समाज भारतीय 
आथ्थिक नियोजन की केन्द्रीय इकाई बने । उनका यह विचार था कि ग्रामों की आत्म- 
निर्भरता बड़े पैमाने के उद्योगों को अनावश्यक बना देगी तथा इससे आर्थिक शक्ति 
का केन्द्रीकरण तथा सम्पत्ति का संचय नहीं हो सकेगा । इससे हिसा तथा लालच भी 
समाप्त हो जायेगी और व्यक्ति माया से विलग तथा विमुक्त हो जायेगा । 


उद्योग का विकेन्द्रीकरण. उद्योग का विकेन्द्रीकरण गाँधीय अर्थशास्त्र का 
'एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका अर्थ यह है कि औद्योगिक तथा उत्पादन की अन्य 
इकाइयों को देश के किसी एक भाग अथवा क्षेत्र में केन्द्रित नहीं होना चाहिए वरन्‌ 
इनका विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । यह सम्बोध अन्य आथिक समस्याओं के प्रति 
गाँधीय उपगमन से संगत है जिसमें आत्मनिर्भरता, शारीरिक श्रम की महत्ता तथा 
उपलब्ध आशिक संसाधनों का उचित प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 
इस आधारभूत विचार के अतिरिक्त भी उद्योग का विकेन्द्रीकरण वांछनीय 
है क्योंकि केन्द्रीकदरण बिना बल के बना नहीं रह सकता तथा हिसा का किसी भी 
रूप में प्रयोग गाँधीय दर्शन की भावना के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक 
'तथा अन्य इकाइयों के केन्द्रीकरण से कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में धन तथा आथिक 
शक्ति केन्द्रित हो जाती है। ये समाज के सर्वोत्तम हित में नहीं है इसलिए केन्द्रीकरण 
वांछनीय नहीं है। उद्योग का केन्द्रीकरण समाज के सामान्य हित में नहीं होता क्योंकि 
इससे गन्दी बस्तियाँ बनती हैं, कुछ भाग में अधिक भीड़ भाड़ तथा संकुलन हो जाता 
है और कुछ क्षेत्रों का लेशमात्र भी विकास नहीं हो पाता | यह इस आधारभूत सिद्धान्त 
की अवहेलना करता है कि देश के श्रत्येक क्षेत्र का जहाँ तक सम्भव हो सके समान 
रूप से विकास होना चाहिए । 
मशीन का अविश्वास. मशीन तथा प्राविधिक सभ्यता के विषय में गाँधी जी 
के विचार इस अमिट विश्वास पर आधारित हैं कि आधुनिक मशीन सभ्यता के मूल 
में सभी प्रकार के भय और निराशायें हैं जिनसे आक्रमण, हिसा तथा युद्ध का जन्म 
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होता है। उन्होंने यह देखा कि तकवीकी से आधश्यकताये बढ़ती जाती हैं। वह 
मशीनों के प्रयोग के विरुद्ध थे क्योंकि इसमें (१) धन तथा आश्िक सत्ता का केद्वीकरण 
होता है; (२) कम से कम अल्प काल में, मनुष्यों की बेरोजगारी तथा उनकी 
आय में कमी हो जाती है; तथा (३) हिंसा तथा अममता उत्पन्न होती है। गाँधीय 
आर्थिक विचार में श्रम की महत्ता का बहुत ऊँचा स्थान है और जब तक बिलकुल 
आवश्यक न हो, मशीन के प्रयोग से मनुष्य में आत्मनिर्भरता की भावना नष्ट हो जाती 
है । मशीन के प्रयोग से वस्तुओं की उत्पादन लागत अवश्य ही घट जाती है परन्तु 
सामाजिक लागत में वृद्धि हो जाती है क्योंकि इससे निद्नष्ट क्षेत्रों में संकुलताओं 
तथा भीड़-भाड़ का जनन होता है तथा मशीन के प्रयोग से जनसंख्या केवल औद्योगिक 
क्षेत्रों में ही केन्द्रित हो जाती है जिससे श्रमिकों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है। 


यद्यपि गाँधी जी मशीन के प्रयोग के विरोधी थे परन्तु वे सभी प्रकार की मशीनों 
के विरुद्ध नहीं थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जनहित सम्बन्धी उद्योगों 
के लिए, जिन्हें मानवीय श्रम से नहीं किया जां सकता, बड़ी मशीनों का अपना अलग 
महत्वपूर्ण स्थान है तथा उन पर स्वामित्व राज्य का होना चाहिए और उनका प्रयोग 
जनता के हित के लिए होना चाहिए । वे केवल इसी बात के विरोधी थे कि मशीन 
के प्रयोग से अधिक लोगों को हानि हो तथा कुछ ही लोगों को लाभ, अथवा अकारण 
ही बहुत से महत्वपूर्ण श्रमिकों को कार्य से हटाया जाय । गाँधीय अर्थशास्त्र का एक 
महत्वपूर्ण पाठ है श्रम की महत्ता, तथा अपने हाथ से छोटे से छोटे कार्य करने में किसी 
प्रकार का संकोच न होना । 


न्यासिता (77०४/८८४४७०). गाँधी जी धन के समान वितरण को पसन्द 
करते थे । चूँकि व्यवहार में यह सम्भव नहीं था, इसलिए द्वितीय सर्वोत्तम वस्तु जिसे 
वे पसन्द करते थे, वह था धन का न्‍्यायोचित वितरण। उन्होंने इस बात का अनुभव 
किया कि चाहे कुछ भी किया जाय फिर भी कुछ न कुछ धन तथा श/क््त का केन्द्रीकरण 
तो होगा ही। इसलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि धनी व्यक्तियों को अपने को निर्धन 
व्यक्तियों का न्‍्यासधारी समझना चाहिए, स्वयं पर व्यय जितना कम हो सके उतना 
कम करना चाहिए तथा अपनी सम्पत्ति' का अधिकांश भाग किसी न किसी प्रकार से 
निर्धन व्यक्तियों के लिए करना चाहिए । गाँधी जी के अनुसार न्यासधारी को अपनी 
प्रतिभा का प्रयोग न केवल अपने हित के लिए करना चाहिए वरन्‌ सम्पूर्ण समाज के 
लिए करना चाहिए, जिसका कि वह स्वयं एक अंश है, तथा जिसकी अनुमति पर ही 
वे रहते हैं । 
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न्यासिता के सिद्धान्त के समर्थन में एक महत्वपूर्ण बात यह कही जा सकती है 
कि यदि धनी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति का तथा सत्ता का त्याग नहीं कर देते 
तो एक न एक दिन एक हिंसक तथा रक्‍तपूर्ण ऋन्ति अवश्य ही होगी । मुख्यतः इसी 
कारण से ही गाँधी जी ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 


सर्वोदिय दर्शन. यह कहना ठीक नहीं है कि गाँधीय अर्थशास्त्र का कोई व्याव- 
हारिक महत्व नहीं था तथा इसने विचार पद्धति तथा नीति, को प्रभावित नहीं किया। 
विनोवा भावे, प्रोफेसर जे० के ० मेहता, डाक्टर जें० सी० कुमारप्पा तथा श्री जे० बी० 
कृपलानी इत्यादि की चिन्तन पद्धति को इसने व्यापक रूप से प्रभावित किया । भू- 
दान, ग्रामदान तथा अन्य प्रकार के आन्दोलन इसी के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुए हैं। 
गाँधीय अर्थशास्त्र के प्रभाव के कारण ही भारतीय प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय 
योजनाओं में कुटीर तथा लघु उद्योग धन्धों को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 
परन्तु यह तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि, जैसा सभी यूरोपियन विचारधाराओं 
के साथ हुआ था, गाँधीय अर्थशास्त्र का प्रभाव व्यावहारिक नीति पर अधिक व्यापक 
नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त, गाँधीय अर्थशास्त्र का प्रभाव भारत की सार्वजनिक 
नीति तथा व्यक्तियों की आचरण प्रणाली पर जो कुछ भी हुआ उसका भी समय के 
साथ साथ लोप होता जा रहा है। यह सम्भव है कि भविष्य में सर्वोदिय नियोजन 
भारतीय आ्थिक विकास में अपना स्थान रखे और इस प्रकार गाँधीय अर्थशास्त्र का 
पुनर्जाग रण हो सके तथा यह आथिक नीति का आधार बन सके । 

: सर्वोदय दर्शन का विकास गाँधीय अर्थशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से 
एक है। सर्वोदिय दर्शन के अनुसार सादे जीवन को आधुनिक जटिल जीवन से अधिक 
पसन्द करना चाहिए क्योंकि सादे जीवन से सनन्‍्तुष्टि एवं प्रसन्नता की प्राप्ति होती है 
जिसे मनुष्य प्राप्त करना चाहता है। यह इस बात पर जोर देता है कि सर्वांगीण 
वास्तविक प्रगति के लिए केवल भौतिक विकास ही आवश्यक नहीं है वर॒न्‌ साथ साथ 
बौद्धिक प्रगति भी होनी चाहिए । सर्वोदिय, अध्यात्मवाद तथा भौतिकवाद का एक 
सम॒ृचित समन्वय है जो साथ साथ नैतिक तथा भौतिक प्रगति सुनिश्चित करती है। 
इसमें समाजवाद के सभी लाभ है परन्तु इसमें उद्योगों के राष्ट्रीकरण तथा अल्प 
व्यक्तियों के हाथ में आथिक सत्ता के केन्द्रीकरण से उत्पन्न दोष नहीं पाये जाते तथा 
यह प्रत्येक व्यक्ति को विचार की सर्वाधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। संर्वोदय के 
निम्नलिखित पाँच सिद्धान्त हैं : 

(१) सर्वोदय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं आचरण में अहिसात्मक 
होना चाहिए तथा अन्य व्यक्तियों के हितों को अपने हित के समान समझना चाहिए। 
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(२) प्रत्येक व्यक्ति को सादा जीवन व्यतीत करना चाहिये तथा जान बूझकर 
अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखना +चाहिए । 

(३) प्रत्येक व्यक्ति को आय का अर्जन शारीरिक श्रम के द्वारा करना चाहिए 
तथा उसका बौद्धिक कार्य समाज के लिए निःशुल्क होना चाहिए । 

(४) प्रत्येक व्यक्ति को अपने को सम्पत्ति का स्वामी नहीं वरन्‌ न्‍्यासी समझना 
चाहिये तथा उस सम्पत्ति का प्रयोग समाज के लाभ के लिए होना चाहिए। 

(५) कृषि तथा उद्योग का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति 
अथवा व्यक्ति समूहों में आथिक सत्ता का केन्द्रीकरण न हो सके । 


साम्यवाद से तुलना. यह कहा जाता है कि गाँधीय अर्थशास्त्र, समाजवाद 
तथा साम्यवाद में इतना साम्य है कि वास्तव में ये एक ही हो जाते हैं। ऐसा मत उचित 
नहीं है। यह सच है कि गाँधीय अर्थशास्त्र में समाजवाद के सदृश मानवीय तत्व पर 
अधिक जोर दिया जाता है तथा यह धन के संचय एवं आर्थिक सत्ता के कुछ ही व्यक्तियों 
के हाथ में केन्द्रित होने के विरद्ध है। गाँधीय अर्थशास्त्र कुछ “यूटोपियन” भी हैं तथा 
इसकी सफलता मानव की आन्तरिक अच्छाइयों पर आधारित है। ऐसा बहुत कुछ 
अंश में समाजवाद तथा साम्यवाद में भी होता है। 

परन्तु इसके अतिरिक्त इनमें और कुछ भी साम्य नहीं है । मार्ससीय समाजवाद 
के सदश गाँधी जी के समाजवाद का उदय औद्योगिक सभ्यता, तकनीकी आदशों, वर्ग 
संघर्ष अथवा तक के नियमों ([8५४8 ०४ 67»6८४४८४) के कारण नहीं हुआ । 
इसके अतिरिक्त, आवश्यकताओं में कमी, आत्म-त्याग, तथा आत्मनिर्भरता, समाजवाद 
के अंग नहीं हैं जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रदा, आय तथा सम्पत्ति में बद्धि करना होता 
है। अन्त में, एक ओर समाजवाद और साम्यवाद तथा दूसरी ओर गाँधीय अशथंशास्त्र 
में सबसे महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि समाजवाद तथा साम्यवाद अपनी योजनाओं को 
व्यवहार में परिणत करने के लिए किसी तन किसी प्रकार से हिसा पर आश्रित होते हैं, 
परन्तु गाँधीय अ्थंशास्त्र प्रारम्भ से अन्त तक अहिसा पर आधारित हैं। समाजवाद 
और साम्यवाद का परिणाम होता है राज्य के हाथ में सम्पत्ति तथा सत्ता का केन्द्रीकरण 
जबकि गाँधीय अथंशास्त्र में धन तथा शक्ति का केन्द्रीकरण किसी भी रूप में नहीं होता। 
गाँधीय अर्थशास्त्र मुख्यतः आध्यात्मिक आदर्शों पर जोर देता है जबकि समाजवाद 
एवं साम्यवाद का उपगमन पूर्णतः: भौतिकवादी होता है तथा इनमें आध्यात्मिक आदर्शों 
का लेश मात्र भी अंश नहीं होता । 


गाँधोय अथंशास्त्र की आलोचनाएँ, गान्धीय अर्थशास्त्र की अच्छी बातें 


ये हैं कि इसमें जीवन की सरलता, सभी व्यक्तियों की समानता, श्रम की महत्ता तथा 
आत्मनिभरता को जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। समाजवाद की 
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तरह गाँधीय अर्थशास्त्र भी इस पर जोर देता है कि अपने पूर्ण विकास के लिए प्रत्येक 
व्यक्ति को शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होने 
चाहिए । आधुनिक युग में, इस प्रकार का पुनः स्मरण दिलाना आवश्यक है क्योंकि 
मनुष्य वस्तुओं के वास्तविक महत्व को भूलते जा रहे हैं। समाज के पूँजीवादी संगठन 
ने मानवीय आदरशों को भुला दिया है तथा मनुष्य को द्रव्य का दास बना दिया है। 


गाँधीय अ्थंशास्त्र इस बात को प्रदर्शित करता है कि आधुनिक जीवन के भार 
और संघर्षों के होते हुए भी मनुष्य वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है यदि वह निस्पृह 
भावना तथा इच्छाविहीनता प्राप्त कर लें । यदि मनुष्य जीवन की माया में लिप्त 
होकर अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को ससन्तुष्ट करने का प्रयास करता 
है तब उसे अप्रसन्नता होती है । 

परन्तु गाँधीय अरथशास्त्र मनुष्य की भौतिक इच्छाओं तथा आत्मा की निर्बेल- 
ताओं का अल्प-अनुमान करता है। मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा होती है 
तथा भौतिक भावनायें जिनका सृजन मस्तिष्क के द्वारा होता है वे अधिकांश इतनी 
सबल होती हैं कि उन पर पूर्ण रूप से नियन्त्रण मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा 
नहीं हो पाता। गाँधी जी के समान कुछ व्यक्ति भले ही अपनी आवश्यकताओं के नियन्त्रण 
करने तथा इच्छाविहीनता की स्थिति प्राप्त करने में सफल हो जायें परन्तु सभी लोगों 
में इतनी क्षमता नहीं रहती । कुछ व्यक्ति ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर 
आध्यात्मिक शक्ति द्वारा जीवन के आनन्द को प्राप्त कर सकते हैं । 


अधिकांश व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं को सन्तुष्टि करके ही अपने 
व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकते हैं । यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कष्ट 
होता है । इसके अतिरिक्त, केवल शारीरिक प्रेरणायें ही मनृष्य को भौतिक आवश्यक- 
ताओं की सन्तुष्टि करने के लिए प्रेरित नहीं करतीं वरन्‌ मनुष्य अन्य व्यक्तियों का 
भी अनुकरण करता है और यदि कुछ व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं सन्तुष्ट कर देते हैं, 
और वे नहीं तो उन्हें कष्ट का अनुभव होता है। गाँधीय अर्थशास्त्र उस अंश तक 
अवास्तविक है जिस अंश तक इस वह बात को मान लेता हैकि सभी व्यक्ति अपनी 
आवश्यकताओं को नियन्त्रित कर इच्छा विहीनता की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। 

गाँधीय अर्थशास्त्र की एक गम्भीर आलोचना यह है कि यह कार्य के लिए आवश्यक' 
प्रेरणा प्रदान नहीं करता जो संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग तथा मनुष्य के सर्वाधिक 
सुख प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि इच्छा- 
विह्ीनता सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो सकती है, तो कर्तव्य की भावना कार्य करते 
की प्रेरणा प्रदान कर सकती हैं । परन्तु इच्छाविहीनता के अभाव सें, अपनी आवश्यक- 
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ताओं की पूर्ति की असामर्थ्यं कार्य करने की प्रेरणा को नष्ट कर सकती है। गाँधीय 
अर्थशास्त्र में इस बात को स्वीकार किया जाता है कि मनृष्य को इच्छाविहीन तथा 
तृप्त बनाने के लिए भोजन, वस्त्र तथा इसी प्रकार को अन्य आवश्यकतायें सन्तुष्ट 
होनी चाहिए। कार्य करने की आवश्यक प्रेरणा के अभाव में यह भी सम्भव नहीं है। 
प्रेरणा की कमी गाँधीय अर्थशास्त्र की महान कमी है जिससे इसके उद्देश्य की पूति यदि 
असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाती है। 

गाँधीय अथशास्त्र मशीनों के प्रयोग के विरुद्ध हैं। यह सत्य है कि मशीन के 
प्रयोग ने कुछ व्यक्तियों के लिए काफी कटिनाइयाँ उत्पन्न कर दी हैं तथा असाधारण 
सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न किया है। परन्तु यह भी निर्धारित सत्य है कि आधु- 
निक मशीनों तथा तकनीकी का प्रयोग उत्पादन तथा उत्पादकता में तीज वृद्धि करने 
के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यदि मशीन का प्रयोग नहीं होता तब सभी आथिक 
शक्तियों का समुचित संयोग अवश्य ही रुक जायेगा जिससे आश्िक विकास की प्रक्रिया 
अवरुद्ध हो जायेगी। इससे हमारे वांछित उद्देश्य--आत्मनिर्भेर तथा स्वयं संचालक 
अर्थव्यवस्था की स्थापना--की पूति होने में बाधा उत्पन्न हो जायेगी । 

अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तक्षेत्रीय श्रम विभाजन फलतः अच्तर्राष्ट्रीय, तथा अन्त- 
क्षेत्रीय व्यापार, आधुनिक अर्थव्यवस्था के आवश्यक तत्व हैं क्योंकि ये लागत तथा 
कीमतों को घटा देते हैं तथा उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग सम्भव 
बनाते हैं। यदि गाँधीय अथशास्त्र द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति तथा समाज की आत्म- 
निर्भरता का उद्देश्य प्रा हो जाता है तब ये लाभ समाप्त हो जायेंगे । इसका वास्तविक 
परिणाम यह होगा कि सबको उपभोग की जाने वाली पदार्थों के लिए अधिक मूल्य देना 
पड़ेगा । आत्मनिर्भरता अमितव्यापी तथा बुरी होती है । 


इस समस्या का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि विज्ञान स्थिर नहीं रहता । वैज्ञानिक 
प्रगति सदेव होती रहती है जिससे नई पदार्थों का उत्पादन, पदार्थों के स्वरूप में सुधार 
तथा उत्पादन लागत में कमी होती रहती है। मनुष्य के वैज्ञानिक तथा तकनीकी 
विकास की भावना को रोक सकना सम्भव नहीं है। विज्ञान में नवीन अन्वेषण तथा 
अनुसन्धान अवश्य होने चाहिये तथा मनुष्य के प्रयोग के लिए नवीन वस्तुओं एवं सेवाओं 
का सृजन होना चाहिए । यदि नई तथा अच्छे प्रकार की वस्तुयें सस्ती कीमतों पर उप- 
लब्ध हो जाती हैं तब आवश्यकताओं में कमी करना और भी कठिन हो जाता है। 
यह आधारभूत तथ्य इंच्छा-विहीनता की स्थिति प्राप्त करने को और भी असम्भव 
बना देता है । यह सुझाव प्रस्तुत किया जा सकता है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा 
अन्वेषणों को इस प्रकार का होना चाहिए जो वास्तव में मनुष्य की आवश्यकताओं 
को कम करने में सहायक हो तथा जो विभिन्न राष्ट्रों एवं समुदायों में संधर्प दूर कर सकें। 
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परन्तु विज्ञान की प्रगति पर इस प्रकार का नियन्त्रण नहीं लगाया जा सकता। मनुष्य 
को अपनी भौतिक आवश्यकताओं की सन्‍्तुष्टि करने तथा ऊँचे स्तर का भौतिक सन्तोष 
प्राप्त करने की नवीन बिधियों का अन्वेषण सतत करते जाना चाहिये । ऐसा प्रतीत 
होता है कि गाँधीय अर्थशास्त्र ने इस तथ्य को भूला दिया है अतः इस अंश तक यह 
अधिक अवास्तविक हो गया है। 

इन कठिनाइयों के होते हुए भी यह सम्भव है कि गाँधीय अर्थशास्त्र ने मनुष्य 
को अपनी आवश्यकताओं को कम करने तथा तृप्ति और सुख प्राप्त करने में सहायता 
की होती यदि विश्व के सभी व्यक्ति गाँधी जी के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करते । 
परन्तु यदि एक देश के लोग तो गाँधी के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करते हैं तथा अन्य 
देशों के लोग वैसा नही करते, तब गॉधीय सिद्धान्तों के अनुकरण करने वाले लोगों 
को उस सिद्धान्त पर डटे रहने में कठिनाई होती है। अपनी आवश्यकताओं पर नियन्त्रण 
रख तृप्त तथा सुखी होने के लिए उस समय बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति की आवश्य- 
कता होती है जबकि अच्य व्यक्ति भौतिक सुख का उपभोग करते हैं तथा अच्छे 
प्रकार की वस्तुएं कम मूल्य पर प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत, 
मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति को न केवल अपनी भौतिक प्रेरणाओं पर नियन्त्रण 
करना होता है वरन्‌ इस बात को इच्छा को भी रोकना रहता है कि मनुष्य में दूसरे 
व्यक्तियों के अनुकरण करने तथा उनसे बढ़ने की भावना उत्पन्न न हो जाय । सादा 
जीवन और उच्च विचार का सिद्धान्त अधिक सफल हुआ होता यदि सभी व्यक्ति 
इसका अनुसरण करते । चूँकि ऐसा सम्भव नहीं है इसलिए गाँधीय अर्थशास्त्र वास्तविक 
सुख को प्राप्त करने के लिए उचित मार्ग प्ररशित करने में विफल है। 


यदि हम गाँधीय सिद्धान्तों में विश्वास करते लगें तथा सभी भारतीय इच्छा- 
विहीन एवं परितृप्त हो जायें तब इसका परिणाम यह होगा कि भारत निर्धन एवं 
निर्बल देश रह जायेगा जब कि विश्व के अन्य देश अधिकाधिक समृद्ध तथा शक्तिशाली 
होते जायेंगे । ऐसा इसलिए होगा क्योंकि परितृप्ति से आत्म समर्पण उत्नन्न हो जायेगा 
तथा देश की आ्थिक एवं सैनिक शक्ति को बनाने की प्रेरणा का ह्ास हो जायेगा । 
अन्य देशों के लोगों को, जो गाँधीय सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखते, ऐसी कठिनाई 
नहीं उठानी पड़ेगी और वे अधिक शक्तिशाली तथा सम्पन्न हो जायेंगे । 


ऐसी परिस्थिति में अन्य देश भारत पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार 
स्थापित करने के लिए अवश्य लालायित होगें। अतःअपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा के 
लिए (जो उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी परितृष्ति तथा सुख की प्राप्ति अथवा भौतिक 
समृद्धि की प्राप्ति) हमें उतना ही सम्पन्न तथा सुदृढ़ होता चाहिए जितना कि विश्व के 
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अन्य देश हैं। यह गाँधीय दर्शन के बिल्कुल प्रतिकूल है जिसमें आथिक विकास के 
सम्बोध का अभाव है तथा जो अवास्तविक प्रतीत होता है । 

गाँधी जी ने एक बार यह कहा कि ग्रामीण आधार पर सुसंगठित भारत को 
विदेशी आक्रमणों का खतरा नगर के आधार पर संगठित, हवाई तथा सामृद्विक 
सैन्य शक्ति से सुदृढ़ भारत की अपेक्षा कम रहेगा” और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
यदि लोग इस सिद्धान्त के अनुसार कार्य करते हैं तब विदेशी आक्रमणों का भय 
नहीं रहेगा | ऐसा विश्वास रखने का कोई कारण नहीं है। एक सम्भावना यह है कि 
आध्यात्मिक दृष्टि से सुदृढ़ भारत के पास एक प्रकार की अदृश्य शक्ति हो सकती है 
जो विदेशियों को आक्रमण करने से रोक सकती है। यदि सभी भारतियों को उतनी 
ही आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो जाय जितनी गाँधी जी की थी तब यह सम्भव है कि 
किसी की हिम्मत भारत पर आक्रमण करने की न पड़े । परन्तु गाँधी जी ने इसका 
अनुभव तो अवश्य किया था कि भारत या विश्व के अन्य देशों के सभी व्यक्ति सम्भवतः 
उतनी आध्यात्मिक शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते जितनी उनमें थी । यदि इसे स्वीकार 
किया जाय, तब गाँधीय दर्शन का अनुकरण बिदेशी आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा नहीं 
प्रदान कर सकता । यदि गांधीय दर्शन के अनुसरण करने के परिणाम स्वरूप भारत 
एक निर्धन तथा निर्बंल देश हो जाता है तब निस्संदेह ही विदेशी शक्तिशाली देशों 
के आक्रमण का शिकार बनेगा । 

यह सम्भव है कि गाँधीय दर्शन के समर्थक यह सोच रहे हों कि यदि भारतीय 
राष्ट्र अहिसात्मक असहयोग आन्दोलन द्वारा, जो गांधीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण 
सिद्धान्त है, अंग्रेजों को बाहर निकाल सके, तब वह विदेशी आक्रमणों को रोक कर 
शत्र को देश के बाहर भगाने में समर्थ हो सकता है। परन्तु ऐसा निष्कर्ष सारहीन है। 
यह एक बार और इस बात को प्रदर्शित करता है कि गाँधीय अर्थशास्त्र अवास्तविक' 
है और अधिक व्यवहारिक महत्व नहीं रखता । 


अध्याय २४ 
ग्राथिक नियोजन 
(+,207070 7?]8797778) 

आशिक नियोजन आधुनिक युग के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों में से एक है। यह 
मुख्यतया दो प्रमुख विचारधाराओं पर आधारित है। अनियोजित अर्थव्यवस्था की 
कार्य विधि उतनी सुगम तथा स्वचालित नहीं होती जितनी कि आधिक सिद्धान्त 
हम लोगों को बतलाते हैं। मुक्त प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में बहुधा कुछ वस्तुओं का' 
अत्यधिक उत्पादन तथा कभी वस्तुओं की कमी, सर्वव्यापी बेरोजगारी, अधिकांश 
वर्ग के व्यक्तियों की न्‍्यून स्तरीय आय, तथा धन की भीषण असमानता रहती है । 
कुछ व्यक्ति बहुत धनी तथा कुछ अत्यन्त निर्धन रहते हैं, तथा सामाजिक कल्याण 
उतना अधिक नहीं रहता जितनी उपलब्ध संसाधनों से आशा की जाती है। 
इसके विपरीत, आर्थिक नियोजन सबके लिए बहुलता का आश्वासन प्रदान करता है। 
यह लोगों को अधिक ऊँचे स्तर की भौतिक सुविधाओं को प्रदान करने, तदनुसार 
उनकी क्षमता में वृद्धिकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए आथिक कल्याण तथा सुख सुनिश्चित 
करने के लिए, संसाधनों के समुचित प्रयोग करने का मार्ग प्रदर्शन करता है। अन्य 
विचारों से अधिक इन विचारों से आधुनिक युग में नियोजित अर्थे प्रणाली अधिक 
प्रसिद्ध हो गयी है। 

परिभाषा. आथिक नियोजन की अनेक प्रकार से परिभाषा की गयी है। 
श्रीमती बाबरा वूटन ने आ्थिक नियोजन को उस प्रणाली के रूप में परिभाषित किया 
है जिसमें बाजार प्रक्रिया' को जानबूझकर दक्षता से नियन्त्रित इस उद्देश्य से 
किया जाता है कि इससे एक प्रणाली उत्पन्न हो जो अपनी स्वतः की क्रियाओं से 
उत्पन्न हुई प्रणाली से भिन्न होती । प्रोफेसर हरमन लेवी के अनुसार आथिक नियोजन 
का अर्थ होता है उत्पादन अथवा वितरण या दोनों पर सबोध एवं विचारपूर्ण नियन्त्रण 


बाजार प्रक्रिया' अथवा मूल्य प्रक्रिया' का अर्थ होता है पूति, माँग तथा 
मल्य में कार्यात्मक सम्बन्ध । यदि पूर्ति स्थिर हो और माँग में वृद्धि हो जाय तब 
मलय में भी वद्धि हो जायेगी तथा इसके विपरीत यदि माँग में कमी हो जाय तो 
मुल्य घट जायगा | यदि माँग स्थिर हो और पूर्ति में वृद्धिहों जाय तब मूल्य में कमी 
हो जायेगी । यदि मूल्य में वृद्धि हो जाती है तब माँग घट जायेगी तथा पूति में भी 
वृद्धि हो जायेगी और जब मल्य घट जाता है तब माँग बढ़ जायेगी तथा पूर्ति में 
कमी हो जायेगी । माँग, पूर्ति और मूल्य में जिस प्रकार से परिवतेन होते हैं उन्हें मूल्य 
प्रक्रिया' कहते हैं । 


0 
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के द्वारा माँग और पूर्ति में श्रेष्ठतर सन्तुलन, तथा इस सन्तुलन का स्वतः संचालित, 
अदृश्य, एवं अनियन्त्रित शक्तियों द्वारा प्रभावित न होने दिये जाना। डाल्टन के 
अनुसार आर्थिक नियोजन विशाल आश्थिक के संसाधनों जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा 
आशिक क्रियाओं का एक निर्धारित उद्देश्य की ओर आयोजित नियन्त्रण है। 


आशिक नियोजन अनियन्त्रित अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक उच्चतर समूही- 
कृत राष्ट्रीय प्रदा (राष्ट्रीय आय), वेयक्तिक तथा सामाजिक न्याय, एवं मानवीय 
सुख को प्राप्त करने के लिए आयोजित प्रयास है। सभी स्थितियों में, अधिक या कम 
अंश तक, नियोजन के स्वरूप पर आधारित उपभोक्‍ता की सार्वभौमता तथा मूल्य 
प्रक्रिया! की कार्यशीलता का त्याग आथिक नियोजन में निहित है। प्रारम्भ में, 
पाश्चात्य देशों में आथिक नियोजन ने बेरोजगारी को दूर करने तथा अर्थव्यवस्था 
को पूर्ण रोजगार की स्थिति में लाकर उसे बनाये रखने का रूप ग्रहण किया था। 
बाद में, इत देशों में आथिक नियोजन का विस्तार व्यापक हुआ तथा इसकी सीमा के 
भीतर आथिक विकास भी सम्मिलित हुआ जिसका आशय “विश्व के आथ्थिक 
सन्तुलन के विवर्तंन के अनुकूल समायोजन से था” । 

यह समस्या दो प्रमुख बातों पर आधारित है: आच्तरिक उत्पादकता में नियो- 
जित सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण । बृटिश श्रम सरकार द्वारा उठाये गये अधि- 
कॉश योजना सम्बन्धी पग तथा फ्रान्स का मोनेट प्लान और नावें का नेशनल बजट 
प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए थे । द्वितीय प्रवृत्ति को निर्देशित करने वाले बेनेलक्स 
(867०!ए०), यूरोपीय भुगतान संघ (४ए7००6८७॥ 9)776708 (7700), शूमैन 
प्लान, तथा मार्शल प्लान के उपरान्त यूरोपीय आथिक एकीकरण सम्बन्धित अनेक 
परियोजनाओं हैं । 

भारत सदृश आर्थिक दृष्टि से अविकसित देश में आथिक विकास के मार्ग 
में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने, उद्योग, कृषि, वाणिज्य और व्यापार का 
अधिक संतुलित विकास, अधिक रोजगार, उच्चतर प्रतिव्यक्ति आय, तथा लोगों का 
और अधिक आशिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आथिक नियोजन किया जाता 
है । सोवियत संघ सदृश समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में आथिक नियोजन का उद्देश्य 
अधिक क्रषि तथा औद्योगिक प्रदा, अधिक राष्ट्रीय कल्याण तथा पूजीवादी देशों से 
सुरक्षा के हेतु अधिक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में राष्ट्रीय संसाधनों का पूर्ण प्रयोग 
करना है। 

प्रमुख विशेषताएँ., आथिक नियोजन की मौलिक विशेषता है अर्थव्यवस्था 
व केन्द्रीय नियन्त्रण । केन्द्रीय सत्ता समाज के सदस्यों की आथिक क्रियाओं को अधिक 
अथवा कम विवेक प्रदान कर सकती है तथा इसी के अनुसार आथिक प्रक्रिया के अधिक 
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माँग के विषय में ठीक-ठीक पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेना सदा सम्भव नहीं है तथा 
आशिक विकास के सम्बन्ध में योजना बनाते समय कुछ त्रूटियों का हो जाना आवश्यक 
ही है। परन्तु योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है। कि विभिन्न वस्तुओं एवं 
पदार्थों की माँग और पूर्ति में समुचित समायोजन होना चाहिए । इस समस्या का दूसरा 
पक्ष है कुल संसाधनों एवं अर्थव्यवस्था की कुल आवश्यकताओं में (समायोजन । योजना 
प्राधिकारी को कुल संसाधनों--वास्तविक तथा वैत्तिक रूप में--का परिकलन 
करना होता है जिनकी आवश्यकता योजना' के लक्ष्यों की पूरतति के लिए होगी तथा 
निर्धारित समय के भीतर संसाधनों की वाँछित राशि को प्राप्त करने का प्रयास लोगों 
को अत्यधिक कष्ट दिये बिना तथा अ्थंव्यवस्था को अत्यधिक अस्त-ब्यस्त किए 
बिना करना होता है। यदि वाँछित संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तब योजना प्राधिकारी 
को उसी के अनुसार योजना के लक्ष्यों में उचित समय पर कटौती कर देनी चाहिए । 
यदि ऐसा नहीं किया जाता तब आथिक नियोजन अत्यधिक कष्ट उत्पन्न कर सकता 
है और वाँछित उद्देश्य उत्पन्न नहीं कर सकता। कुछ लोगों के मत में, भारत की तृतीय 
पंचवर्षीय योजना में कुल विनियोग की राशि अत्यधिक है तथा अतिरिक्त करों 
द्वारा योजना के संसाधनों को उपलब्ध करने में लोगों पर त्याग का अत्यधिक भार 
पड़ेगा । यह अच्छा हुआ होता यदि योजना के आकार में कठौती कर दी गईं होती 
जिससे कुल आवश्यकताओं एवं कुल संसाधनों में समुचित सन्तुलन सम्भव 
हुंआ होता । 

समस्या का एक दूसरा पक्ष है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समुचित समा- 
योजन । सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र हैं, एक राष्ट्रीयक्ृत 
अथवा राज्यक्षेत्र और दूसरा सहकारी क्षेत्र । राष्ट्रीयक्ृत क्षेत्र में उत्पादन के साधन 
राज्य की सम्पत्ति हैं। सहकारी क्षेत्र में उत्पादन के साधन विभिन्न सहकारी संघों 
के होते हैं; इसके अतिरिक्त, सहकारी संघ कुछ ऐसे भी उत्पादन के साधनों का प्रयोग 
कर सकते हैं जो राज्य की सम्पत्ति होते हैं। दो प्रकार के समाजवादी स्वामित्व 
का रूप सोवियत संघ के सामाजिक ढाँचे तथा सोवियत ,अर्थव्यवस्था की कार्यविधि 
प्रणाली का निर्धारण करता है। सोवियत संघ की प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में इन 
दो क्षेत्रों में समुचित समायोजन का अभाव था। भारत में अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक 
एवं निजी क्षेत्र हैं तथा सरकार की राजकोषीय, मौद्रिक, औद्योगिक एवं व्यापार 
सम्बन्धित योजना की नीति ने कुछ अंश तक निजी क्षेत्र को अस्त व्यस्त कर दिया है । 
ऐसा इस कारण है क्योंकि योजना प्राधिकारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की नीति 
तथा परियोजनाओं में समुचित समायोजन और संतुलन द्वारा होने वाले लाभ का 
अनुभव करने में विफल रहे। . 
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नियोजन की आवश्यकता, क्लैसिकल अर्थंशास्त्रियों ने यह तक प्रस्तुत 
किया कि मूल्य प्रक्रिया' की स्वतनत्र कार्य विधि से पूर्ण रोजगार की दशायें स्वतः 
प्राप्त हो जायेंगी तथा राष्ट्रीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग हो सकेगा । उनके 
मतानुसार यदि श्रमिकों में बेरोजगारी है तो श्रमिकों की मजदूरी कम हो जायेगी 
तथा कम मौद्विक मजदूरी पर सभी बेरोजगार श्रमिक कार्य पर लगा दिये जायेंगे । 
यदि पूंजी (लोगों की बचत ) की पूर्ति माँग से अधिक है तब ब्याज की दर उस समय तक 
घटती जायगी जब तक कि उपलब्ध पूंजी का पूर्ण प्रयोग नहीं हो जाता । इस प्रकार, 
संस्थिति में, श्रम, पूजी तथा अन्य संसाधनों का पूर्ण रोजगार सदा रहेगा। इसके अति- 
रिक्त, चूँकि क्लैंसिकल अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण प्रतियोगिता को माना था, इसलिए यह 
निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग 
अनुकूलतम ढंग से होगा क्योंकि जो लोग अकुशल हैं, वे कुशल उत्पादकों की' प्रतियोगी 
शक्ति द्वारा समाप्त कर दिये जायेंगे । 
मुक्त प्रतियोगात्मक अर्थव्यवस्था में मूल्य प्रक्रिग का सबसे बड़ा महत्व यह 
है कि यह उत्पादकों के लिए इस बात को इंगित कर देता है कि उपभोक्ता किस प्रकार 
की वस्तुएं चाहते हैं तथा वे उसके लिए कितना मूल्य दे सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि 
उपभोक्‍ता ब, स और द वस्तुओं की अपेक्षा अ वस्तु को अधिक चाहते हैं तब अ वस्तु 
के मूल्य में वृद्धि हो जायेगी जिससे उत्पादक इस वस्तु की अधिक मात्रा तथा अन्य 
वस्तुओं की कम मात्रा का उत्पादन करने लगेगें | इस प्रकार श्रम, पूंजी तथा कच्चे 
माल के रूप में राष्ट्रीय संसाधनों का प्रवाह उत्पादन की उन दिशाओं में स्वतः 
होगा जो उपभोक्ता द्वारा पसन्द की जाती हैं। इसी आशय में उपभोक्‍ता की सावें- 
भौमता” मल्य प्रक्रिया के रूप में अपने को व्यक्त करती है (तथा इसके परिणाम- 
स्वरूप अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन हो जाता है। परिणाम यह होता है कि उप- 
भोक्‍ता न केवल जो चाहता है उसी को प्राप्त करता है तथा अपने संतोष को सर्वाधिक 
कर पाता है वरन्‌ उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग भी हो जाता है तथा 
लोगों का सामाजिक कल्याण सर्वाधिक हो जाता है। . 
मूल्य प्रक्रिया' की स्वतः कार्य करने वाली शक्तियाँ सर्वाधिक सामाजिक 
कल्याण उसी समय सुनिश्चित करेंगी यदि (१) उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य 
व्यक्तियों के आचरण विवेकपूर्ण हों, (२) पूर्ण प्रतियोगिता की दशायें हों; तथा 
(३) वैयक्तिक एवं सामाजिक हित एक ही हों और दोनों में कोई संघर्ष न हो । 
परन्तु दुर्भाग्यवश क्लैसिकल अर्थशास्त्रों की परिकल्पनायें वास्तविक नहीं हैं। 
वास्तविक व्यवहार में, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं वरन्‌ अपूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधि- 
कार पाये जाते हैं । ऐसा बिलकुल आवश्यक नहीं है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन हो 
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वे स्वतः: बिक जायें जैसा कि से के बाजार नियम में होता है जिसे रोजगार के क्लैसिकल 
सिद्धान्त में मान लिया गया है। यह भी आवश्यक नहीं है कि मौद्रिक मजदूरी तथा 
ब्याजदर में कमी हो जाने के कारण अधिक श्रम तथा अधिक पूँजी का स्वतः नियोजन 
होने लगेगा । इनको नियोजित करते समय केवल इन उत्पादन के साधनों की कीमतों 
पर ही ध्यान नहीं दिया जाता वरन्‌ उत्पादक उत्पादित पदार्थों के विक्रय तथा अपने 
स्वयं के लाभ को भी दृष्टि में रखता है । इस प्रकार मुक्त प्रतियोगात्मक अर्थव्यवस्था 
में, मूल्य प्रक्निया' से कुछ वस्तुओं का कभी जल्प-उत्पादन तथा कभी 
अधि-उत्पादन होने लगता है। आथिक नियोजन उन विधियों में से एक विधि है 
जिससे अनियोजित अर्थव्यवस्था के दोष तथा इसकी कमियाँ दूर की जा सकती हैं। 

अर्थव्यवस्था के समिष्टि चित्र के अतिरिक्त यदि हम विस्तार में जायें तो हम 
देखेंगे कि अनियोजित अर्थव्यवस्था की वास्तविक कार्यविधि अत्यन्त दोषपूर्ण है। 
वास्तविक व्यवहार में, सदा यह सम्भव नहीं है कि उत्पादन को केवल उन्हीं फैक्टरियों 
में केन्द्रित किया जाय जिनकी प्रति इकाई औसत उत्पादन लागत सबसे कम है। 
इससे स्वभावत: आथिक अपव्यय होता है। ऊँची लागत के संयम और मशीनें तो 
बनी रह सकती हैं क्योंकि उपभोक्ता की माँग अविवेकपूर्ण होती है । बहुधा उप- 
भोक्‍ताओं को पूर्ति के वैकल्पिक श्रोतों का ज्ञान नहीं रहता । वस्तु विशेष, मान 
लीजिए एक सिगरेट विशेष, के प्रति उनका भावात्मक लगाव रहता है, और वे उस 
विशेष प्रकार की सिगरेट के लिए अधिक मूल्य देने के लिए भी तैयार रहते हैं परन्तु 
अन्य उतनी ही अच्छी वैकल्पिक सिगरेट को लेना नहीं पसन्द करते । इसके अति- 
रिक्त, आदतें कुछ समय के बाद स्थायी हो जाती हैं तथा आदत छोड़ने की इच्छा के 
होते हुए भी कभी-कभी उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता । कुछ उपभोक्ताओं का गलत 
दृष्टिकोण रहता है; उनका यह विचार रहता है कि अच्छी कीमत वाली वस्तुएँ 
सदा उच्चकोटि की रहती हैं। यह माँग के नियम की कार्यशीलता को खण्डित 
कर देती है । कुछ दशाओं में, उपभोवताओं की रुचि अनिश्चित रहती है, उदाहरणार्थ 
महिलाओं के हैट को बनानेवाला इस कमजोरी का लाभ उठाकर अनावश्यक ही अनेक 
प्रकार के हैट बनाता है जिसमें छोटे पैमाने का उत्पादन होता है। इन सब का' परि- 
णाम यह होता है कि वास्तविक व्यवहार में, ऊँची उत्पादन लागत वाला एक अकुशल 
उत्पादक, जिसकी वस्तुएं ऊँची कीमतों पर भी बिक जाती हैं, अपना उत्पादन चलाये 
रखने में सफल हो जाता है । 

केन्द्रित नियोजन इन कठिनाइयों को दूर करने तथा लागत को कम करने में 
तीन प्रकार से साहयक हो सकता है। (१) उपभोग पदार्थों का प्रमापीकरण होता है । 
उपभोक्ताओं की रुचि के प्रयोग के लिए पर्याप्त प्र 7 की वस्तुओं का उत्पादन किया 
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जाता है परन्तु किसी एक उत्पादक के लिए यह सम्भव नहीं है कि वस्तुओं के प्रकार 
में सतत वृद्धि करता जाय । केन्द्रीय प्राधिकारी इस बात को ध्यान में रखता है। 
इससे बड़े पैमाने की प्रदा को प्रोत्साहत मिलता है जिससे उत्पादन लागत में कमी हो 
जाती है। परन्तु यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के प्रमापीकरण को निश्चित करना एक 
निजी उत्पादक के अधिकार में नहीं है। केद्लीय सत्ता ही ऐसा कर सकती है। 
(२) केन्द्रित नियोजन से फुटकर वितरण के अपव्यय में कमी हो जाती है। ऐसा 
अनुमान किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग ३८% तथा इंगलैण्ड में 
इससे कुछ कम अनुपात प्रत्येक वर्ष फुटकर तथा थोक वितरण पर व्यय किया जाता है। 
यह एक विशाल अपव्यय है। भारत में कोई [विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं 
परन्तु यहाँ पर अपव्यय बहुत है तथा इस प्रकार की |लागतों को कम करने का प्रयास 
करना चाहिए। आथिक नियोजन इस प्रकार के अपव्यय को कम करने में समर्थ है । 
(३) सबसे आवश्यक तो यह है कि प्रत्येक उद्योग में अन्वेषण कार्य होना चाहिए । 
अधिकांश भारतीय उद्योगों ने इस महत्वपूर्ण समस्या की अवहेलना की है। आथिक 
नियोजन उद्योग में अन्वेषण को उचित महत्व प्रदान करता है जिससे लागत कम होती 
है, राष्ट्रीय संसाधनों की मितव्ययिता में सहायता मिलती है तया मानवीय कठि- 
ताइयों में कमी हो जाती है। 

केन्द्रीय नियोजन के लभाव में अधि-उत्पादन अवश्य ही होगा । बाजार की माँग 
के विषय में सभी उत्पादकों को जानकारी नहीं रहती । यदि वे सतक भी रहते हैं 
तब भी माँग की दशाओं के बारे में विश्वलनीय आँकड़े नहीं प्राप्त हो पाते । बाजार 
की प्रवृत्तियों को ठीक समझने में हमेशा कुछ प्राविधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं 
तथा बाजार की माँग के अध्ययन और उसको सन्तुष्ट करने के लिए वस्तुओं की पूर्ति 
में समय विलम्ब अवश्य रहता है। इसी बीच में लोगों का स्वभाव बदल सकता है 
जिससे वस्तुएँ बेकार हो सकती हैं। इन कठिनाइयों के अतिरिक्त, वास्तविकता 
तो यह है कि प्रत्येक उत्पादक अपनी अज्ञानतावश बाजार मांग के अधिक से अधिक 
अंश को स्वयं सन्‍्तुष्ट करना चाहता है। परिणाम स्वरूप अधि-उत्पादन हो जाता है। 
अनियोजित अर्थव्यवस्था में, यदि व्यक्तिगत उत्पादकों को अधिक उत्पादन के खतरों 
को बतलाया भी जाता है तव भी वे उसकी परवाह नहीं करते । एक न एक समय भारत 
के सूतीवस्त्र, जूट, चीनी, सीमेन्ट तथा अन्य उद्योग इस प्रकार की अधि-उत्पादन की 
स्थिति से अवश्य ही गजरे हैं। 

निर्धनता के साथ-साथ बहुलता भी है। प्रतियोगात्मक प्रणाली की कार्य 
विधि का यह एक दुख पूर्ण विवेचन है कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूँ फेंका 
या जलाया जा रहम था उस समय अन्य देशों में लाखों व्यक्ति क्षुधा से पीड़ित थे । इस 


२९६ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


विश्व में धवन का असमान वितरण है। अपने ही देश में, सम्पन्नता एवं 
निर्धनता की चरम स्थितियाँ हैं। यह उस समय और भी असह्य हो जाता है 
जब आश्िक संगठन में परिवर्तन करके इन्हें दूर किया जा सकता है। 


केन्द्रित आथिक नियोजन इन कठिनाइयों को दो प्रकार से दूर करता है। 
नियोजक प्राधिकारी के लिए यह सम्भव है कि वह वाजार की मांग तथा उपलब्ध 
संसाधनों में समन्वय स्थापित कर सके | कुछ सीमा तक यह भी सम्भव है कि स्वयं 
बाजार की माँग को भी नियन्त्रित किया जा' सके। उद्देश्य है प्रति इकाई औसत 
उत्पादन लागत पर उत्पादन करना । प्रत्येक उत्पादक को उतनी ही. मात्रा प्रदान 
करने की अनुमति रहती है जितना समूहीक्ृत पूर्ति और समूहीक्ृत मांग में सनन्‍्तुलन के 
परिणाम स्वरूप उसके अंश में पड़ता है। यद्यपि"निर्देशक सिद्धान्त तो सीमान्त लागत 
तथा सीमान्त आय की समानता है, फिर भी कल्याणकारी विचारों की अवहेलना 
नहीं की जाती तथा केन्द्रित आथिक नियोजन में इस बात को भली भाँति स्वीकार किया 
जाता है कि मनुष्य स्वयं ही राष्ट्रीय आदेय होता है।। आदर्श प्रणाली के अन्तर्गत 
जिसे वास्तविक व्यवहार में नहीं प्राप्त किया जा सकता, प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य 
मिलेगा जिसे वह सर्वोत्तम प्रकार से कर सकता है तथा सभी की नन्‍्यायोचित आवश्य- 
कतायें सन्तुष्ट हो जाती हैं। दीघे काल में आगे चलकर किसी भी प्रकार की (चाहे 
शिक्षित अथवा अशिक्षित) बेरोजगारी नहीं रहेगी। कोई भोजन बिना नहीं रहेगा। 


केन्द्रित नियोजन के अभाव में आथिक संसाधनों का अपव्यय बहुधा होता रहेगा। 
अनियोजित अर्थव्यवस्था में तीन प्रकार के अपव्यय होते हैं। (१) व्यक्तिगत उत्पादक 
केवल लाभ से ही सम्बन्धित रहता है तथा इस बात की परवाह नहीं करता कि उसकी 
क्रियाओं से राष्ट्रीय संसाधनों का अपव्यय होता है अथवा नहीं । इसका सबसे अच्छा 
उदाहरण अतीत में अग्रेजों द्वारा कोयले का अन्धाधुन्ध प्रयोग है। (२) एक दूसरे प्रकार 
का भी अपव्यय होता है जब संसाधन इस कारण अप्रयुक्त रह जाते हैं क्योंकि उनके 
विपय में जानकारी नहीं थी । अनुचित विदेशी प्रतियोगिता उनके प्रयोग को असम्भव 
बना देती है, पूँजी तथा कुशल श्रम उपलब्ध नहीं होते क्योंकि भविष्य में पूर्ति की 
योजना किसी ने नहीं बनाई थी। इस दूसरे प्रकार के अपब्यय का सबसे अच्छा उदाहरण 
भारत है। अभी हाल ही में इस बात का अनुभव किया गया है कि हम लोग 
अपने रसायन, मशीन, यंत्र, इन्जिनिय रिंग तथा अन्य उद्योगों का लाभप्रद ढंग से विकास 
कर सकते हैं। (३) अन्त में, एक अनियोजित अ्थव्यवस्था के अन्तर्गत स्वास्थ्य, 
सुख एवं शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण पर ध्यान नहीं दिया जाता । 
सामाजिक बीमा तथा कल्याण की परियोजनायें अपर्याप्त होती हैं तथा सामाजिक 
सेवायें तो केवल मालिकों पर भार स्वरूप ही होती हैं। धीरे-धीरे श्रमिक अपने को 
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उपेक्षित समझने लगते हैं। आशथिक नियोजन इन' सभी अपव्ययों को दूर करने में 
समर्थ होता हैं। 
कुछ आवश्यक बातें, कुछ लोग आथिक नियोजन, समाजवाद नथा श्वाम्यवाद 
को या तो पर्यायवाची समझते हैं अथवा' इन्हें एक दूसरे से निकट रूप से मिला हुआ 
समझते हैं। हर एक प्रकार के राजनीतिक संगठन में आथिक नियोजन हो सकता है। 
वास्तव में नियोजन हो अथवा न हो, इसमें चुनाव की समस्या नहीं है। केवल हम 
'इतना' ही कर सकते हैं कि अन्य योजनाओं की अपेक्षा किसी एक योजना को चुनें 
क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में, चाहे वह कितनी ही दोषपूर्ण क्यों न हो, [कुछ योजना 
अवश्य ही होती है । गत वर्षों में आथिक नियोजन के प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका, 
ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जमेनी, रूस तथा स्वेडन में किए गए हैं। इन तीन श्रेणियों के 
देशों का राजनीतिक दर्शन भिन्न है; अतीत के कुछ वर्षों में सभी ने आर्थिक नियोजन 
किया है; अन्तर केवल इतना ही है कि योजना के उद्देश्य, विधि तथा उपलब्धि 
भिन्न हैं। परन्तु सभी में एक न एक प्रकार का पूर्ब-विमर्शित केन्द्रित प्रयास निहित है 
जो आथिक नियोजन की प्रमुख विशेषता होती है । यहाँ इस बात को बतलाया जा सकता 
है कि अतीत में योजनाओं का' स्वरूप अधिकांशतः राष्ट्रीय था, परन्तु इधर कुछ 
वर्षों से आथिक नियोजन को अच्तर्राष्ट्रीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 


कोई एक ऐसी योजना नहीं है जिसे सभी देश आवश्यक रूप में स्वीकार 
'करें। प्रत्येक देश को और इसी प्रकार भारत को भी, आथिक नियोजन की परि- 
योजना तैयार करते समय प्रवर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखना होता है। यह 
निःस्सन्देह भारत के लिए हानिकर होगा यदि हम रूस अथवा अन्य किसी देश के 
आथिक नियोजन की परियोजनाओं की आँख मूँद कर नकल करते हैं । हमें अपनी 
स्वयं आथिक नियोजन की प्रणाली बनानी चाहिए । 
आंशिक नियोजन अत्यन्त व्यर्थ होता है। नियोजन को सफल होने के लिए 
यह आवश्यक है कि यह सम्पूर्ण तथा सर्वव्यापी हो । आंशिक योजना में दो प्रकार का 
खतरा होता है। हम अपने अल्प प्रयास से ही आत्म-सन्तुष्ट हो सकते हैं जिससे 
हमसे समस्या की वास्तविक गम्भीरता छिप सकती है; सपूर्ण अर्थव्यवस्था घनिष्ठ 
रूप में एक दूसरे से सम्बन्धित रहती है, तथा एक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से दूसरी जगह 
नवीन कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं जिससे अन्याय तथा सश्रम उत्पन्न हो सकता 
है । ऐसा कभी सम्भव नहीं हो सकता कि प्रारम्भ से हीनि योजन की एक सम्पूर्ण 
परियोजना रखी जाय, परन्तु नियोजन चाहे किसी भी प्रंकार का हो, इसे सभी बातों 
को ध्यान में रखना चाहिये । केवल उसी समय यह आशा की जा सकती है कि आथिक 
नियोजन अच्छे परिणाम उत्पन्न करेगा । 
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आथिक नियोजन आवश्यक रूप में आय की असमानता तथा निजी सम्पत्ति 
के साथ असंगत नहीं है। मनुष्य के गुण तथा विशेषताएँ भिन्न रहती हैं जो केवल 
ब्रवर्तमावत सामाजिक संस्थाओं के कारण नहीं होतीं और इसलिए विभिन्न व्यक्तियों 
को अलग-अलग आय प्राप्त होना आवश्यक है। फिर भी, नियोजित अभ्व्यवस्था 
में अवसर की समानता होगी , तथा सम्पत्ति एवं निर्धवता की चरम स्थितियाँ नहीं 
रहेंगी । 

आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए कुछ आवश्यक बातों का होना जरूरी 
है । (१) उप्रलब्ध कच्चे पदार्थों, शक्ति के श्रोतों, तथा बाजार की मांग के विषय में 
विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त होने चाहिए। भारत में दो योजनाओं के पूर्ण हो जाने के 
बाद भी प्रवर्तमान खनिज एवं शक्ति के श्रोतों, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन, तथा 
विभिन्न वस्तुओं की बाजार मांग के विषय में हमारा ज्ञान अपूर्ण एवं असन्तोषजनक 
है । आथिक नियोजन की सफलता के लिए विस्त्रित तथा सही सांख्यकीय सूचना 
अत्यन्त आवश्यक है। (२) इसके अतिरिक्त आथिक नियोजन में आवश्यकताओं 
का कुछ प्रमापीकरण भी निहित है जो बड़ी मात्रा में उत्पादन तथा योजना की सम्भाव- 
नाओं का मूल है। यह उसी समय किया जा सकता है जब बाजार मांग के बारे में 
विस्तृत सूचना उपलब्ध हो । इस सूचना के अभाव में, किसी उचित नीति के निर्धारण 
करने में योजना प्राधिकारी को कठिनाई होती है। केन्द्रित नियोजन में इससे बढ़कर 
हानिकर वस्तु कोई नहीं हो सकती कि प्राप्त होने योग्य किसी निश्चित उद्देश्य के बिना 
ही अस्पष्ट सामान्यीकरण किए जाँय । (३) अच्त में, यह बहुत आवश्यक है कि जो 
योजना को संचालित करने के उत्तरदायी हैं तथा जिनका हित महत्वपूर्ण ढंग से 
योजना द्वारा प्रभावित होता रहता है, उनका विश्वास योजना की उपादेयता में अवश्य 
होना चाहिए । संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रपति रूजवेल्ट के केन्द्रीय योजना 
सम्बन्धी प्रयास में गम्भीर रुकावटें आई क्योंकि व्यवसाथिक व्यक्तियों ने उसे स्वीकार 
करने से इनकार कर दिया । 

आलोचना. आशथिक नियोजन की अनेक आलोचनायें की गई हैं। कुछ 
विद्वानों का यह मत है कि ऐसे आथिक नियोजन में जहाँ मुक्त व्यापार का वहिष्कार 
कर दिया गया है, वहाँ केन्द्रीय प्राधिकारी के पास अपनी क्रियाओं को संचालित करने 
के लिए कोई कसौटी नहीं रहती । हम यह जानते हैं कि मुक्त बाजार के साथ प्रति- 
योगात्मक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक वस्तु और सेवा की एक बाजार कीमत होती है जो 
मूल्य प्रक्रिया द्वारा निर्धारित रहती है। प्रत्येक उत्पादक विभिन्न वस्तुओं की उत्पादन 
लागत को प्रवर्तमान कीमतों के साथ समायोजित करना चाहता है। यही एक 
कसौटी है जो उसे बाजार के लिए उत्पादन की जाने वाली विशेष वस्तुओं की मात्रा 


आश्थिक नियोजन २९९ 


च 


तथा उनकी लागत को बतलाती है । जब सभी उत्पादक ऐसा करने लगते हैं तब राष्ट्रीय 
संसाधनों का अनुकूलतम ढंग से प्रयोग अवतंमान बाजार मांग पर होने लगता है। 
बाजार प्रक्रिया” की अनुपस्थिति में लागत-कीमत'” की कसौटी हमें उपलब्ध नहीं 
होती इसलिए कुछ वस्तुओं के अधिक तथा कुछ वस्तुओं के कम उत्पादन हो जाने की 
सम्भावना है। इससे आ्थिक संसाधनों का अपव्यय हो जाता है। 

इस तक में त्रुटि यह है कि यह इस बात को मान लेता है कि बाजार-प्रक्रिया' 
एक निरपेक्ष आदर्श है। अन्य शब्दों में, यह इस बात को भुला देता है कि वास्तविक 
व्यवहार में, प्रतियोगात्मक अर्थव्यवस्था में मूल्य-प्रक्रिय” की क्रियाविधि दोष- 
पूर्ण होती है। हमें नियोजित अर्थव्यवस्था की तुलना एक काल्पनिक आदर्श से नहीं 
करनी चाहिए वरन्‌ उन दशाओं से करती चाहिए जिनकी सम्भावना नियोजन के 
अभाव में है। यदि हम ऐसा करते हैं तब हम स्पष्टतया यह घोषित नहीं कर सकते 
कि नियोजित अर्थव्यवस्था अनियोजित प्रतियोगात्मक व्यवस्था की कार्यविधि से 
खराब होती है । 

यद्यपि आथिक नियोजन के अन्तर्गत केन्द्रीय प्राधिकारी को लागत एवं कीमत 
की कसौटी उपलब्ध नहीं रहती, फिर भी यहाँ दो अन्य प्रकार की कसौटियाँ होती 
हैं। (१) केन्द्रीय प्राधिकारी एक वांछित कुशलता तथा भौतिक सुविधाओं के स्तर 
पर जनसंख्या की निरपेक्ष आवश्यकताओं का परिकलन करेगी तथा उसी अनुपात में 
इन वस्तुओं का उत्पादन करेगी जिस अनुपात में इस प्रकार का परिकलन इंगित करता 
है | इसे स्वीकार किया जाता है कि इस प्रकार की आवश्यकताओं का अध्ययन अपूर्ण 
होता है, परन्तु कम से कम प्रारम्भ में इस प्रकार का स्थल ही पर्याप्त होगा और 
ज्यों-ज्यों अधिक अनुभव प्राप्त होता जायेगा त्यों-त्यों सही अनुमान भी सम्भव 
होते जायेंगे । परन्तु इस प्रकार के परिकलन में निसस्‍्सन्देह ही स्वच्छन्दता का अंश 
विद्यमान है, यद्यपि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बात को सिद्ध कर दे कि इस 
प्रकार की स्वच्छन्दता हमें कम सुखी या कम समुद्धिशाली बनायेगी क्योंकि अनियोजित 
अथेव्यवस्था में भी उत्पादकों एवं विक्रेताओं के निर्णय कुछ सीमा तक स्वच्छन्द रहते 
हैं। (२) उपलब्ध राष्ट्रीय संसाधनों का एक विस्तृत तथा व्यापक सर्वेक्षण किया 
जाय । यह विभिन्न वस्तुओं की अन्तिम प्रदा को इंगित कर देगा जो अर्थव्यवस्था 
में सम्भव हो सकती हैं । 

इन दो प्रयोगों के सम्मिश्रण से कार्यात्मक गृण प्राप्त हो सकता है। यदि किसी 
विशेष दिशा में संसाधन हमारी आवश्यकताओं से अधिक हैं तब केर्द्वीय प्राधिकारी « 
अतिरेक का हस्तान्तरण वैकल्पिक प्रयोगों में कर सकती है; यदि सभी समायोजनों 
के बाद भी आवश्यकतायें संसाधनों से अधिक हैं तब केन्द्रीय प्राधिकारी कम से कम 


३०० अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 
ली 


कुछ अथवा सभी व्यक्तियों के जीवन स्तर में कमी उसी सीमा तक ला सकती है जिस 
सीमा तक उपलब्ध संसाधन इंगित करते हैं । इस प्रकार की क्रियायें राजनीतिक 
दबाव पर आधारित रहती हैं। 

राष्ट्रीय लाभांश में से निजी व्यक्तियों के अंश का वितरण केन्द्रीय प्राधिकारी 
द्वारा निर्धारित विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों की आवश्यकताओं के आधार पर किया जा 
सकता है। यह कार्य कठिन है पर असम्भव नहीं तथा यह प्रणाली अनियोजित अर्थ- 
व्यवस्था की प्रणाली से अधिक न्यायोचित है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्य- 
कता के लिए पर्याप्त मिल जायेगा । 


पूर्ण रूप से केन्द्रित आथिक नियोजन के विरुद्ध एक तथ्यपूर्ण आलोचना यह की 
जाती है कि इसमें उत्पादकों की प्रेरणा तथा साहस में काफी शिथिलता आ जाती है 
(यदि अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र रहता है), और यदि सा्वेजनिक क्षेत्र होता है तब 
केन्द्रीय प्राधिकारी के प्रशासक एवं मातह॒त कर्मचारियों में काफी हद तक सुस्ती आ 
जाती है। ये लोग बहुधा अपने सर्वोत्तम प्रयास को नही लगाते, परिणामतः राष्ट्रीय 
हित को क्षति पहुँचती है। अनियोजित अथेव्यवस्था में लाभ भावना प्रेरक शक्ति का 
कार्य करती है। एक व्यक्ति अपना सर्वोत्तम प्रयास इसलिए करता है क्योंकि अपने 
कार्य की उपेक्षा करने से उसकी आय घट जाती है। यह प्रेरणा उत्पादकों को अधिक 
सक्रिय एवं कुशल बनाती है। केन्द्रित आथिक नियोजन के अन्तर्गत लाभ भावना 
कार्य करना समाप्त कर देती है क्योंकि इसमें कल्याण सम्बन्धी विचार अधिक महत्व- 
पूर्ण होते हैं तथा उत्पादक प्रयास के अनुपात में लोगों को पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। 


अतः नियोजित अथेव्यवस्था.में यह आवश्यक है कि यदि आलस्य एवं अकमंण्यता 
की हानियों को रोकना है तो लाभ भावना के स्थान पर कोई समान शक्तिशाली विकल्प 
होना चाहिए । निम्नलिखित तीन में से एक अथवा अधिक केन्द्रित नियोजन के 
अन्तर्गत लाभ भावना को हटा सकते हैं: (१) कर्तव्य के प्रति:निष्ठा; (२) हिंसा 
का भय; तथा (३) किसी राजनीतिक सिद्धान्त से लगाव । बहुत ही अच्छा होता 
यदि श्रमिक में कत्तंव्य-भावना प्रोत्साहित हो जाती, परन्तु इसकी प्राप्ति सदैव सरल 
नहीं होती, अपः अस्थायी रूप से भी इसे प्राप्त करना कठिन रहता है। तीसरा-- 
किसी राजनैतिक सिद्धान्त से लगाव--ऐच्छिक तथा अधिक स्थायी हो सकता है 
परन्तु इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के द्वारा आर्थिक सिद्धान्त 
ही परिवर्तित हो काय जैसे जमंत्री और इटली में फासिस्ट आथिक नियोजन में हुआ था 
तथा आधुनिक युग में सोवियत संघ, चीन तथा इनके अनुयाथी अन्य देशों के समाजवादी 
आशिक नियोजन में हो रहा है। इन विकल्पों की सबसे अधिक बुराई है हिसा का भय 
जिसका सूजन लोगों में हो सकता है। यदि लोग अपने कर्तव्य का पालन करने में 
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असमर्थ होते हैं तब उन्हें कठिन दण्ड दिया जा' सकता है। हम लोंगों का यह अनुभव 
रहा है कि भय तथा इससे उत्पन्न चिन्ता श्रमिकों के सर्वोत्तम गुणों का नाश कर देती है; 
सुरक्षा के अभाव में श्रमिक अपने सर्वोत्तम प्रयास कभी भी नहीं कर सकते; तथा इसके 
अतिरिक्त भय पूर्णरूपेण अनैतिक प्रभाव उत्पन्न करता है। 


यह स्वीकार करना ही होगा कि इस अपूर्ण विश्व में लाभ प्रेरणा का कोई 
समृचित प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है। कुछ देशों में जहाँ समाजवाद की पृष्ठभूमि में 
केन्द्रीय नियोजन प्रारम्म किया गया है वहाँ अब यह प्रयास किया जा रहा है कि (१) 
कुछ सीमा तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो; तथा (२) कार्य के लिए भुगतान को अंशतः 
श्रमिक द्वारा किए गए योगदान से सम्बद्ध कर दिया जाय । ऐसा श्रमिकों की रुचि में 
कमी तथा सर्वोत्तम प्रयास न करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। 


अन्त में, केन्द्रित नियोजन सभी के लिए बाहुलल्‍्य का सृजन करने, सामाजिक 
आर्थिक कल्याण सर्वाधिक करने, तथा प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम आय प्राप्त 
कराने का आश्वासन देता है। परन्तु इसमें खतरा यह है कि यदि उत्तरदायी व्यक्ति 
बहक कर मूर्ख तथा जिद्दी हो जाते हैं, जेसा कि दुर्भाग्यवश हमेशा होता है, तब उनके 
द्वारा की गई ब्रुटियाँ संचयी हो जाती हैं और वास्तविक परिणाम उसके बिलकुल 
भिन्न हो जाता है जिसकी आशा केन्द्रित नियोजन से की जाती है। धनी भूमिपति' 
अथवा उद्योगपति वर्ग--जैसा कि अनियोजित पूँजीवाद के अन्तर्गत होता है---के 
स्थान पर केन्द्रित आथिक नियोजन के अन्तर्गत धनी. राजनीतिज्ञों, प्राविधिकों इत्यादि 
के वर्ग उत्पन्न हो सकते हैं; तथा साधारण मनुष्य जिसके लिए यह सब कार्य करने का 
उपक्रम किया जाता है वह उसी शोचनीय आथिक स्थिति में पड़ा रहे जिसमें कि वह 
आश्थिक नियोजन के पूर्व था । जिस सीमा तक ऐसा होता है, उस सीमा तक केन्द्रित 
आर्थिक नियोजन वितरण की समस्या का समाधान नहीं कर सकती तथा इस बात 
को सुनिश्चित नहीं कर सकती कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार 
आय प्राप्त हो, तथा सबको समान अवसर मिले । 


यहाँ पर इस बात की चर्चा कर देनी चाहिए कि वास्तव में दोष केन्द्रित आथिक 
नियोजन का नहीं है वरन्‌ लोगों का है जो कार्य संचालन के उत्तरदायी हैं। अनः 
हम इस सुखमय निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि केन्द्रित आथिक नियोजन लोगों का भला कर 
सकती है यदि उत्तरदायी व्यक्ति चरित्रवान तथा दूरदर्शी हों. और उनकी :कत्त॑व्य 
के प्रति स्वार्थहीन निष्ठा हो तथा वे सच्चे राष्ट्रीय हित में कार्य करने में समर्थ हो 
पाते हैं। है 


